










गए थ।े एचएएल और एफएडीईए (विमानन क्षेत्र में अर्जेंटीना की पीएसय)ू 
ने जून में एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए।

बोलीविया
2023 के दौरान भारत-बोलीविया संबंध मजबतू होते रह।े

राज्य मंत्री (एमएल) ने 20 जनवरी को बोलीविया की आधिकारिक 
यात्रा की और तत्कालीन विदेश मंत्री रोजलेियो मायटा से मुलाकात की। 
यह विदेश मंत्रालय की ओर से बोलीविया की पहली यात्रा थी। तत्कालीन 
विकास योजना मंत्री सर्जियो कुसिकनक्वी ने 03-05 अगस्त को भारत 
की यात्रा की और 9 वें सीआईआई-एलएसी बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग 
लिया। इस सम्मेलन के अवसर पर उन्हों ने विदेश मंत्री, कें द्रीय वित्त मंत्री 
और एक्जिम बैंक के महाप्रबंधक से मुलाकात की। पारंपरिक दवा संबंधी 
संयकु्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) की तीसरी बठैक 17 फरवरी को आयोजित 
की गई। खनिज और भूविज्ञान संबंधी संयकु्त कार्य समूह की दूसरी बठैक 
09 जून 2023 को आयोजित की गई थी।

2022-23 में दोनो ंओर से व्यापार 2,274.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
हुआ। बोलीविया को भारत का निर्यात 222.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
था, जबकि इसका आयात 2,052.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

ब्राज़ील
भारत और ब्राजील ने 2023 में अपने राजनयिक संबंधो ंकी स्थापना के 
75 वर्ष पूरे किए। सहयोग के अपने संबंधित संस्थागत तंत्रों  में उच्च स्तरीय 
आदान-प्रदान और नियमित बठैको ंके साथ भारत-ब्राजील संबंध और भी 
घनिष्ठ हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 21 मई को जापान के हिरोशिमा में आयोजित 
जी7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर पहली बार ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी 
सिल्वा से मुलाकात की। उन्हों ने अपनी रणनीतिक साझदेारी की समीक्षा की 
तथा इसे और घनिष्ठ बनाने के तौर तरीको ंपर चर्चा की। राजनेताओ ंने 10 
सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित 
अपनी दूसरी बठैक के समापन पर एक संयकु्त बयान जारी किया।

प्रधानमंत्री ने 2028-29 कार्यकाल के लिए यएूनएससी की अस्थायी सीट 
के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की राष्ट्रपति लूला की घोषणा 
का स्वागत किया। दोनो ंपक्षों  ने समूह के संस्थापक सदस्यों  के रूप में भारत 
की जी20 अध्यक्षता के दौरान घोषित वैश्विक जवै ईंधन गठबंधन की 
स्थापना का आयोजन किया। राजनेताओ ंने निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के 
लिए एक समर्पित मंच के रूप में भारत-ब्राजील बिजनेस फोरम की स्थापना 
का भी स्वागत किया। जी20 शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री 
ने राष्ट्रपति लूला को उपहार सौपंा। प्रधानमंत्री को 10 नवंबर को राष्ट्रपति 
लूला का टेलीफोन भी आया। राष्ट्रपति लूला ने नवंबर में आयोजित द्वितीय 
वॉइस ऑफ ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र में भी वर्चुअल रूप 
से भाग लिया।

विदेश मंत्री ने 28 फरवरी को नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो 
विएरा से मुलाकात की। विदेश मंत्री और विदेश मंत्री विएरा ने जनू में ब्रिक्स 
विदेश मंत्रियो ंकी बठैक के अवसर पर भी मुलाकात की। जी20 ट्रोइका 
सदस्य होने के कारण, ब्राजील के कई मंत्रियो ंने वित्त मंत्रियो ंऔर कें द्रीय 
बैंक गवर्नरो ं की बठैक, विदेश मंत्रियो ं की बठैक, अनुसंधान मंत्रियो ं की 
बठैक, ऊर्जा कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बठैक और स्वास्थ्य कार्य समूह की 
मंत्रिस्तरीय बठैक सहित महत्वपूर्ण जी20 मंत्रिस्तरीय बठैको ंमें भाग लेने के 
लिए भारत की यात्रा की। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री मौरो विएरा ने 
भी भाग लिया। ब्राज़ीलियाई चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के अध्यक्ष आर्थर लीरा ने 
12 अक्टूबर को नई दिल्ली में पी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

दूसरा विदेश कार्यालय परामर्श 20 जनू को ब्रासीलिया में आयोजित किया 
गया था और इसकी सह-अध्यक्षता ब्राजील के विदेश मंत्रालय के सचिव 
(पूर्व) और एशिया और प्रशातं सचिव ने की थी।

भारत-ब्राजील संसदीय मैत्री समूह का गठन सीनटे में 04 अप्रैल को सिनेटर 
नेल्सन ट्रेड फिल्हो की अगुवाई में किया गया। भारत-ब्राजील संसदीय मैत्री 
समूह का गठन ब्राजील में हुए आम चुनाव के बाद किया गया था। संघीय 
उप विनीसियस कार्वाल्हो इस समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

संसदीय कार्य, कोयला तथा खनन मंत्री के नेततृ्व में एक भारतीय संसदीय 
सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ने 11-13 जनू को ब्राजील की यात्रा की। इस 
यात्रा के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत-ब्राजील मैत्री संघ के अध्यक्ष 
और फ्रंट  के सदस्यों  (सीनेटरो)ं, सीनेटर नेल्सन ट्रेड , ब्राजील की संघीय 
सीनटे राष्ट्रीय कागं्रेस के अध्यक्ष रोड्रिगो ओटावियो सोरेस पचेको और 
भारत-ब्राजील संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष और समूह के संघीय सदस्य 
उप विनीसियस कार्वाल्हो के साथ बठैकें  की।ं इस प्रतिनिधिमंडल ने रियो डी 
जनेरियो, ब्रासीलिया और साओ पाउलो की अपनी यात्रा के दौरान इन शहरो ं
में मौजदू भारतीय समुदाय के साथ भी चर्चा की।

3 सीनेटर और 10 कागं्रेसियो ंसहित 13 सासंदो ंके एक समूह ने जुलाई में 
भारत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य इथनेॉल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों  
में भारत के साथ संबंध बढ़ाने की क्षमता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा 
करना था।

ब्राजील ने अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद 03 फरवरी 
को अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अनुसमर्थन दस्तावेज सौपं दिया।

वर्ष 2023 में रक्षा प्रतिनिधिमंडलो ंका उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुआ और 
रक्षा उद्योगो ंकी यात्रा की गई। भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमो ंने भारतीय 
निजी रक्षा उपकरण निर्माताओ ंके साथ 11-14 अप्रैल को रियो डी जनेरियो 
में आयोजित लैटिन अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा प्रदर्शनी (एलएएडी) के13वें 
संस्करण में भाग लिया। ब्राजील के सेना कमाडंर जनरल टॉमस मिगुएल 
माइन रिबरेो पाइवा ने 29 अगस्त-01 सितंबर तक चार सदस्यीय दल 
की भारत यात्रा का नेततृ्व किया। ब्राजीलियाई नौसेना के जनरल स्टाफ 
के प्रमुख एडमिरल जोस ऑगस्टो विएरा दा कुन्हा डी मेनेजसे के नेततृ्व में 
ब्राजीलियाई नौसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर में भारत की यात्रा 
की। आईएनएस तारिणी ने "केप टू रियो रेस" में भाग लेने के बाद 04 
फरवरी को रियो डी जनेरियो में लंगर डाला।
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भारत-ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार तजेी से बढ़ रहा ह,ै जो 2020-21 के 
7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2022-23 में 
16.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया ह।ै द्विपक्षीय व्यापार में 32% 
की वृद्धि हुई, जिसमें भारत का निर्यात 9.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 
आयात 6.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

ब्राजील-भारत व्यापार निगरानी तंत्र की छठीक् बठैक 4 अक्टूबर को 
ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। इस बठैक का नेततृ्व वाणिज्य सचिव 
और ब्राजील के विदेश व्यापार सचिव ने किया।

कृषि , पशधुन और खाद्य आपूर्ति मंत्री कार्लोस फेवरो के नेततृ्व में ब्राजील के 
एक प्रतिनिधिमंडल न ेनवंबर में भारत की यात्रा की किया। मंत्री ने वाणिज्य 
और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा 
मंत्री, कृषि  और किसान कल्याण राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियो ं
से मलुाकात की। ब्राजील के माटो ग्रोसो राज्य के गवर्नर माउरो मेंडेस फरेरा 
के नतेतृ्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर में भारत की यात्रा की। इस 
प्रतिनिधिमंडल न ेखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और राज्य मंत्री (एमएल) से 
मलुाकात की। अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ब्राज़ीलियाई संसद न ेकागं्रेस सदस्य 
एरिका कोके की अध्यक्षता में एक विशषे सत्र की मेजबानी की।

चिली
बहुपक्षीय मंचो ंपर निरतर बातचीत और सहयोग द्वारा भारत और चिली के 
बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़त ेऔर मजबतू होत ेरह ेहैं।

चिली के तत्कालीन विदेश मंत्री, एंटोनिया उर्रेजोला ने 12-13 जनवरी को 
आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के प्रारम्भिक संस्करण 
के विदेश मंत्रियो ं के सत्र में भाग लिया। भारत-चिली विदेश कार्यालय 

परामर्श का आठवा ंदौर 31 मार्च को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय पक्ष का 
नेतृत्व सचिव (पूर्व) और तत्कालीन राजदूत, चिली के विदेश मंत्रालय के 
विदेश मामले महासचिव (एसई जीईएन ) एलेक्स वटेज़िग ने किया था ।

चिली की अतंर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उप मंत्री (एसयबूीआरआईई) 
क्लाउडिया संहुएजा ने 23-25 अक्टूबर को भारत की यात्रा की। उन्हों ने 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और राज्य मंत्री (एमएल) से मुलाकात की। 
चिली के विदेश मंत्री, जो विदेश व्यापार के प्रभारी भी हैं, ने 17 नवंबर को 
आयोजित द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट के सत्र में भाग लिया। 
एसयबूीआरआईई के द्विपक्षीय आर्थिक मामले महानिदेशक सेबसे्टियन 
गोमेज़ के नेततृ्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 03-04 अगस्त को दिल्ली में 
आयोजित 9वें सीआईआई भारत-एलएसी कानक्लेव में भाग लिया।

भारत और चिली ने कृषि  और संबद्ध क्षेत्रों  में सहयोग के लिए समझौता 
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। आईएसए फ्रे मवर्क  करार के अनुसमर्थन के बाद 
चिली अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया।

कोलंबिया
भारत और कोलंबिया अपनी बहुआयामी साझदेारी को घनिष्ठ बनात ेरह ेहैं 
और इस अवधि के दौरान उच्च स्तर की द्विपक्षीय भागीदारी बनाकर रखी 
ह।ै

विदेश मंत्री ने 25-27 अप्रैल को कोलंबिया की आधिकारिक यात्रा की। 
यह कोलंबिया की उनकी पहली यात्रा थी और भारत से किसी विदेश मंत्री 
की भी पहली यात्रा थी। विदेश मंत्री ने 26 अप्रैल को कोलंबिया के विदेश 
मंत्री अल्वारो लेवा दरुान से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान सासं्कृ तिक 
आदान-प्रदान कार्यक्रम 2023-26 पर हस्ताक्षर किए गए।
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विदेश मंत्री ने अप्रैल 2023 में कोलंबिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कोलंबिया के विदेश मंत्री अल्वारो लेवा दरुान से मुलाकात की



कोलंबिया के तत्कालीन वित्तमंत्री जोस ओकाम्पो ने 12 जनवरी को वॉयस 
ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियो ंके सत्र में वर्चुअल रूप से भाग 
लिया। विदेश मामले उप मंत्री फ्रांसिस्को कॉय ने 17 नवंबर को विदेश 
मंत्रियो ंके द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सत्र में भाग लिया।

जनवरी-सितंबर की अवधि में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3 अरब अमेरिकी 
डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान कोलम्बिया से आयात लगभग 2.1 
बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जबकि कोलम्बिया को निर्यात लगभग 0.89 
बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

क्यूबा
सभी स्तर पर राजनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता में बढ़ोतरी होने से 
भारत-क्यूबा द्विपक्षीय संबंध और मजबतू हुए हैं। भारत ने जनू 2022 
में हस्ताक्षरित 100 मिलियन यरूो की अल्पकालिक ऋण सहायता के तहत 
लगभग 166,000 मीट्रिक टन चावल की खरीद के साथ क्यूबा की खाद्य 
सुरक्षा को सहायता प्रदान की। भारत से चावल, जनवरी-जून के बीच 6 
शिपमेंट में क्यूबा भेजा गया था।प्रधानमंत्री और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल 
डियाज़-कैनेल ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर 
सम्मेलन के अवसर पर वार्ता की ।

राज्य मंत्री (एमएल) ने 12-14 जनवरी को क्यूबा की आधिकारिक यात्रा 
की, जहा ंउन्हों ने क्यूबा के राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स 
पावर ऑफ क्यूबा के अध्यक्ष एस्टेबन लाज़ो हर्नांडेज़ से और संस्कृ ति मंत्री 
एल्पिडियो अलोसंो ग्रू और कार्यवाहक विदेश मंत्री गरेार्डो पेनाल्वर पोर्टल 
से मुलाकात की। केरल के मुख्यमंत्री ने 14-16 जनू को क्यूबा में केरल 
सरकार के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्हों ने क्यूबा 
के राष्ट्रपति से मुलाकात की और क्यूबा के खेल और स्वास्थ्य संस्थानो,ं 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, विदेश व्यापार और निवेश मंत्रालय और हवाना के 
गवर्नर के साथ बठैकें  की।ं

क्यूबा ने 13 जनवरी को शिक्षा मंत्रियो ं के सत्र में वर्चुअल रुप से भाग 
लिया। क्यूबा के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी. जोस रेमन सबोरिडो 
लोइदी ने "मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण" विषय पर 
आधारित सत्र को संबोधित किया। दोनो ंदेशो ंने 07 अप्रैल को हवाना में 
भारत के संयुक्त सचिव (यूएनपी) और क्यूबा के विदेश संबंध मंत्रालय 
में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून महानिदेशक की अध्यक्षता में अंतर-
विदेश मंत्रिस्तरीय परामर्श आयोजित किया। क्यूबा ने 2023 में 15-
16 सितंबर को जी77 और चीन अध्यक्ष होने के फलस्वरुप एचओजी/
एचओएस स्तर के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सचिव (पश्चिम) 
ने एचओजी/एचओएस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का 
नेतृत्व किया। सचिव (पश्चिम) ने क्यूबा के उप प्रधान मंत्री जॉर्ज लुइस 
तापिया फोसेंका से भी मुलाकात की और एचओजी/एचओएस शिखर 
सम्मेलन के अवसर पर क्यूबा के विदेश मामले उप मंत्री जोसेफिना डे ला 
कैरिडाड विडाल फेरेरियो से मुलाकात की। क्यूबा ने 18 अगस्त को भारत 
मे डब्ल्यूएचओ द्वारा प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्स संबंधी वैश्विक 
शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

क्यूबा ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 
की छठी असेंबली में भाग लिया। क्यूबा के प्रथम ऊर्जा एवं खनन उप 
मंत्री अर्गेलियो जसुेस अबाद विगोआ ने आईएसए असेंबली में क्यूबा के 
प्रतिनिधिमंडल का नेततृ्व किया और इस यात्रा के दौरान सचिव (ईआर) से 
मुलाकात की। क्यूबा ने 17 नवंबर को वीओजीएसएस के द्वितीय संस्करण 
में भी भाग लिया । प्रथम उप मंत्री विगोआ ने "सतत विकास के लिए 
किफायती और समावशेी ऊर्जा परिवर्तन" विषय पर वीओजीएसएस के 
दूसरे संस्करण में ऊर्जा मंत्रियो ंको संबोधित किया।

क्यूबा के विदेश व्यापार और निवेश मंत्री रोड्रिगो माल्मिएर्का डियाज़ ने 09-
15 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा की और साझदेारी शिखर सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश 
व्यापार और निवेश उप मंत्री डेबोरा रिवास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 
ने 03-04 अगस्त को भारत-एलएसी कॉन्क्लेव के 9वें सत्र में भाग लेने के 
लिए भारत की यात्रा की। क्यूबा के सिएनफ्यूगोस प्रांत के गवर्नर एलेक्जेंडर 
क्विंट रो भी क्यूबा के प्रतिनिधिमंडल के साथ थ।े

क्यूबा के उप संचार मंत्री ग्रिसेल रेयेस लियोन ने इंडियासॉफ्ट कार्यक्रम 
में भाग लेने के लिए 26 मार्च-01 अप्रैल को भारत में क्यूबा के एक 
प्रतिनिधिमंडल का नेततृ्व किया।

इक्वाडोर
इस अवधि के दौरान भारत और इक्वाडोर संबंधो ंमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, 
जो उच्च-स्तरीय राजनीतिक और वाणिज्यिक संपर्क  में बढ़ोतरी में वृद्धि से 
चिह्नित ह।ै

इक्वाडोर के तत्कालीन राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने 13 जनवरी को वॉयस 
ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के राजनेताओ ंके सत्र में भाग लिया। 
इक्वाडोर के तत्कालीन खनन और ऊर्जा मंत्री फर्नांडो सैंटोस अल्विट ने 17 
नवंबर को द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट (वीओजीएसएस) में 
ऊर्जा मंत्रियो ंके सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

राज्य मंत्री (एमएल) ने 04-07 नवंबर को इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा 
की। राज्य मंत्री ने 07 नवंबर को इक्वाडोर के तत्कालीन राष्ट्रपति गुइलेर्मो 
लासो से मुलाकात की। राज्य मंत्री ने 07 नवंबर को इक्वाडोर के तत्कालीन 
विदेश मंत्री गुस्तावो मैनरिक मिराडंा से भी मुलाकात की। दोनो ंदेशो ंके दवा 
नियामको ंके बीच करार पर हस्ताक्षर से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग और 
प्रगाढ़ हुआ है।

भारत और इक्वाडोर के बीच 5वा ंदौर 23 जनू को क्विटो में आयोजित किया 
गया। इसकी सह-अध्यक्षता सचिव (परू्व) और इक्वाडोर के तत्कालीन विदेश 
मामले और मानव गतिशीलता उप मंत्री, राजदूत लुइस व्यास वाल्दीवियसो 
ने की थी।

जनवरी-सितंबर 2023 की अवधि के लिए, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 
1.04 अरब अमेरिकी डॉलर रहा ।भारत-इक्वाडोर संयकु्त आर्थिक एवं 
व्यापार समिति की दूसरी बठैक 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रें स के माध्यम 
से आयोजित की गई।
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पराग्वे
राज्य मंत्री (एमएल) ने 02-04 नवंबर को पराग्वे की आधिकारिक यात्रा की 
और तत्कालीन विदेश मामले उप मंत्री विक्टर अल्फ्रे डो वर्दुन बिटर, उद्योग 
और वाणिज्य मंत्री जेवियर जिमेनेज़ गार्सिया डी ज़ुनिगा, संस्कृ ति कार्यकारी 
मंत्री सचिव एड्रियाना ऑर्टिज़ सेमिडी और परागुआयन औद्योगिक संघ 
(यआूईपी) के अध्यक्ष, एनरिक डुआर्टे लुराघी से मुलाकात की।

सशस्त्र उप मंत्री जनरल (आर) एंजले जेवियर क्रिस्टाल्डो नवारो ने 13-18 
फरवरी को एयरो-इंडिया में भाग लेने के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 
का नेतृत्व किया।

03-04 अगस्त को आयोजित 9वें सीआईआई भारत-एलएसी काकं्लेव 
में पैराग्वे के दो प्रतिनिधियो,ं काउंसलर कैनिडेंय ूविभाग कार्लोस ओज़ोरियो 
और पैराग्वे औद्योगिक संघ (यआूईपी) के प्रतिनिधि क्रिश्चियन रोजास ने 
भाग लिया।

पेरू
वर्ष 2023 में दोनो ंदेशो ंके बीच द्विपक्षीय संबंधो ंकी स्थापना की 60 वी ं
वर्षगाठं है।

पेरू के उप विदेश मंत्री इग्नासियो हिगुएरस ने 15 अप्रैल को नई दिल्ली की 
यात्रा की और सचिव (परू्व) की सह-अध्यक्षता में दूसरी भारत-पेरू संयकु्त 
आयोग की बठैक में भाग लिया। उनकी यात्रा के दौरान आयरु्वेद शिक्षण 
और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) और पेरूवियन नेशनल इंस्टीट्यूट 
ऑफ हले्थ (आईएनएस) के बीच संस्थागत सहयोग संबंधी एक समझौता 
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। खनिज एवं भूविज्ञान के संबंध में संयकु्त 
कार्य समूह की तीसरी बठैक और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संयकु्त समिति 
की दूसरी बठैक मार्च में आयोजित की गई थी। पेरू की विदेश व्यापार 

और पर्यटन उप मंत्री टेरेसा मरेा ने 03-05 अगस्त को आयोजित 9 वें 
सीआईआई-इंडिया एलएसी बिजनेस कॉन्क्लेव के मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग 
लेने के लिए भारत का दौरा किया ।

भारत ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम मामलो ंसे निपटने में मदद के लिए सितंबर 
में ह्यूमन इम्युनोग्लोबुलिन की 1000 बोतलें प्रदान की। पेरू की राष्ट्रपति 
दीना बोलुआर्ट ने जनवरी में वर्चुअल रूप से आयोजित प्रथम वॉयस ऑफ 
ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जबकि उप मंत्री इग्नासियो 
हिगुएरस ने नवंबर में एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से दूसरे 
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियो ंकी बैठक में 
भाग लिया । 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत और पेरू के बीच 3,291.64 
मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें से भारत का निर्यात 
1160.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और पेरू से आयात 2,131.00 
मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

उरुग्वे
संसदीय कार्य और कोयला एवं खनन मंत्री के नेततृ्व में 10 सदस्यीय 
संसदीय सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 जनू को उरुग्वे की यात्रा की। 
चार संसद सदस्यों  वाले एक राज्यसभा प्रतिनिधिमंडल ने 25-27 सितंबर 
को मोटेंवीडियो में आयोजित भविष्य की समितियो ं के दूसरे विश्व शिखर 
सम्मेलन में भाग लिया ।

शिक्षा मंत्री डॉ. पाब्लो दा सिल्वेरा ने 13 जनवरी को पहले वॉयस ऑफ 
साउथ समिट में वर्चुअल रूप से भाग लिया। विदेश मंत्री उमर पगनिनी हरेेरा 
ने 17 नवंबर को द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मिट में वीडियो-
कॉन्फ्रेंसि गं के माध्यम से व्यापार/वाणिज्य मंत्रियो ंके सत्र में भाग लिया। उप 
विदेश मंत्री निकोलस अल्बर्टोनी ने 06 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित 

राज्य मंत्री (एमएल) ने नवंबर 2023 में क्विटो में इक्वाडोर के तत्कालीन राष्ट्रपति गुइलेर्मो लास्सो से भेंट की
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विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के पाचंवें दौर के लिए भारत की यात्रा 
की और रायसीना डायलॉग में भी भाग लिया।

वेनेज़ुएला
भारत और वेनेजएुला ने अक्टूबर में राजनयिक संबंधो ं की स्थापना की 
64वी ंवर्षगाठं मनाई।

वेनेजएुला के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष और पेट्रोलियम मंत्री तारेक 
अल ऐसामी ने 13 जनवरी को वर्चुअल रूप से आयोजित फर्स्ट वॉयस ऑफ 
ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

वेनेजएुला के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. डेल्सी रोड्रिग्ज ने 03-05 अगस्त को 
9 वें सीआईआई-एलएसी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा 
की। उनके साथ विदेश मंत्री यवन गिल पिटंो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, 
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गबै्रिएला जिमेनेज, एशिया, मध्य 
परू्व और ओशिनिया के उप मंत्री तातियाना पुघ, विदेश व्यापार और निवशे 
संवर्धन उप मंत्री जोहान भी थ।े इस यात्रा के दौरान अल्वारज़ के अलावा 
25 सदस्यीय मजबतू व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।

विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के वैकल्पिक ऊर्जा महानिदेशक बेंजामिन बसु्टामाटें ने 
31 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित अतंरराष्ट्रीय सौरबंधन (आईएसए) 
की छठी असेंबली में वेनेजएुला का प्रतिनिधित्व किया। वेनेजएुला लैटिन 
अमेरिका और कैरेबियन के लिए आईएसए स्थायी समिति का उपाध्यक्ष था, 
यह पद डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के साथ संयकु्त रूप से रखा गया ह।ै

भारत और वेनेजएुला के बीच जनवरी से नवंबर 2023 के दौरान द्विपक्षीय 
व्यापार 296.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वेनेजएुला को भारत का 
निर्यात 132.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि वेनेजएुला से इसका 
आयात 163.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

मध्य अमेरिका

बेलीज़
विदेश मामले, विदेश व्यापार और अप्रवासन मंत्रालय के सीईओ, राजदूत 
अमालिया माई ने 21 अप्रैल को जॉर्जटाउन में भारत-कैरिकॉम चौथ ेविदेश 
मंत्रियो ंकी मंत्रिस्तरीय बठैक में बलेीज का प्रतिनिधित्व किया। 25 अप्रैल 
को पनामा सिटी में एसआईसीएएस-भारत संवाद और सहयोग संबंधी मंच 
पर विदेश मंत्री ने बलेीज के विदेश मंत्री इमोन कर्टेने के साथ-साथ अन्य 
मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (एसआईसीए) सदस्य देशो ं के विदेश 
मंत्रियो ंसे मुलाकात की और एक संयकु्त विज्ञप्ति को अंगीकार किया।

बलेीज के वित्त, आर्थिक विकास और निवेश राज्य मंत्री क्रिस्टोफर कोये ने 
13 जनवरी को वित्तमंत्रियो ंके प्रथम वीओजीएसएस सत्र में भाग लिया। 
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. केविन बर्नार्ड ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल 
शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रियो ंके सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

बलेीज के वित्त, आर्थिक विकास और निवशे राज्य मंत्री क्रिस्टोफर कोये ने 
13 जनवरी को वित्त मंत्रियो ंके प्रथम वीओजीएसएस सत्र में भाग लिया। 
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. केविन बर्नार्ड ने 17 नवंबर को आयोजित दूसरे वॉयस 
ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रियो ंके सत्र में 
वर्चुअल रूप से भाग लिया।

एचएमटी (आई) के भारतीय विशषज्ञों  ने जलुाई में एचएमटी (भारत) द्वारा 
कार्यान्वित बलेीज विश्वविद्यालय में 'इंडिया-बलेीज सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग' 
में बलेीजवासियो ंके लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शुरू किया और 30 अगस्त 
को यह प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हुआ।

कोस्टा रिका
कोस्टा रिका की शिक्षा मंत्री सोनिया मार्टा मोरा एस्के लाटें ने 13 जनवरी 
को प्रथम वॉयस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन के शिक्षा मंत्रियो ंके सत्र में 
वर्चुअल रूप से भाग लिया। कोस्टा रिका के स्वास्थ्य उपमंत्री डॉ. मारियो 
उरकुयो सोलोरज़ानो ने 17 नवंबर को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 
समिट में स्वास्थ्य मंत्रियो ंके सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

भारत के मुख्य चुनाव आयकु्त ने 07-09 जलुाई को कोस्टा रिका का यात्रा 
की और कोस्टा रिका के चुनाव आयोग के अधिकारियो ंके साथ बठैक की।

अल साल्वाडोर
वर्ष 2023 में भारत और अल साल्वाडोर के बीच राजनीतिक, वाणिज्यिक 
और सासं्कृ तिक सहित सभी क्षेत्रों  में द्विपक्षीय संबंध व्यापक तथा घनिष्ठ 
हुए हैं।

राज्य मंत्री (एमएल) ने 17-19 जनवरी को अल साल्वाडोर की यात्रा की। 
इस यात्रा के दौरान, राज्य मंत्री (एमएल) ने अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति डॉ. 
नायब बकेुले से और विदेश मंत्री एलेक्जेंड्रा हिल टिनोको, संस्कृ ति मंत्री 
मैरीम प्लेइटेज़ और वाणिज्य और निवेश सचिव ज.े मिगुएल कट्टन से 
मुलाकात की। विदेश मंत्री एलेक्जेंड्रा हिल टिनोको ने 09-13 फरवरी को 
भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री ने 10 फरवरी को द्विपक्षीय बठैक के लिए 
आगंतकु विदेश मंत्री की मेजबानी की। एयर ब्रिगेड के उप रक्षा मंत्री और 
अल साल्वाडोर के वाय ुसेना के कमाडंर ने 13-17 फरवरी को एयरो इंडिया 
के लिए बेंगलुरु की यात्रा की।

चौथा विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) 01 मई को नई दिल्ली में 
आयोजित किया गया। एफओसी की सह-अध्यक्षता सचिव (पूर्व) और 
विदेश मामले उप मंत्री एड्रियन मीरा ने की।

ग्वाटमाला
2023 में भारत और ग्वाटमाला के बीच राजनयिक संबंधो ं की स्थापना 
की 50 वी ंवर्षगाठं मनाई गई। राज्य मंत्री (एमएल) ने 14-17 जनवरी 
को ग्वाटमाला की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राज्य मंत्री ने ग्वाटमाला 

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

150



के उपराष्ट्रपति गुइलेर्मो कैस्टिलो रेयेस, विदेश मंत्री मारियो बकुारो, संस्कृ ति 
मंत्री फेलिप एगुइलर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रांसिस्को जोस कोमा मार्टिन और 
तत्कालीन ऊर्जा और खान मंत्री अल्बर्टो पिमेंटेल माता से मुलाकात की।

भारत ने 03-04 अगस्त को दिल्ली में 9 वें सीआईआई इंडिया-एलएसी 
कॉन्क्लेव की मेजबानी की और इसमें उप-आर्थिक मंत्री फर्नांडो एस्क्लांते 
के नेतृत्व में 15 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। तीसरा 
भारत-ग्वाटमाला एफओसी 04 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया 
गया और इसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पूर्व) और विदेश मामले उप मंत्री 
कार्ला गैब्रिएला समायोआ रेकारी ने की थी ।

मेक्सिको
भारत और मैक्सिको के बीच विशेषाधिकार प्राप्त साझदेारी ह ै और वर्ष 
2023 में निरतर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधो ं
में घनिष्ठता आई है।

मेक्सिको के तत्कालीन विदेश मंत्री मार्सेलो एबरार्ड ने जी20 विदेश मंत्रियो ंकी 
बठैक के लिए 28 फरवरी-07 को भारत की यात्रा की। उन्हों ने विदेश मंत्री, 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री 
के साथ द्विपक्षीय बठैकें  भी की।ं अपनी यात्रा के दौरान, भारत के वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआई आर) और मैक्सिकन 
एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एएमईएक्ससीआई डी) 
के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के भाग 
के रूप में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संयकु्त त्वरक कोष की घोषणा 
की गई । विदेश मंत्री ने सितंबर में यएूनजीए के अवसर पर मेक्सिको की 
मौजदूा विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना के साथ द्विपक्षीय बठैक की ।

विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना ने 17 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित 
दूसरे वीओजीएसएस में विदेश मंत्रियो ंके सत्र में भाग लेने के लिए अपने 
चीफ ऑफ स्टाफ मार्टिन बोर्रेगो को नामित किया। उन्हों ने 22 नवंबर को 
आयोजित जी20 लीडर्स समिट में वर्चुअली भाग लिया।

मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्री रक़े ल ब्यूनरोस्त्रो ने 09-10 सितंबर को 
नई दिल्ली में आयोजित जी20 नेताओ ं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए भारत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मेक्सिको में नुएवो 
लियोन राज्य के गवर्नर सैमुअल एलेजादं्रो गार्सिया सेपुलवेडा ने अर्थव्यवस्था 
मंत्री इवान रिवास के साथ 02-4 अगस्त को सीआईआई भारत-एलएसी 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इन मंत्रियो ंने उत्तर प्रदेश 
के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से भी 
मुलाकात की।

श्रम और रोजगार मंत्री ने अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 
अतंर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 111 वें सत्र के अवसर पर जिनेवा 
में मेक्सिको के तत्कालीन श्रम और सामाजिक कल्याण मंत्री लुइसा मारिया 
अल्काल्डे लुजान के साथ जनू में द्विपक्षीय बठैक की। भारत-मेक्सिको 
संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष, डिप्टी साल्वाडोर कारो कैबरेरा के नेततृ्व में 
मेक्सिको से एक बहुदलीय 11-सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-21 

मार्च को भारत की यात्रा की। मैक्सिकन प्रतिनिधियो ंके 5 सदस्यीय समूह 
जिसमें 3 सासंद शामिल थ,े ने 06 से 16 मार्च को 8 वी ंपीढ़ी के नेक्स्ट 
डेमोक्रे सी नेटवर्क  कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत की यात्रा की।

मैक्सिकन चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष मार्सेला गुएरा और मैक्सिकन 
सीनटे के अध्यक्ष ने अक्टूबर में पी20 फोरम में भाग लेने के लिए भारत की 
यात्रा की। उत्तर प्रदेश राज्य और नुएवा लियोन राज्य की सरकार ने अगस्त 
में गवर्नर सेपुलवेडा की भारत यात्रा के दौरान व्यापार, पर्यटन, फार्मा और 
स्वास्थ्य क्षेत्रों  में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, मैक्सिकन अतंरिक्ष एजेंसी के 
महानिदेशक डॉ. साल्वाडोर लैंडेरोस अयाला ने 06-07 जलुाई को बेंगलुरु 
में आयोजित इसरो की स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिग (एसईएलएम ) के 
चौथ ेसंस्करण में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया । भारत-मेक्सिको रिसर्च 
कंसोर्टियम (आईएमआरसी) को जनवरी में भारत और मैक्सिको दोनो ंके 
शोधकर्ताओ,ं शिक्षाविदो ंऔर वैज्ञानिको ंके साथ शुरू किया गया था।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटड (बीईएल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26-29 
अप्रैल तक मकै्सिको एयरोस्पेस फेयर (एफएएमईएक्स) में भाग लिया। 
भारत स्वायत्त विश्वविद्यालय हिडाल्गो राज्य,  में अतंर्राष्ट्रीय छवि महोत्सव 
(एफआईएनआई) के 12वें संस्करण में सम्मानित अतिथि था, जो 20-
28 अप्रैल तक आयोजित किया गया। भारत ने लैटिन अमेरिका के सबसे 
महत्वपूर्ण और सबसे बड़े सासं्कृ तिक पर्व इंटरनेशनल सर्वेंटिनो फेस्टिवल में 
भी भाग लिया।

निकारागुआ
विदेश मंत्री डेनिस मोनकाडा कोलिडं्रेस ने 25 अप्रैल को आयोजित भारत-
एसआईसीए विदेश मंत्रियो ंकी बठैक के अवसर पर पनामा सिटी में विदेश 
मंत्री से मुलाकात की।

निकारागुआ के वित्त मंत्री इवान मोटंालवन ने 12 जनवरी को आयोजित 
वीओजीएसएस वित्त मंत्रियो ंके  प्रथम सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया । 
निकारागुआ की स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मार्था रेयेस ने 17 नवंबर को आयोजित 
वीओजीएसएस के स्वास्थ्य मंत्रियो ं के दूसरे सत्र में वर्चुअल रूप से भाग 
लिया ।

भारत ने मई में निकारागुआ को कोववकै्स वैक्सीन की 2,00,000 खुराकें  
प्रदान की।

पनामा
पनामा के राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो कोहने ने 17 नवंबर को आयोजित 
दूसरे वीओजीएसएस समापन सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया ।

विदेश मंत्री ने 24-25 अप्रैल को पनामा की यात्रा की। उन्हों ने विदेश मंत्री 
जनैना टेवेनी से वार्ता की और अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो 
कॉर्टिज़ो से मुलाकात की। विदेश मंत्री की यह यात्रा किसी भी भारतीय 
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विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा थी। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान 
लैटिन अमेरिकी बिजनेस फोरम आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय 
उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भाग लिया। इसके अलावा, विदेश मंत्री की 
यात्रा के दौरान पनामा में एसआईसीए विदेश मंत्रियो ंकी बठैक हुई।

विदेश मंत्री जनानिना तेवेनी मेनकोमो ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 
(पीबीडी) सम्मेलन में भाग लिया ,जो 08-10 जनवरी को इंदौर में 
आयोजित हुआ था। अपनी इस यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट 
ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस) और पनामा के विदेश मंत्रालय 
के बीच एक एमओय ूके पर हस्ताक्षर किए गए। उन्हों ने जनवरी 2023 में 
वर्चुअल रूप से आयोजित प्रथम वीओजीएसएस में भी भाग लिया। भारत 
के मुख्य चुनाव आयकु्त ने 05-07 जलुाई को पनामा की यात्रा की और 
दोनो ंदेशो ंके बीच चुनावी सहयोग संबंधीएक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए गए।

कैरेबियाई देश

एंटीगुआ और बारबुडा
सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिता और ऊर्जा मंत्री मेलफ़ोर्ड वाल्टर 
निकोलस ने निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) लक्समोर एडवर्ड्स के साथ 
डीपीआई शिखर सम्मेलन में भाग लिया । भारत और एंटीगुआ और बारबडुा 
ने इंडिया स्टैक यानी जनसंख्या पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल 
समाधानो ंको साझा करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 

मंत्री ने 12 जनू को 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाचें का अवलोकन' 
विषय पर एक सत्र की भी अध्यक्षता की।

पर्यटन मंत्री चार्ल्स हेनरी फर्नांडीज ने 03-04 अगस्त को नई दिल्ली 
में आयोजित भारत-एलएसी कॉन्क्लेव के 9 वें संस्करण में भारत के 
प्रतिनिधिमंडल कीअगुवानी की।

बहामास
शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री ग्लेनीज़ मार्गर�ेट ई. 
हन्ना-मार्टिन ने जनवरी में आयोजित प्रथम वीओजीएसएस में वर्चुअल रूप 
से भाग लिया। संसदीय सचिव जाहमल स्ट्रेचन ने नवंबर में आयोजित दूसरे 
वीओजीएसएस में विदेश मंत्रियो ं के सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया। 
उन्हों ने अप्रैल में जॉर्जटाउन में आयोजित भारत-कैरिकॉम विदेश मंत्रियो ंकी 
बठैक के अवसर पर विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बठैक भी की।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 16.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
(सितंबर 2023 तक) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 
16.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

बारबाडोस
इस वर्ष के दौरान भारत और बारबाडोस के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार 
प्रगाढ़ हुए हैं। बारबाडोस के शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण 
मंत्री के एस. मैककोनी ने जनवरी में वीओजीएसएस शिक्षा मंत्री के सत्र में 
वर्चुअल रूप से भाग लिया ।
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भारत-यएूनडीपी निधि के तहत दो परियोजनाएं पूरी की गईं और बारबाडोस 
को सुपुर्द की गई। प्रथम परियोजना, "ऊर्जा उद्योग मूल्य श्रृंखला में स्थानीय 
सामग्री विकास" की लागत 550,000 अमेरिकी डॉलर थी और इसे अगस्त 
में बारबाडोस के ऊर्जा और व्यापार मंत्री को सुपरु्द किया गया। "कोविड-
19 से निपटने के लिए सहयोग" के संबंध में दूसरी परियोजना की लागत 
675,000 अमेरिकी डॉलर थी।

भारतीय एक्सिम बैंक ने एक्सपोर्ट बारबाडोस के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट  
एजेंसी (ईसीए) स्थापित करने के लिए अपना परामर्श कार्य संपन्न किया 
और मार्च में इसके लिए सफलतापरू्वक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2022 में 
118,700 अमेरिकी डॉलर के आशय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद यह कार्य 
संपन्न किया गया।

डोमिनिका राष्ट्रमंडल
स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सेवा राज्य मंत्री डॉ. कैसेंड्रा विलियम्स 
ने 17 नवंबर को दूसरे वीओजीएसएस में स्वास्थ्य मंत्रियो ंके सत्र में भाग 
लिया। विदेश, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार और ऊर्जा मंत्री डॉ. विसं हेंडरसन 
ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क  में भारत द्वारा आयोजित 'इंडिया-यएून फॉर 
ग्लोबल साउथ: डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' में भाग लिया। डॉ. हेंडरसन 
ने 21 अप्रैल को गुयाना में आयोजित भारत-सीओएफसीओआर शिखर 
सम्मेलन में भी भाग लिया।

डोमिनिकाई गणराज्य
विदेश मंत्री ने 27-29 अप्रैल तक डोमिनिकाई गणराज्य की आधिकारिक 
यात्रा की। उन्हों ने राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर से मुलाकात की , विदेश मंत्री 
रॉबर्टो अल्वारज़ के साथ द्विपक्षीय बठैकें  की ंऔर 28 अप्रैल को विदेश मंत्री 
अल्वारज़ के साथ संयकु्त रूप से डोमिनिकाई गणराज्य में भारत के आवासी 
मिशन का उद्घाटन किया । यह भारत से डोमिनिकन गणराज्य की उच्चतम 
स्तर की यात्रा थी।

डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रक़े ल पेना ने 03-05 अक्टूबर तक 
भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह डोमिनिकन उपराष्ट्रपति की प्रथम 
भारत यात्रा थी और फरवरी 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनेल फर्नांडीज 
की भारत यात्रा के बाद पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। उपराष्ट्रपति पेना ने 
माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर और विदेश मंत्री 
के साथ बठैकें  की।ं उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा में भारतीय और डोमिनिकन 
संस्थानो/ंसंगठनो ंके बीच कई समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 
कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और औषधि, खाद्य 
और स्वास्थ्य उत्पाद महानिदेशालय (डीआईजीईएमएपीएस) के बीच 
चिकित्सा उत्पादो ंके विनियमन में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन, समुद्री 
विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान 
संस्थान (सीएसआईआर-एनआईओ) और डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रीय 
समुद्री मामले प्राधिकरण (एएनएएमएआर), के बीच समझौता ज्ञापन और 
आईआईटी-दिल्ली तथा डोमिनिकन गणराज्य के उच्च शिक्षा, विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति राकेल पेना ने अक्टूबर 2023 में भारत की अपनी  
आधिकारिक यात्रा के दौरान नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की।
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विदेश मंत्री ने गाज़क्यू में एक चौराह े पर महात्मा गाधंी की प्रतिमा का 
अनावरण किया, जिसका नाम बदलकर महात्मा गाधंी प्लाजा कर दिया 
गया। उन्हों ने डोमिनिकन गणराज्य के सैंटो डोमिगंो एस्टे में प्रतिष्ठित फ़ारो ए 
कोलन संग्रहालय में 'इंडिया पवेलियन' का भी उद्घाटन किया।

13 जनवरी को, विदेश मंत्री अल्वारज़ ने वर्चुअल रूप से प्रथम 
वीओजीएसएस विदेश मंत्री सत्र में भाग लिया। प्रथम ऊर्जा एवं खनन मंत्री 
एंटोनियो अलमोटें रेनोसो ने 17 नवंबर को आयोजित ऊर्जा मंत्रियो ंके दूसरे 
वीओजीएसएस सत्र में भाग लिया ।

डोमिनिकन गणराज्य की निर्यात और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 
(प्रोडोमिनिकाना) के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में डोमिनिकन गणराज्य 
के एक प्रतिनिधिमंडल ने 03-04 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित 9 वें 
सीआईआई कॉन्क्लेव में भाग लिया। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान 28 
अप्रैल को सीआईआई और सीओएनईपी (डीआर का औद्योगिक निकाय) 
के बीच एक सहयोग समझौत ेपर हस्ताक्षर किए गए। इन्वेस्ट इंडिया और 
प्रोडोमिनिकाना (डीआर का निर्यात और निवेश संवर्धन निकाय) के बीच 
समझौता ज्ञापन पर 02 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुल व्यापार 690 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
था, जिसमें भारत ने 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 360 
मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया ह।ै

ग्रेनेडा
विदेश मामले, व्यापार और निर्यात विकास मंत्री जोसेफ अडंाल ने 21 अप्रैल 
को जॉर्जटाउन में भारत-सीओएफसीओआर कार्यक्रम में भाग लिया। 

मोबिलाइजेशन, कार्यान्वयन और परिवर्तन मंत्री एंडी जोसेफ विलियम्स ने 
03-05 अगस्त को नई दिल्ली में 9वें सीआईआई इंडिया-एलएसी कॉन्क्लेव 
में भाग लिया। जलवाय ुलचीलापन, पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री 
केरीने जेड. जमे्स ने 30 अक्टूबर-01 नवंबर तक नई दिल्ली में अतंर्राष्ट्रीय 
सौर गठबंधन की 6वी ंअसेंबली में भाग लिया। 30 अप्रैल को ग्रेनाडा में 
मिशन द्वारा भारतीय आगमन दिवस की 166वी ंवर्षगाठं मनाई गई।

गुयाना
गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली ने 08-
14 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल 
का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
मंत्री ह्यू हिल्टन टॉड, स्थानीय सरकार और क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के 
मंत्री आनंद पर्सौड और गुयाना के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 
राष्ट्रपति अली ने अपनी यात्रा के दौरान माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री 
से मुलाकात की। राष्ट्रपति अली से अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री, 
कृषि  और किसान कल्याण मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 
मुलाकात की।

राष्ट्रपति अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थ ेऔर 10 
जनवरी को इंदौर में समापन सत्र में उन्हें प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हों ने 11 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल 
इन्वेस्टर्स समिट में भी भाग लिया था। निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट 
इंडिया और गुयाना ऑफिस फॉर इन्वेस्टमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन 
पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अवसर पर गुयाना  
सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की।
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कृषि  मंत्री जलु्फिकार मुस्तफा न े18-22 मार्च कोनई दिल्ली में वशै्विक श्री अन्न 
वर्ष सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा की। उन्हों ने कृषि  एवं किसान कल्याण 
मंत्री और मत्स्यपालन, पशपुालन एवं डेयरी राज्य मंत्री से मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने 20-24 अप्रैल को गुयाना की यात्रा की। अपनी यात्रा के 
दौरान, विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेशनल असेंबली 
के अध्यक्ष मंज़ूर नादिर और विदेश मंत्री ह्यू टॉड से मुलाकात की। विदेश 
मंत्री और गुयाना के विदेश मामले और अतंर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री ने भारत-
गुयाना संयकु्त आयोग की बठैक के 5वें सत्र की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री 
ने प्रथम भारत-गुयाना बिजनेस गोलमेज और प्रवासी कार्यक्रम में भी भाग 
लिया, कैरिकॉम के महासचिव डॉ. कार्ला बार्नेट से मुलाकात की, भारत-
सीओएफसीओआर बठैक में भाग लिया; और 21 अप्रैल को कैरीकॉम के 8 
सदस्य देशो ंके विदेश मंत्रियो ंके साथ द्विपक्षीय बठैकें  की।ं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रैं क एंथोनी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कैप्टन गेरी गौविया 
और निवेश संबंधी गुयाना कार्यालय के सीईओ डॉ. पीटर रामसरूप और 
एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 03-04 अगस्त को नई दिल्ली में 
आयोजित भारत-एलएसी कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के लिए भारत की 
यात्रा की।

भारत निर्मित महासागर-यात्री-सह-कार्गो फेरी एमवी 'मा लिशा ' को 12.71 
मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत सरकार की ऋण सहायता-सह-अनुदान 
सहायता के तहत गुयाना भेजा गया था और 23 अप्रैल को जॉर्जटाउन, 
गुयाना में चालू किया गया था। 10 अगस्त को, इसने जॉर्जटाउन और रीजन 
वन ( बरिमा-वेनी ) के बीच सेवा शुरू की और 276 यात्रियो ंके से भरे कोच 
के साथ अपनी आरंभिक यात्रा शुरू की।

प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर (सेवानिवतृ्त) मार्क  फिलिप्स ने गुयाना के करसबाई 
क्षेत्र में प्रत्येक घर को विश्वसनीय बिजली तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई 
घरेलू सौर प्रणाली इकाइयो ंका वितरण किया। यह पहल सोलर होम सिस्टम 
प्रोजेक्ट के अतंर्गत आती है, जिसमें भारत से 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
की ऋण सहायता के माध्यम से 30,000 प्राप्त की गईं।

हैती
13 जनवरी को, वाणिज्य और उद्योग मंत्री रिकार्डिन सेंट-जीन ने वाणिज्य 
मंत्रियो ं के प्रथम वीओजीएसएस सत्र में वर्चुअल रूप सेभाग लिया। 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री डॉ. एलेक्स लार्सन ने 17 नवंबर 
को स्वास्थ्य मंत्रियो ंके दूसरे वीओजीएसएस संस्करण सत्र में वर्चुअल रूप 
से भाग लिया।

भारत सरकार ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयकु्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा 
प्रबंधित और यएूनडीपी और पर्यावरण मंत्रालय (एमओई) द्वारा संयकु्त 
रूप से कार्यान्वित भारत-संयकु्त राष्ट्र विकास साझदेारी निधि के तहत 
1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना को वित्तपोषित किया । 
इस परियोजना का लक्ष्य भूमि सिचंाई और पेयजल के लिए 8 सौर पीवी-
आधारित जल पंपिगं सिस्टम स्थापित करना है।

31 अक्टूबर को, आपदा रोधी बनियादी ढाचंा गठबंधन (सीडीआरआई) ने 
द्वीपीय देशो ंके लिए बनियादी ढाचंा (आईआरआईएस) के तहत हतैी को 
दो परियोजनाएं प्रदान की,ं लघु द्वीप विकासशील राज्यों  (एसआईडीएस) 
के लिए प्रस्तावो ंके लिए प्रथम प्रस्ताव, जिसमें शामिल हैं: (i) क्षमताओ,ं 
सुरक्षा को मजबतू बनाना और डोमिनिकन गणराज्य, क्यूबा और हतैी में 
महत्वपूर्ण लचीला बनुियादी ढाचंा और (ii) हाईटियन नेशनल बिल्डिंग कोड 
में संशोधन।

एडीआईएच (एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ हतैी) के एक प्रतिनिधिमंडल 
ने 03-04 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित 9वें सीआईआई कॉन्क्लेव 
में भाग लिया। उन्हों ने एडीआईएच और सीआईआई के बीच एक सहयोग 
करार पर भी हस्ताक्षर किए।

होडुंरस
विदेश मंत्री एनरिक रीना ने 03-04 अगस्त तक 9 वें सीआईआई इंडिया-
एलएसी कॉन्क्लेव के लिए भारत की यात्रा की और 04 अगस्त को विदेश 
मंत्री के साथ द्विपक्षीय बठैक की। 2022-23 में भारत का निर्यात 275.02 
मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि होडुंरास से आयात 17.09 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर हो गया ह ै।

जमैका
प्रधानमंत्री एंड्रय ूहोल्नेस ने नवंबर में दूसरे वीओजीएसएस के समापन सत्र 
में भाग लिया। उद्योग, निवेश और वाणिज्य मंत्री सीनटेर ऑबिन हिल ने 
वाणिज्य मंत्रियो ंके सत्र में भाग लिया। सीनेटर कामिना जॉनसन स्मिथ ने 
विदेश मंत्रियो ंके प्रथम वीओजीएसएस संस्करण सत्र में भाग लिया।

मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ ने 21 अप्रैल को जॉर्जटाउन में चौथी भारत-
कैरिकॉम मंत्रिस्तरीय बठैक की सह-अध्यक्षता की। सीनेटर स्मिथ ने 
भारत-कैरिकॉम विदेश मंत्रियो ं की बठैक के अवसर पर विदेश मंत्री के 
साथ द्विपक्षीय बठैक भी की। सीनटेर कामिना जॉनसन ने ओआरएफ द्वारा 
आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया, संयकु्त राष्ट्र सत्र में विदेश मंत्री ने भी 
भाग लिया।

भारत के 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान द्वारा समर्थित किटसन 
टाउन सामुदायिक परियोजना के लिए कृषि , मत्स्य पालन और खनन 
मंत्रालय, जमैका सरकार और खाद्य और कृषि  संगठन (एफएओ) के बीच 
करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अप्रैल में किग्स्टन में जमैका एक्सपो में भाग लेने के लिए तीन सदस्यीय 
व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जमैका की यात्रा की। भारत के आर्थिक व्यापार 
संगठन (आईईटीओ ) के अध्यक्ष के नेतृत्व में 17 सदस्यीय व्यापार 
प्रतिनिधिमंडल ने जलुाई में जमैका की यात्रा की। मई में 2 सदस्यीय 
एनपीसीएल प्रतिनिधिमंडल ने जमैका की यात्रा की। जमैका के एक 
व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त में सीआईआई कॉन्क्लेव में भाग लिया।

दि अमेरिकाज़
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वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय (यडूब्ल्यूआई) में आईसीसीआर पीठ को अगले 5 
वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 29 मार्च को हस्ताक्षर 
किए गए। जमैका ने 26 मार्च को अपनी तरह के प्रथम भारतीय प्रवासी 
सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 400 से अधिक प्रवासी 
भारतीयो ंने भाग लिया।

इस अवधि के दौरान दोनो ंदेशो ंके बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई और 
यह 92.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 
पिछले वर्ष की तलुना में 12.58% की वृद्धि ह।ै भारत का निर्यात 90 
प्रतिशत से अधिक 87.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चूका ह।ै

सूरीनाम
माननीय राष्ट्रपति ने 04-06 जून को सूरीनाम की यात्रा की और प्रवासी 
भारतीयो ंके आगमन की 150वी ंवर्षगाठं के आयोजन के उपलक्ष्य कार्यक्रम 
में मुख्य अतिथि रही। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी और माननीय 
राष्ट्रपति के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और एक उच्च स्तरीय 
आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक 
समारोह में, माननीय राष्ट्रपति को सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा सूरीनाम के 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार' से 
सम्मानित किया गया।

माननीय राष्ट्रपति ने सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी 
को बाढ़ राहत हते ुसहायता के रूप में 600,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की 
दवाओ ंका बॉक्स सौपंा। 

इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए गए: (i ) चिकित्सा 
उत्पादो ंके विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के कें द्रीय औषधि 
मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय 
के बीच समझौता ज्ञापन, (ii) भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और सूरीनाम के 
बीच भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए समझौता ज्ञापन। दोनो ं
पक्षों  के बीच कृषि  संबंधी संयकु्त कार्य समूह के तहत कृषि  और संबद्ध क्षेत्रों  
में 2023-27 की अवधि के लिए एक संयकु्त कार्य योजना साझा की गई।

राष्ट्रपति संतोखी 07-13 जनवरी तक 7 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 
भारत आए। 9 जनवरी को, उन्हों ने प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) 
सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया और इस अवसर पर 
प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। 10 जनवरी को उन्हों ने माननीय राष्ट्रपति 
से मुलाकात की। राष्ट्रपति संतोखी ने राजनेताओ ंके प्रथम वीओजीएसएस 
समापन सत्र को भी वर्चुअल रूप से संबोधित किया।

विदेश मंत्री ने विदेश, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार और अतंर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री 
अल्बर्ट रामदीन से; जनवरी और 21 अप्रैल को गुयाना में भारत-कॉफकोर 
बठैक के दौरान, दो बार मुलाकात की। विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन ने भी 
17 नवंबर को आयोजित विदेश मंत्रियो ं के दूसरे वीओजीएसएस सत्र में 
वर्चुअल रूप से भाग लिया। भारत और सूरीनाम ने 06 दिसंबर को नई 
दिल्ली में विदेश मंत्री रामदीन और विदेश मंत्री की भागीदारी के साथ 8वी ं
संयकु्त आयोग बठैक (जसेीएम) आयोजित की।

इस वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण यात्राओ ंमें शामिल हैं: कृषि , पशुपालन 
और मत्स्य पालन मंत्री परमानंद सेवडियन ने 18-21 मार्च को अतंर्राष्ट्रीय 
श्रीअन्न वर्ष (आईवाईएम) के प्रथम वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया, स्थानिक 

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

156

विदेश मंत्री ने अप्रैल 2023 में गुयाना में जमैका की विदेश मंत्री कामिना ज ेस्मिथ के साथ  
चौथी भारत-कैरीकॉम (कैरेबियन समुदाय) मंत्रिस्तरीय बठैक की सह-अध्यक्षता की।



माननीया राष्ट्रपति ने जून 2023 में पारामारिबो में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी  
से सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ‘द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार’ प्राप्त किया।

योजना और पर्यावरण मंत्री स्टीवन मैक एंड्रय ूने 08-10 अप्रैल को मैसूरु 
में "आईबीसीए और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में" 
के शुभारंभ में भाग लिया और आर्थिक मामले, उद्यमिता और तकनीकी 
नवाचार मंत्री रिश्मा कुलदीपसिहं ने 12-14 जनू को ग्लोबल डिजिटल 
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पुण ेमें शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 
जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकियो ंमें सहयोग, इंडिया स्टैक संबंधी 
एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति संतोखी की अध्यक्षता में एक समारोह में, सूरीनाम ने 11 अगस्त को 
जगरनाथ लाचमोनस्ट्राट में 9822 वर्ग मीटर भूमि का स्वामित्व अधिकार 
हस्तांतरित कर दिया, जो पहले 1998 में चासंरी, सासं्कृ तिक कें द्र और 
आवास निर्माण के लिए 40 साल के पट्टे पर भारत को उपहार में दी गई थी।

सूरीनाम की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष डॉ. दीवानचंद्रभोस शरमन को 
10 जनवरी को 17वें पीबीडी समारोह में माननीय राष्ट्रपति से सामुदायिक 
कल्याण के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए) प्राप्त 
हुआ। 7 मार्च को, राष्ट्रपति संतोखी ने अतंर्राष्ट्रीय श्री अन्नवर्ष के समारोह 
और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद के 
महानिदेशक ने 16-19 अक्टूबर को सूरीनाम की यात्रा की। राष्ट्रपति 
संतोखी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयरु्वेद 
दिवस मनाया । राष्ट्रपति संतोखी ने आयरु्वेद को बढ़ावा देने के लिए 10 
नवंबर को सूरीनाम में एक आयरु्वेद अस्पताल और हर्बल गार्डन खोलने के 
लिए 5 हके्टेयर भूमि समर्पित करने की घोषणा की।

10 मार्च को पाचं वर्षों के लिए त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओ ं
(क्यूआईपी) के लिए एक व्यापक करार पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय 

राष्ट्रपति ने 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से एक वरिष्ठ 
नागरिक गृह की स्थापना की घोषणा की। सूरीनाम में भारत के राजदूत 
ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत-कैरीकॉम अनुदान के तहत 
वित्तपोषित "अतिरिक्त वर्षा के कारण बाढ़ से निपटने के लिए तयैारी करने 
के लिए सूरीनाम के समुदायो ंको उन्नत प्रारभिक चेतावनी सेवा वितरण" 
के कार्यान्वयन के लिए एक संयकु्त परियोजना हस्ताक्षर समारोह में भाग 
लिया। 27 नवंबर को, भारत के राजदूत और सूरीनाम की प्रथम महिला ने 
संयकु्त रूप से "प्रत्येक छात्र एक कंप्यूटर" परियोजना के पूरा होने की स्मृति 
में एक पट्टिका का अनावरण किया, जिसके लिए भारत द्वारा 109,800 
अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की गई थी।

सेंट किटस् और नेविस
विदेश मंत्री ने 21 अप्रैल को जॉर्जटाउन, गुयाना की अपनी यात्रा के दौरान 
सेंट किटस् और नेविस के विदेश मंत्री डॉ. डेन्ज़िल डगलस के साथ द्विपक्षीय 
बठैक की।

सेंट लूसिया
शिक्षा, सतत विकास, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक 
प्रशिक्षण मंत्री, शॉन एडवर्ड ने 13 जनवरी को प्रथम वीओजीएसएस शिक्षा 
मंत्री सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। स्वास्थ्य, कल्याण और बजुुर्ग 
मामले मंत्री मूसा जेएन बपैटिस्ट ने 17 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी दूसरी 
वीओजीएसएस बठैक में भाग लिया।

दि अमेरिकाज़
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विदेश मंत्री ने 21 अप्रैल को जॉर्जटाउन, गुयाना में भारत-सीओएफसीओआर 
बठैक के अवसर पर विदेश मंत्री अल्वा बपैटिस्ट के साथ बठैक की।

सेंट विसंेंट और ग्रेनेडाइंस (एसवीजी)
21 अप्रैल को जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित भारत-सीओएफसीओआर 
बठैक के दौरान विदेश मंत्री ने एसवीजी के विदेश मामले और विदेश व्यापार 
मंत्री केसल मेलिसा पीटर्स के साथ द्विपक्षीय बठैक की।

एसवीजी के शिक्षा और राष्ट्रीय सुलह मंत्री कर्टिस किग ने 13 जनवरी को 
प्रथम वीओजीएसएस के शिक्षा मंत्री सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित 
किया। स्वास्थ्य, कल्याण और पर्यावरण मंत्री सेंट क्लेयर प्रिंस ने 17 नवंबर 
को स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी दूसरी वीओजीएसएस बठैक में वर्चुअल रूप से भाग 
लिया। एसवीजी के कृषि , वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण परिवर्तन, उद्योग 
और श्रम मंत्री सबोटो सीज़र ने 03-05 अगस्त को 9वें भारतीय उद्योग 
परिसंघ (सीआईआई)-लैटिन अमेरिकी देशो ं (एलएसी) के कॉन्क्लेव में 
भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

एसवीजी सरकार ने 02 अक्टूबर को त्वरित प्रभाव वाली चार परियोजनाओ ं
(क्यूआईपी) के संपन्न होने के अवसर पर एक औपचारिक समारोह का 
आयोजन किया। यह आयोजन महात्मा गाधंी की 154वी ंजयंती के अवसर 
पर हुआ। एसवीजी के प्रधानमंत्री डॉ. राल्फ गोसंाल्वेस ने ग्लेनसाइड 

मनोरंजन कें द्र के आधिकारिक उद्घाटन की अध्यक्षता की

त्रिनिदाद और टोबैगो (टी एंड टी)
विदेश मंत्री ने 21 अप्रैल को जॉर्जटाउन (गुयाना) में इंडिया-काउंसिल फॉर 
फॉरेन एंड कैरिकॉम अफेयर्स (सीओएफसीओआर) के अवसर पर टी एंड 
टी के विदेश और कैरिकॉम मामलो ंके मंत्री डॉ. अमेरी ब्राउन से मुलाकात 
की। डिजिटल परिवर्तन मंत्री हासेल बचैस ने 03-11 अगस्त को भारत में 
एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवानी की और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य 
मंत्री (एमईआईटीवाई) और राज्य मंत्री (एमएल) के साथ बठैकें  की।ं इस 
यात्रा के दौरान 'सफल डिजिटल समाधानो ंके क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल 
परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने संबंधी कार्यान्वयन' के लिए एक समझौता 
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

टीएंडटी संसद के चार सदस्यों  ने 15-24 मई को आईसीसीआर के 
जनेनेक्स्ट डेमोक्रे सी नेटवर्क  प्रोग्राम के तहत भारत की यात्रा की। नशेनल 
पेमेंटस् काउंसिल ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की एक टीम ने 1-12 मई 
को टीएंडटी की यात्रा की और भारत में यपूीआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत के 
संबंध में संबंधित अधिकारियो ं से वार्ता की। व्यापार और उद्योग मंत्रालय 
और टीएंडटी के डिजिटल परिवर्तन के अधिकारियो ंने अगस्त में नई दिल्ली 
में 9वें सीआईआई इंडिया-एलएसी कॉन्क्लेव में भाग लिया।
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हिन्द-प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र, खुले, समावेशी 
और नियम-आधारित हिन्द-प्रशांत पर कें द्रित है। भारत इस क्षेत्र 

के सभी देशो ंकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, सभी 
देशो ं की समानता, विवादो ं के शांतिपूर्ण समाधान, बल के उपयोग या 
बल प्रयोग करने की धमकी से  बचने और अंतरराष्ट्रीय कानूनो,ं नियमो ं
और विनियमो ंके पालन पर जोर देता है। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र के 
सभी देशो ंऔर यहां के  हित  से जुड़े लोगो ं के साथ बहुआयामी संबंध  
है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृ तिक क्षेत्र 
शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास 
(एसएजीएआर) है।

इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2023 में विभिन्न हिन्द-प्रशातं ढाचें के साथ भारत 
की भागीदारी में गति आई ह ै , जिसमें अन्य बातो ं के अलावा, दक्षिण 
परू्व एशियाई देशो ंका संगठन (आसियान), परू्वी एशिया शिखर सम्मेलन 
(ईएएस), हिदं महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यरूोप 
बठैक (एएसईएम), मेकागं- गंगा सहयोग (एमजीसी), हिदं महासागर 
आयोग (आईओसी), अय्यावाडी-चाओ फ्राया-मेकागं आर्थिक सहयोग 
रणनीति (एसीएमईसीएस) और इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ 
ट्राइएंगल (आईएमटी-जीटी) शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)
आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख 
आधार ह ैऔर हमारी एक्ट ईस्ट निति की आधारशीला  ह।ै भारत हिदं-

प्रशातं क्षेत्र में विकसित हो रही रुपरेखा में आसियान की मुख्य भूमिका का 
समर्थन करता ह।ै आसियान के साथ भारत का औपचारिक संपर्क  1992 में 
सेक्टोरल डायलॉग साझीदार के रूप में और उसके बाद 1996 में डायलॉग 
पार्टनर के रूप में शुरू हुआ। आसियान के साथ संबंध 2002 के शिखर 
सम्मेलन स्तर, 2012 की रणनीतिक साझदेारी और 2022 की व्यापक 
रणनीतिक साझदेारी से घनिष्ठ हुए हैं।

भारत और आसियान के बीच सभी स्तर पर व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं, 
जिनमें विदेश, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि , पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा और 
दूरसंचार में सात मंत्रिस्तरीय भागीदारी के अलावा सहयोग के अन्य क्षेत्रों  में 
आधिकारिक स्तर की वार्ता भी शामिल ह।ै

आसियान के साथ संपर्क  एक बहुस्तरीय वार्ता प्रक्रिया है। शीर्ष स्तर पर 
वार्षिक आसियान-भारत शिखर सम्मेलन है, जिसमें आसियान-भारत 
विदेश मंत्रियो ं की बैठक और आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियो ं
की बैठक होती है। 2023 में प्रधानमंत्री ने 07 सितंबर को जकार्ता में 
आयोजित 20 वें आसियान-भारत शिखर सम्मलेन में भाग लिया। इसकी 
मेजबानी 2023 के लिए आसियान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा 
की गई। यह प्रधानमंत्री का आसियान के साथ 9वां संपर्क  था। प्रधानमंत्री 
ने आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने 
तथा इसके भविष्य की दिशा तय करने के संबंध में आसियान भागीदारो ं
के साथ व्यापक चर्चा की।

हिन्द-प्रशातं 
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प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में जकार्ता में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया

अगस्त में भारत और इंडोनेशिया ने इंडिगो और बाटिक एयर उड़ानो ंद्वारा 
सीधी उड़ान कनेक्टिविटी स्थापित की। पिछले वर्ष हमने वियतनाम के 
लिए सीधी उड़ानें शुरू की।ं इस वर्ष  की शुरुआत में फरवरी में, हमने 
यूपीआई  और सिंगापुर के पे नाउ  के माध्यम से सिंगापुर के साथ एक 
वास्तविक समय आधारित  सीमापार भुगतान लिंक स्थापित किया था। 
हम इसका अन्य आसियान देशो ं में विस्तार करने के तौर-तरीको ं पर 
विचार कर रहे हैं।

भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझदेारी का उद्देश्य समुद्री, साइबर 
सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नए और उभरत ेक्षेत्रों  सहित 
सभी क्षेत्रों  में भारत और आसियान के बीच व्यावहारिक सहयोग को 
और घनिष्ठ बनाना ह।ै आसियान-भारत यवुा शिखर सम्मेलन फरवरी में 
हदैराबाद में आयोजित किया गया था। आसियान के साथ हमारे संबंधो ंके 
लिए  व्यापार और व्यापार-से-व्यापार हमारे संपर्क  का अभिन्न अगं हैं। 5वा ं
आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन मार्च में कुआलालंपरु में आयोजित 
किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधी  आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला 
के लचीलेपन में विस्तार करना था।

मई में, भारत और आसियान ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला समुद्री 
अभ्यास आयोजित किया, जिसके लिए पिछले वर्ष आसियान-भारत रक्षा 
मंत्रियो ंकी प्रथम बठैक में सहमति हुई थी।

भारत और आसियान ने महामारी से निपटने में अपनी भमूिका पर ध्यान 
कें द्रित करत े हुए जलुाई में पारंपरिक दवाओ ं के लिए एक सेमिनार भी 
आयोजित किया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)
2005 में स्थापित, राजनेताओ ंकी अगुवाई वाला ईएएस प्रारूप आसियान 
के नेततृ्व वाले ढाचें का सबसे महत्वपूर्ण भाग ह,ै जो इस क्षेत्र में मुख्य 
रूप से रणनीतिक विश्वास का माहौल तयैार  करने में योगदान देता है। 
भारत ईएएस को एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, पारदर्शी, नियम-आधारित, 
शातंिपूर्ण, समृद्ध हिन्द-प्रशातं क्षेत्र को बढ़ावा देने के सार्थक मंच के रूप में 
देखता ह।ै

ईएएस के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुस्तरीय संपर्क  प्रक्रिया ह;ै शीर्ष 
स्तर  पर ईएएस, ईएएस विदेश मंत्रियो ंकी बठैक (ईएएस एफएमएम) और 
ईएएस वरिष्ठ अधिकारियो ंकी बठैक (ईएएस एसओएम) होती  है ।

प्रधानमंत्री ने 07 सितंबर 2023 को,इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आसियान 
के 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग  लिया। प्रधानमंत्री ने ईएएस 
तंत्र के महत्व पर फिर से जोर दिया और इसे और मजबतू बनाने  के लिए 
हमारे समर्थन की पषु्टि की। प्रधानमंत्री ने आसियान कें द्रीयता के लिए भारत 
के समर्थन पर जोर दिया और एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिन्द 
-प्रशातं सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

हिदं महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)
भारत ने वर्ष 2023-25 के लिए हिदं महासागर रिम एसोसिएशन के 
उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। भारत समुद्री सुरक्षा और सरंक्षण संबंधी 
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कार्य समूह और समुद्री अर्थव्यवस्था संबंधी  कार्य समूह की भी अगुवाई 
करेगा। इन निर्णयो ंकी घोषणा 09-11 अक्टूबर को कोलंबो में आयोजित 
मंत्रिपरिषद की बठैक के दौरान की गई, जिसमें विदेश मंत्री ने भाग लिया।

हिन्द-प्रशातं महासागरो ंकी पहल (आईपीओआई)
01 जनू 2018 को, प्रधानमंत्री ने सिगंापुर में शागंरी ला संवाद में दिए गए 
अपने भाषण में भारत-प्रशातं क्षेत्र के लिए भारत के विज़न को रेखाकंित 
किया। भारत हिदं-प्रशातं में एक स्वतंत्र, खुली और समावशेी व्यवस्था 
का आह्वान करता ह,ै जो सभी देशो ंकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के 
सम्मान, वार्ता द्वारा विवादो ंके शातंिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय नियमो ं
तथा कानूनो ंके पालन पर आधारित हो। हिन्द -प्रशातं के विषय में भारत की 
अवधारणा समावशेी प्रकृति की ह ैऔर एक ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करती 
ह ैजो अतंर्राष्ट्रीय समुद्र में सभी के लिए नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की 
स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करती ह।ै इस क्षेत्र में साझा चुनौतियो ंके 
लिए साझा प्रतिक्रियाओ ंकी आवश्यकता को देखत ेहुए भारत का दृष्टिकोण 
सहयोग और सहभागिता पर आधारित है और यह 'आसियान-कें द्रीयता' के 
सिद्धांत पर आधारित ह।ै

04 नवम्बर 2019 को प्रधानमंत्री बैंगकॉक में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया 
शिखर सम्मेलन में हिन्द-प्रशातं महासागरीय पहल (आईपीओआई) का 
शुभारंभ किया। आईपीओआई, एक खुली वैश्विक पहल के रूप में समुद्री 
सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन 
साझाकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी 
और अकादमिक की परिकल्पना के तहत सात मुख्य स्तंभो ंपर ध्यान कें द्रित 
करने के लिए मौजदूा क्षेत्रीय सहयोग सहयोग और व्यापार संबंधी आवाजाही 
तथा समुद्री परिवहन के बनुियादी ढाचें और तंत्र पर आधारित ह।ै 

2023 में, जर्मनी क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण करने की 
अगुवाई करने के लिए सहमत हुआ; इटली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और 
शैक्षणिक सहयोग की सह-अगुवाई करने में शामिल हुआ; और अमेरिका 
व्यापार संबंधी आवाजाही और समुद्री परिवहन क्षेत्र का सह-नेतृत्व करने 
के लिए प्रतिबद्ध है।

मेकागं गंगा सहयोग (एमजीसी)
2000 में स्थापित, मेकागं- गंगा सहयोग (एमजीसी) मेकागं उप-क्षेत्र में 
सबसे परुाना उप-क्षेत्रीय तंत्र है। विदेश मंत्रियो ं की 12वी ं मेकागं- गंगा 
सहयोग (एमजीसी) की बठैक 16 जुलाई 2023 को बैंकॉक में आयोजित 
की गई। इस बठैक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और लाओ पीडीआर 
के उप प्रधानमंत्री ने की और इसमें कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम ने 
भाग लिया। एमजीसी के तहत सहयोग को मजबतू बनाने के लिए, मंत्रियो ं
ने पर्यटन, संस्कृ ति, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा, 
कृषि  और संबद्ध क्षेत्रों , परिवहन और संचार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार 
के उद्यम (एमएसएमई), जल संसाधन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 
कौशल विकास और सहयोग की क्षमता निर्माण जसेै दस चिन्हित क्षेत्रों  
के तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए अग्रणी देश की कार्य प्रणाली के माध्यम से 
एमजीसी की कार्य प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने पर सहमति 
व्यक्त की। वे व्यापार सहयोग को और घनिष्ठ बनाने के लिए एमजीसी 
व्यापार परिषद की स्थापना के लिए भी सहमत हुए।

भारत एमजीसी के तहत कई लघु अवधि की उच्च प्रभाव वाली 
परियोजनाओ ं को लागू करता है जिन्हें त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं 
(क्यूआईपी) कहा जाता ह।ै एक वर्ष तक की सामान्य प्रारभिक अवधि 
वाली ये परियोजनाएं स्थानीय समुदायो ंको तत्काल और दृष्टिगोचर परिणामो ं
से सीध े लाभान्वित करती हैं। इस योजना के तहत वर्तमान में प्रत्येक 
सीएलएमवी देश (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) को प्रति वर्ष प्रति 
परियोजना 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत पर अधिकतम 
10 परियोजनाएं शुरू करने की पेशकश की जाती ह।ै 2016 से अब तक 
105 ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। भारत 2005 से क्षमता 
निर्माण के लिए, एमजीसी देशो ंके छात्रों  को इतिहास और संस्कृ ति, पर्यटन, 
आईटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण, 
फिल्म निर्देशन आदि के डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 50 
एमजीसी छात्रवृत्ति की पेशकश करता रहा है। 
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बिम्सटेक

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी 
पहल (बिम्सटेक) एक अद्वितीय क्षेत्रीय संगठन ह ै जो इस क्षेत्र में 

भारत की मुख्य चितंाओ ं पर ध्यान कें द्रित करत े हुए दक्षिण एशिया को 
दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता ह।ै यह भारत की प्रमुख विदेश नीति की 
प्राथमिकताओ ं 'पड़ोस प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' को पूरा करता ह।ै भारत 
वर्तमान में बिम्सटेक सहयोग के तहत कुल सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों  में से 
सुरक्षा क्षेत्र की अगुवाई कर रहा ह।ै

बिम्सटेक के तहत सहयोग से शुरुआत में 1997 में छह क्षेत्रों  (व्यापार, 
प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन) पर ध्यान कें द्रित 
किया गया और 2008 में कृषि , सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, 
आतंकवाद-रोध, पर्यावरण, संस्कृ ति, लोगो ं के बीच आपसी संपर्क  और 
जलवाय ुपरिवर्तन को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। 

30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में वर्चुअल रूप से आयोजित 5वें 
बिम्सटेक शिखर सम्मलेन के दौरान बिम्सटेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए 
और इसे अगंीकार किया गया। बिम्सटेक एक पाचं स्तरीय संगठन है:

i.	 शिखर सम्मेलन स्तर पर सदस्य देशो ं के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष 
शामिल होते हैं

ii.	 मंत्रिस्तरीय बठैक में सदस्य देशो ं के विदेशी मामलो ंको देखने वाले 
मंत्री शामिल होत ेहैं

iii.	 क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय बठैको ंमें संबंधित क्षेत्रों  के कार्यों को पूरा करने के 
लिए उत्तरदायी  संबंधित मंत्रालयो ंके मंत्री शामिल होत ेहैं

iv.	 वरिष्ठ अधिकारियो ंकी बठैक में बिम्सटेक सदस्य देशो ंद्वारा नामित 
विदेश सचिव/सचिव/उपयकु्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होत ेहैं ।

v.	 बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (बीपीसीडब्ल्यू) में संबंधित राष्ट्रीय 
फोकल प्वाइंट के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होत ेहैं।

17 जलुाई 2023 को विदेश मंत्री ने बैंकॉक में बिम्सटेक विदेश मंत्रियो ंकी 
रिट्रीट में भाग लिया और बिम्सटेक देशो ंके सहयोगियो ंके साथ थाईलैंड के 
प्रधानमंत्री से भेंट की। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने नेपाल, बागं्लादेश और 
थाईलैंड के अपने समकक्षों  से भी मुलाकात की।

बिम्सटेक के तहत सहयोग को मजबतू बनाने के लिए वर्ष भर कई महत्वपूर्ण 
क्रियाकलाप  आयोजित किए गए। आतंकवाद और अतंरराष्ट्रीय अपराध 
(संयकु्त कार्य समूह -सीटीटीसी) संबंधी बिम्सटेक संयकु्त कार्य समूह की 
10 वी ंबठैक 12 और 13 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 
19वी ंबिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बठैक 09 मार्च को वर्चुअल रुप से आयोजित 
की गई थी। इसके अतिरिक्त, म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के निमंत्रण 
पर, बिम्सटेक में खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली के संबंध में क्षेत्रीय 
संगोष्ठी 25 जनवरी को म्यांमार के ने प्यी ताव में वर्चुअल रूप से आयोजित 
की गई। बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (एस-बीपीडब्ल्यूसी) की विशष 
बठैक 23 जनवरी को ढाका, बागं्लादेश में बिम्सटेक सचिवालय में वर्चुअल 
रूप से आयोजित की गई थी। बिम्सटेक नेटवर्क  ऑफ पॉलिसी थिकं टैंक 
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विदेश मंत्री ने जलुाई 2023 में बैंकॉक में बिम्सटेक विदेश मंत्रियो ंकी रिट्रीट में भाग लिया

(एस-बीएनपीटीटी) का विशेष सत्र वर्चुअल रूप से 08 और 09 मई को 
बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया । विदेश मंत्रालय ने भारतीय चैंबर 
ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बिम्सटेक के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 13-
15 जून को  कोलकाता में बिम्सटेक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

मंत्रालय ने क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय अतंर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध 
अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के सहयोग से 08-19 मई को 
नई दिल्ली में बिम्सटेक देशो ंके लिए पहला व्यापार सुविधा क्षमता निर्माण 
कार्यक्रम आयोजित किया। परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर 
प्लान के कार्यान्वयन के लिए एक और कार्यशाला 02-03 अक्टूबर को 
ढाका, बागं्लादेश में आयोजित की गई थी। इसके अलावा, भारत ने सितंबर 
से बिम्सटेक सदस्य देशो ंके लिए कृषि  क्षेत्र में चार कार्यशालाएं और छह 
प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। एक अन्य क्षमता निर्माण कार्यशाला और 
पर्यावरण तथा जलवाय ुपरिवर्तन संबंधी कार्य समूह की दूसरी बठैक 09-
13 अक्टूबर को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी।

सार्क
1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क ) एक क्षेत्रीय 

सर्वसम्मति-आधारित संगठन ह,ै जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं। 
बागं्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके 
सात संस्थापक सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2007 में एक संयकु्त घोषणा पर 
हस्ताक्षर के माध्यम से इस क्षेत्रीय संगठन में शामिल हुआ। सार्क  सचिवालय 
काठमाडूं, नेपाल में स्थित ह ैऔर इसके अध्यक्ष, इसके महासचिव बागं्लादेश 
के मोहम्मद गोलाम सरवर कर रहे हैं,जिन्हों ने 25 अक्टूबर को सार्क  के 15वें 
महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

पिछला सार्क  शिखर सम्मेलन 2014 में काठमाडूं, नेपाल में आयोजित 
किया गया था और अगले शिखर सम्मेलन तक सार्क  की अध्यक्षता इसके 
पास ही रहगेी। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएय)ू जो नई दिल्ली के 
अकबर भवन में स्थित था, उसे 27 जनवरी को मैदान गढ़ी, महरौली, नई 
दिल्ली में इसके स्थायी परिसर में स्थानातंरित कर दिया गया। सार्क  वित्त 
मंत्रियो ंकी 17वी ंअनऔपचारिक बठैक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 
की 56 वी ंवार्षिक बठैक (02-05 मई) के अवसर पर 05 मई को सोगंडो, 
कॉन्वेन्सिया, इंचियोन, कोरिया गणराज्य में आयोजित की गई। भारत का 
प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के एक अधिकारी ने 
किया।



संयकु्त राष्ट्र महासभा का 78वा ंसत्र  

पीजीए त्रिनिदाद और टोबगैो के राजदूत डेनिस फ्रांसिस को 01 जनू 
2023 को महासभा (पीजीए) के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में 

चुना गया। पीजीए द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण चार स्तंभो ं - शातंि, समृद्धि, 
प्रगति और स्थिरता पर कें द्रित था। संयकु्त राष्ट्र महासभा (यएूनजीए) का 
78वा ं सत्र 05 सितंबर को शुरू हुआ, जिसका विषय था "विश्वास बहाली  
और वैश्विक एकजटुता को फिर से तयैार करना: सभी के लिए शातंि, समृद्धि, 
प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 के एजेंडा और इसके सतत विकास 
लक्ष्यों  के लिए कार्रवाई में तजेी लाना।" भारत ने यएूनजीए के 78वें सत्र 
में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों  पर अपनी स्थिति 
प्रभावी ढंग से स्पष्ट की।

18-19 सितंबर को आयोजित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधी 
शिखर सम्मेलन, इस वर्ष के यएूनजीए सत्र का मुख्य आकर्षण था। शिखर 
सम्मेलन में यएुनजीए के तत्वावधान में सतत विकास संबंधी संयकु्त राष्ट्र 
उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) का दूसरा सत्र आयोजित 
किया गया। एचएलपीएफ ने 2030 एजेंडा को स्वीकार करने के महत्वपूर्ण 
कार्य किया ह।ै इस शिखर सम्मेलन में एजेंडा और इसके 17 एसडीजी संबंधी 
कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की, जो धीमी गति से प्रगति करत ेहुए प्राप्त 
हुए। एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयासो ंको पुनर्जीवित 
करने के लिए शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक राजनीतिक घोषणा 
को अंगीकार किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस घोषणा पर 
वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और "एसडीजी प्राप्त करने के 

लिए एकीकृत नीतियो ंऔर सार्वजनिक संस्थानो ंको मजबतू बनाना "विषय 
पर राजनेताओ ंके संवाद में भारत का वक्तव्य दिया।

विदेश मंत्री ने यएूनजीए के 78वें सत्र में उच्च-स्तरीय सप्ताह (एचएलडब्ल्यू) 
के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 26 सितंबर को 
न्यूयॉर्क  में उच्च-स्तरीय खंड की आम डिबटे को संबोधित किया। विदेश 
मंत्री ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियो ंपर टिप्पणी की, जिसमें विश्व के समक्ष 
आने वाली उथल-पुथल की अप्रत्याशित अवधि और विश्व में भारत एक 
मित्र - विश्व के लिए एक मित्र भूमिका पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली जी20 
शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए, विदेश मंत्री ने उल्लेख किया 
कि पूर्व-पश्चिम के बड़े ध्रुवीकरण और उत्तर-दक्षिण के गहन विभाजन के 
बावजदू, भारत की पहल से अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य बनाने 
के लिए सुकर बनाया ह।ै इसके अलावा, विदेश मंत्री ने संयकु्त राष्ट्र से 
संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को "समसामयिक" बनाने का आग्रह किया और 
एक ऐसे "सुधारित बहुपक्षवाद" की आवश्यकता पर जोर डाला जो आज 
की वास्तविकताओ ंको दर्शाता हो, सभी सहभागियो ंको मंच प्रदान करता 
हो, समकालीन चुनौतियो ंका समाधान करता हो और मानव कल्याण पर 
ध्यान कें द्रित करता हो।

विदेश मंत्री ने आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बोस्निया और हर्जेगोविना, 
साइप्रस, मिस्र, गिनी बिसाऊ, जापान, मेडागास्कर, मैक्सिको, संयकु्त अरब 
अमीरात के विदेश मंत्रियो,ं ब्रिटन के राज्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय बठैकें  
की ंऔर कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भेंट की। विदेश मंत्री ने संयकु्त राष्ट्र 
महासचिव (यएूनएसजी) एंटोनियो गुटेरेस और पीजीए डेनिस फ्रांसिस 
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के साथ भी चर्चा की। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने क्वाड (भारत, 
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) और आईबीएसए (भारत, ब्राजील, 
दक्षिण अफ्रीका) के विदेश मंत्रियो ं की बहुपक्षीय बठैको ं में भाग लिया। 
25 सितंबर को, विदेश मंत्री और कई सदस्य देशो ं के उनके समकक्षों  ने 
ओआरएफ द्वारा आयोजित 'साउथ राइजिगं पार्टनरशिप्स, इंस्टीट्यूशस एंड 
आइडियाज' कार्यक्रम को संबोधित किया।

भविष्य के शिखर सम्मेलन (एसओटीएफ) का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियो ं
के लिए सहयोग बढ़ाना; वैश्विक शासन में अतंराल को पाटना, एसडीजी 
और संयकु्त राष्ट्र चार्टर सहित मौजदूा प्रतिबद्धताओ ंकी पुष्टि करना और 
एक पुनर्जीवित बहुपक्षीय प्रणाली की ओर बढ़ना है, जो लोगो ं के जीवन 
पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बहेतर स्थिति में हो। भारत ने इस 
वर्ष एसओटीएफ चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। सचिव (पश्चिम) ने 
एचएलडब्ल्यू के दौरान एसओटीएफ संबंधी प्रारभिक मंत्रिस्तरीय बठैक 
में भारत का वक्तव्य दिया, जिसमें इस बात पर जोर डाला गया कि इस 
आयोजन का मलू्यांकन इसके सुधारित बहुपक्षवाद के परिणाम के आधार 
पर किया जाएगा। उन्हों ने एसओटीएफ से संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 
(यएूनएससी) संबंधी सुधारो ं के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर 
जवाब देने का भी आह्वान किया।

वाद-विवाद और प्रक्रियाएँ
इस वर्ष के दौरान, यएूनजीए ने सशस्त्र संघर्षों की रोकथाम, एचआईवी/
एड्स संबंधी प्रतिबद्धता की घोषणा के कार्यान्वयन, नरसंहार की रोकथाम, 

यदु्ध अपराध, जातीय नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधो,ं यकू्रे न 
की स्थिति, शातंि बहाली आयोग और निधि, यवुा कार्यालय, एसडीजी 
और लक्ष्य, यौन शोषण और दरु्व्यवहार, अतंर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 
(आईसीसी), संयकु्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यएूनएचआरसी), 
अतंर्राष्ट्रीय परमाण ु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), आर्थिक और सामाजिक 
परिषद (ईसीओएसओसी), यएूनएससी सुधार; महासागर और समुद्री 
कानून, संयकु्त राष्ट्र की आपातकालीन मानवीय सहायता के समन्वय को 
मजबतू बनाना ,आदि जसेै विभिन्न कार्य सूची विषयो ं पर 25 से अधिक 
बहसें आयोजित की।ं भारत ने इनमें से कई बहसो ंमें भाग लिया और इन 
विषयो ंपर प्रगति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया।

यएूनजीए के आदेश के अनुसार, 78वें सत्र के दौरान सदस्य देशो ं द्वारा 
16 वार्ता प्रक्रियाएं शुरू की गईं। इन प्रक्रियाओ ंमें शामिल हैं- यएूनजीए 
के कार्य पुनःशुरू करना, यएूनएससी सुधार संबंधी अतंर सरकारी वार्ता 
(आईजीएन), हमारा साझा एजेंडा (एसओटीएफ), ग्लोबल डिजिटल 
कॉम्पैक्ट, भविष्य की पीढ़ियो ं संबंधी घोषणा, विकास संबंधी प्रक्रियाएं 
जसेै एसडीजी फॉलो-अप और समीक्षा-राजनीतिक घोषणा, विकास के 
लिए वित्तपोषण, एचएलपीएफ, लघु द्वीप विकासशील राज्यों  की संचालन 
समिति (एसआईडीएस) साझदेारी, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाएं (सार्वभौमिक 
स्वास्थ्य कवरेज या यएूचसी), महामारी की रोकथाम, तयैारी और प्रतिक्रिया 
(पीपीपीआर) और तपेदिक से निपटना। सदस्य देशो ंने संयकु्त राष्ट्र वैश्विक 
आतंकवाद-रोधी रणनीति (यएूनजीसीटीएस) की आठवी ंसमीक्षा, आपदा 
जोखिम न्यूनीकरण, महासागरो ंऔर समुद्री कानून पर खुली अनौपचारिक 
परामर्श प्रक्रिया और इससे संबंधी पहुंच के लिए संचालन समिति जसैी अन्य 
प्रक्रियाओ ंमें भी भाग लिया। भारत ने इन प्रक्रियाओ ंमें सक्रिय रूप से भाग 
लिया और इस कार्य सूची की मदो ंको आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट 
प्रदान किए।

संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में 31 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा होने के 
बावजदू, भारत इस वर्ष यएूनएससी की बठैको ंमें सक्रिय रूप से भाग लेता 
रहा ह।ै भारत ने, अफगानिस्तान संबंधी बठैको ंमें विशेष रूप से भाग लिया 
और एक निकटवर्ती पड़ोसी के रूप में अपना दृष्टिकोण सामने रखा। भारत 
ने विभिन्न एजेंडा मदो ंपर सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भी भाग लिया, 
जिसमें विषयगत मुद्दों  के साथ-साथ मध्य परू्व से संबंधित मुद्दे भी शामिल थ,े 
जहा ंहमने अपनी स्थिति से अवगत कराया।

भारत ने यकू्रे न और अफगानिस्तान समेत ऐसे मुद्दों  पर अपना सैद्धांतिक 
मत भी स्पष्ट  किया। संयकु्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (पीआर) ने 
संवाद के माध्यम से शातंि: विवादो ंकी रोकथाम और शातंिपूर्ण समाधान के 
लिए क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यवस्थाओ ंका योगदान, अतंर्राष्ट्रीय 
शातंि और सुरक्षा कायम रखना: सार्वजानिक-निजी मानवीय भागीदारी 
तयैार करना, संघर्ष-संबंधी यौन हिसंा पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावो ं के 
कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, संयकु्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतो ं की रक्षा के 
माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद लाने, कानून का शासन, शातंि बहाली और 

विदेशमंत्री ने सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क  में संयकु्त राष्ट्र मुख्यालय में संयकु्त राष्ट्र महासभा 
के 78वें सत्र की आम डिबटे में राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

 संयकु्त राष्ट्र एवं अतंर्राष्ट्रीय संगठन
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स्थायी शातंि: जटिल चुनौतियो ंसे निपटने में लचीलापन लाने के लिए जनता 
के लिए निवशे करना, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी: अतंर्राष्ट्रीय शातंि और सुरक्षा 
के लिए निहितार्थ, महिला, शातंि और सुरक्षा: संकल्प 1325 की 25वी ं
वर्षगाठं के लिए कार्य करना, अफ्रीका में शातंि और सुरक्षा, सशस्त्र संघर्ष 
में नागरिको ंकी सुरक्षा, जलवाय ुपरिवर्तन, शातंि और सुरक्षा, अकाल और 
संघर्ष से वैश्विक खाद्य असुरक्षा और कार्य करने के तौर तरीको ंजसेै विषयगत 
मुद्दों  चर्चा की।

इस वर्ष विभिन्न यएूनएससी बठैको ंमें भारत की उच्च स्तरीय भागीदारी को 
ध्यान में रखत ेहुए, समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न गणमान्य व्यक्तियो ं
ने भारत की यात्रा की। यएूनएसजी एंटोनियो गटेुरेस ने 08-11 सितंबर को 
जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की और संयकु्त 
राष्ट्र के उप महासचिव अमीना ज.े मोहम्मद ने 03-05 जुलाई को भारत 
की यात्रा की। उल्लेखनीय उच्च स्तरीय विदेश यात्राओ ंमें 21 सितंबर को 
'यकू्रे न संबंधी यएूनएससी की खुली बहस' में सचिव (पश्चिम) की भागीदारी 
शामिल ह।ै

संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार
भारत ने इस मुद्दे पर चल रही आईजीएन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल 
होकर, यएूनएससी सुधारो ंकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास जारी 
रखे। भारत ने महत्वपूर्ण दस्तावेजो ं के डिजिटल भंडार पर भी कार्य शुरू 
किया। भारत यएूनएससी सुधार के लिए सार्थक और व्यापक परिणाम प्राप्त 
करने के लिए जी4 और एल 69 जसेै सुधार-उन्मुख समूहो ंऔर अन्य समान 
विचारधारा वाले प्रतिनिधिमंडलो ंके साथ व्यापक आउटरीच और समन्वय 
प्रयासो ंमें भी शामिल ह।ै इस संबंध में, जी4 विदेश मंत्रियो ं(जिसमें भारत, 
ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं) ने यएूनएससी सुधार संबंधी प्रगति 
की समीक्षा के लिए 21 सितंबर को 78वें यएूनजीए के अवसर पर अपनी 
वार्षिक बठैक की। इस बठैक के समापन पर, जी4 विदेश मंत्रियो ंने एक 
संयकु्त प्रेस व्यक्त्व जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया कि मौजदूा जटिल 
और परस्पर जडु़ी वैश्विक चुनौतियो ंसे निपटने के लिए संयकु्त राष्ट्र में सुधार 

और इसके निर्णय लेने वाले मुख्य निकायो ंको अद्यतन करने की तत्काल 
आवश्यकता है। सचिव (पश्चिम) ने इस बठैक में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया।

बहुपक्षवाद के लिए सुधार
सुधारित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की मजबतू प्रतिबद्धता को ध्यान में 
रखत ेहुए, संयकु्त राष्ट्र में भारत के पीआर ने 21 सितंबर को 'बहुपक्षवाद 
को पुन: शुरू करना और व्यापक सुरक्षा परिषद सुधार का आह्वान' विषय 
पर एल 69 समूह और अन्य समान विचारधारा वाले देशो ंकी एक उच्च 
स्तरीय मंत्रिस्तरीय बठैक की मेजबानी की। इस बठैक की अध्यक्षता एल 69 
अध्यक्ष, सेंट विसंेंट और ग्रेनेडाइंस के विदेश मंत्री ने की और इसमें ब्राजील, 
भूटान और निकारागुआ सहित लगभग दस सदस्य देशो ं के विदेश मंत्री 
उपस्थित थ।े इस बठैक में सुधार समर्थक सदस्य देशो ंके एल69 समूह की 
स्थापना की 16 वर्षगाठं भी मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से दनुिया भर के 
विकासशील देश शामिल थ।े इस बठैक के समापन पर, प्रतिभागियो ंने एक 
संयकु्त व्यक्त्व जारी कर संयकु्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशो ंसे शीघ्रतिशीघ्र 
यएूनएससी में व्यापक सुधार लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।

अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस
प्रधानमंत्री ने 21 जनू को न्यूयॉर्क  में संयकु्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय 
योग दिवस (आईडीवाई) समारोह का नेततृ्व किया। प्रधानमंत्री के साथ 
तत्कालीन पीजीए सीसाबा कोरोसी, पीआर, संयकु्त राष्ट्र के सदस्य देशो ंके 
प्रतिनिधि, संयकु्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्ति और भारतीय समुदाय के सदस्य भी शामिल थ।े इस 
कार्यक्रम का विषय था “वसुधवै कुटंुबकम के लिए योग” (विश्व के लिए 
योग एक परिवार ह)ै। इस योग कार्यक्रम में 135 से अधिक देशो ंके लोगो ंने 
भाग लिया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कार्यक्रम के समापन 
पर, प्रधानमंत्री ने संयकु्त राष्ट्र के उत्तरी लॉन गार्डन में स्थित महात्मा गाधंी 
प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की ।

प्रधानमंत्री ने संयकु्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें जनू 2023 
में 135 देशो ंके नागरिको ंकी सबसे विविध भागीदारी से एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।
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गुटनिरपेक्ष आदंोलन
भारत नियमित एनएएम बठैको ं के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आदंोलन 
(एनएएम) के देशो ंके साथ रचनात्मक रूप से संपर्क  में रहा और एनएएम 
सदस्यों  द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों  पर योगदान देता रहा ह।ै सचिव 
(पश्चिम) ने 05-06 जलुाई को बाकू में आयोजित एनएएम मंत्रिस्तरीय 
बठैक में भाग लिया। अपने संबोधन में, उन्हों ने मित्र एनएएम सदस्य देशो ं
को उनके कोविड-पश्चात पुन: पटरी पर लेने के प्रयासो ंमें सहयोग देने की 
भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सचिव (पश्चिम) ने फिलिस्तीन पर एनएएम 
की मंत्रिस्तरीय समिति में भी भाग लिया । भारत ने एनएएम के लिए अपने 
समर्थन को जारी रखते हुए, 20-21 नवंबर को बाकू, अजरबजैान में 
आयोजित महिलाओ ंके अधिकारो ंऔर सशक्तिकरण के लिए एनएएम के 
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

शातंि स्थापना
भारत संयकु्त राष्ट्र शातंि सेना में सबसे बड़ा संचयी योगदानकर्ता बना हुआ 
ह,ै जिसने शुरुआत से ही 2,78,000 से अधिक सैनिक प्रदान किए हैं। 
अभी, 12 शातंि मिशनो ंमें से 10 में तनैात 6073 कर्मियो ंके साथ भारत 
तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। संयकु्त राष्ट्र मिशनो ंके लिए  सेवा प्रदान 
करत ेहुए लगभग 180 भारतीय शातंि सैनिको ंने अपने जीवन का बलिदान 
किया ह।ै

भारत ने हमेशा सुशासन संरचनाओ ंका समर्थन करने की आवश्यकता पर 
जोर दिया ह,ै जिसका उद्देश्य विकास करना और सुरक्षा बनाए रखना है 
ताकि उन क्षेत्रों  में स्थायी शातंि सुनिश्चित की जा सके जहा ंसंयकु्त राष्ट्र मिशन 
संचालित हैं। इस संबंध में, भारत ने मिशन क्षेत्रों  में बहेतर उपकरण और 
बहेतर रहने की स्थिति द्वारा अपने सैनिको ंकी सुरक्षा पर अधिक जोर देने 
की वकालत की ह।ै इसके अलावा, भारत अधिदेश तयैार करने, प्राथमिकता 
निर्धारण और कार्यों एवं  संसाधनो ंके मिलान के लिए यएूनएससी, संयकु्त 
राष्ट्र सचिवालय और सैन्य योगदान देने वाले अन्य देशो ं(टीसीसी) के बीच 
संस्थागत त्रिपक्षीय परामर्श की आवश्यकता पर जोर देना जारी रखता ह।ै

शातंिरक्षा के लिए महिलाओ ंको प्रमुखता देने के लिए अपना ध्यान कें द्रित 
करत ेहुए, भारत ने जनवरी में सूडान में स्थित संयकु्त राष्ट्र अतंरिम सुरक्षा 
बल अबईे (यएूनआईएसएफए) के साथ महिला शातंिरक्षको ं की अपनी 
सबसे बड़ी टुकड़ी तनैात की ह।ै यह दल सामुदायिक आउटरीच और अन्य 
अनिवार्य कार्यों में व्यापक स्तर पर शामिल ह ैऔर इसने स्वयं को मिशन के 
बल प्रदाता के रूप में स्थापित किया ह।ै

'शातंिरक्षको ंके विरुद अपराधो ंके लिए जवाबदेही' को बढ़ावा देने के लिए 
मित्र समूह सक्रियता से जवाबदेही और कानून के शासन को बढ़ावा देकर 
शातंिरक्षको ंके विरुद्ध अपराधो ंके लिए दंडमुक्ति की आवश्यकता पर जोर 
दे रहा ह।ै इस उद्देश्य से, भारत इस समूह के उद्देश्यों  को प्राप्त करने के लिए 
प्रयास की रूपरेखा स्थापित करने के लिए सचिवालय, मिशनो ंऔर समान 
विचारधारा वाले सदस्य देशो ंके साथ वार्ता कर रहा है।

रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री ने 05-06 दिसंबर को अकरा, घाना में 
आयोजित संयकु्त राष्ट्र शातंिरक्षा मंत्रिस्तरीय बठैक में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया। इस संबंध में भारत ने संयकु्त राष्ट्र शातंि अभियानो ंके लिए विशेष 
सैन्य और पुलिस इकाइयो ंके लिए प्रतिबद्धता जताई है।  इस प्रतिबद्धता में 
त्वरित प्रतिक्रिया बल, पुलिस विशष हथियार और रणनीति (एसडब्ल्यूएटी) 
इकाइया,ं उपयोगिता हेलीकॉप्टर, काउंटर-इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव 
डिवाइस (आईईडी) और निगरानी इकाइया ंशामिल हैं, जो  संयकु्त राष्ट्र 
शातंि मिशनो ंकी बढ़ती आवश्यकताओ ंके प्रति भारत की प्रतिक्रिया को 
दर्शाती है और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी-उन्मुख इकाइयो ंके प्रदाता के  रुप 
में इसकी भूमिका के महत्व को दर्शाती है। 

शातंि बहाली
भारत शातंि स्थापना आयोग (पीबीसी) का एक सक्रिय सदस्य रहा ह ै
और पीबीसी की  सलाहकार भूमिकाओ ंमें सक्रियता से शामिल रहा ह।ै 
भारत ने उचित निरीक्षण तंत्र के तहत परियोजनाओ ंके राष्ट्रीय स्वामित्व, 
विकासोन्मुखी कार्य और शातंि स्थापना के लिए लचीले, निरतर वित्तपोषण 
के प्रावधान की वकालत करना जारी रखा । सचिव (पश्चिम) ने यएूनजीए 
एचएलडब्ल्यू के दौरान आयोजित पीबीसी मंत्री स्तरीय बठैक में भाग लिया 
और इस संबंध में भारत की स्थिति को स्पष्ट किया।

आतंकवाद रोध 
आतंकवाद-रोध (सीटी) संयकु्त राष्ट्र में भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओ ं
में से एक ह।ै भारत, संयकु्त राष्ट्र के तत्वावधान में आतंकवाद से निपटने के 
लिए व्यापक बहुपक्षीय कार्रवाई, सदस्य देशो ंको क्षमता निर्माण सहायता 
का प्रावधान, संयकु्त राष्ट्र सीटी-संबंधित प्रतिबंधो ंके प्रभावी कार्यान्वयन के 
साथ-साथ आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर सामूहिक कार्रवाई करने  पर 
जोर देता ह।ै

भारत ने आतंकवाद के प्रति "शून्य सहनशीलता" दृष्टिकोण की वकालत 
करत ेहुए संयकु्त राष्ट्र के मानक सीटी-ढाचें, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद 
विरोधी रणनीति (जीसीटीएस) को मजबतू बनाने के महत्व पर लगातार जोर 
दिया ह।ै भारत ने सदस्य देशो ंकी विशेष रूप से उन देशो ंकी जवाबदेही बढ़ाने 
के लिए भी अपना समर्थन दोहराया, जो न केवल सीटी-उपायो ंके प्रभावी 
कार्यान्वयन से बचत ेहैं, बल्कि आतंकवादी कृत्यों   के समर्थको,ं अपराधियो ं
को समर्थन/सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करत ेहैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने 
संयकु्त राष्ट्र के कार्य  में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संयकु्त राष्ट्र 
प्रतिबंध व्यवस्थाओ,ं विशेष रूप से आईएसआईएल/अल-कायदा प्रतिबंध 
समिति को मजबतू बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

भारत संयकु्त राष्ट्र आतंकवाद रोध कार्यालय (यएूनओसीटी) के क्षमता 
निर्माण प्रयासो ंका सक्रिय रूप से समर्थन करता ह ैऔर कार्यालय की अधिक 
स्वायत्तता के आह्वान का समर्थन करता रहा ह।ै भारत आतंकी वित्तपोषण 
मानको ंको बढ़ावा देने और लागू करने, आतंकवादी उद्देश्यों  के लिए नई 
और उभरती प्रौद्योगिकियो ंके उपयोग का विरोध करने और अन्य बातो ंके 
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साथ-साथ सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित के लिए 'न्याय के अधिकार' की 
वकालत करने के लिए यएूनओसीटी एजेंसियो ंऔर वित्तीय कार्रवाई कार्य 
बल (एफएटीएफ) जसेै अतंरराष्ट्रीय मंचो ंके बीच अधिक तालमेल बनाने पर 
भी जोर देता ह।ै इन मंचो ंके बीच बढ़ती वार्ता से अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद से 
निपटने से संबंधित कन्वेंशन (सीसीआईटी) को शीघ्र अंतिम रूप देने और 
अगंीकर करने में मदद मिलेगी, जिससे 'अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद' की कानूनी 
परिभाषा प्रदान की जा सकेगी।

2022 में भारत ने 1267 प्रतिबंध व्यवस्था में भारत पर सीमा पार 
आतंकवादी हमलो ंमें शामिल आतंकवादियो ंको नामित करने के लिए 5 
प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 16 जनवरी को, भारत के प्रयास सफल हुए जब 
आईएसआईएल/अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने लश्कर -ए- तयैबा के  
आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंध सूची में नामित किया। मक्की 
26/11 मुं बई आतंकवादी हमले सहित भारतीय धरती पर किए गए अनेक 
आतंकवादी हमलो ंमें शामिल था। भारत अनौपचारिक वार्ता के माध्यम से 
1267 प्रतिबंध समिति के साथ-साथ इसकी विश्लेषणात्मक सहायता और 
प्रतिबंध निगरानी टीम के साथ जुड़ा हुआ है।

19-23 जनू को, यएूनओसीटी ने तीसरे आतंकवाद रोधी सप्ताह का 
आयोजन किया, जिसमें 19-20 जून के दौरान सदस्य देशो ं की सीटी 
एजेंसियो ंके प्रमुखो ंका तीसरा उच्च-स्तरीय सम्मलेन आयोजित किया गया। 
सीटी सप्ताह का समापन जीसीटीएस के 8वें समीक्षा प्रस्ताव को अगंीकार 
करने के साथ हुआ। भारत ने अप्रैल-जनू में आयोजित जीसीटीएस की 8वी ं
समीक्षा वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया और विशेष रूप से सीटी-चर्चाओ ं
में धर्म से संबंधित मुद्दों  से निपटने के लिए एक समावेशी और निष्पक्ष 
दृष्टिकोण का आह्वान किया। 

20 जनू को, भारत ने आतंकवाद के पीड़ितो ंकी याद में यएूनओसीटी के 
पीड़ित स्मारक कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया, जिसमें उनकी याद में 
एक पडे़ समर्पित किया गया। 22 जनू को, भारत ने सीटी सप्ताह के अवसर 
पर आतंकवादी उद्देश्यों  के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियो ंके उपयोग 
के मुद्दे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इस मदु्दे पर 
दिल्ली घोषणा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस घोषणा को 
28-29 अक्टूबर 2022 को मुं बई और नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष 
बठैक में आतंकवाद रोधी समिति द्वारा स्वीकार किया गया था।

भारत ने 19-21 सितंबर को न्यूयॉर्क  में आयोजित 22वी ंसमन्वय समिति 
की बठैक और वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच (जीसीटीएफ) की 13वी ं
मंत्रिस्तरीय बठैक में भाग लिया। सचिव (पश्चिम) ने 20 सितंबर को 
आयोजित जीसीटीएफ की मंत्री स्तरीय बठैक के साथ-साथ ग्रुप ऑफ फ्रें ड्स 
ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म (जीओएफवीओटी) की मंत्रिस्तरीय बठैक में 
भाग लिया। सचिव (पश्चिम) ने यएूनओसीटी के अवर महासचिव व्लादिमीर 
वोरोनकोव के साथ एक द्विपक्षीय बठैक भी की, जिसमें उन्हों ने सीटी-मुद्दों  
पर भारत की स्थिति दोहराई और भारत की चितंाओ ंपर ध्यान देने के लिए 
उनका धन्यवाद किया। संयकु्त राष्ट्र में भारत के पीआर ने भारत की सीटी 
प्राथमिकताओ ंऔर चितंाओ ंको दोहराते हुए जीसीटीएस पर सामान्य बहस 
में भाग लिया। भारत ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में मार्च और अक्टूबर में 

आयोजित संयकु्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म सेंटर (यएूनसीसीटी) के सलाहकार 
बोर्ड की आवधिक बठैको ंमें भी भाग लिया।

भारत ने सीटी-मुद्दों  के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखत ेहुए विदेशी 
आतंकवादी लड़ाको ं(एफटीएफ) और उनके साथ आए परिवार के सदस्यों  
को, आतंकवादियो ंसहित आतंकवाद के संदिग्ध व्यक्तियो ंकी जाचं करने 
और अभियोजन, पुनर्वास और पुन: एकीकरण (पीआरआर) पर अपनी 
तरह के पहले क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो 13-15 दिसंबर 
को अल्माटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। इस गोलमेज की 
मेजबानी यएूनओसीटी, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ आरएटीएस) की 
क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ईकाई  और मध्य एशिया के लिए निवारक कूटनीति 
के लिए संयकु्त राष्ट्र क्षेत्रीय कें द्र (यएूनआरसीसीए) द्वारा संयकु्त रूप से की 
आयोजित की गई थी।

चौथी समिति
04 अक्टूबर को विशेष राजनीतिक और उपनिवशेवाद मुक्ति समिति पर 
आम बहस के दौरान भारत ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपनी 
भूमिका पर जोर दिया। इसके अलावा भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला 
कि संयकु्त राष्ट्र 'उपनिवशेवाद के उन्मूलन के लिए चौथ ेअतंर्राष्ट्रीय दशक' 
(2021-2023) के लिए अपनी प्रतिबद्धताओ ंमें पिछड़ गया ह।ै भारत ने 
17 गैर-स्वशासी क्षेत्रों  से संबंधित लोगो ंकी वैध इच्छाओ ंको पूरा करने के 
लिए, उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की 
भी वकालत की। न्यायपूर्ण फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी दीर्घकालिक 
प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत ने फ़िलिस्तीन से संबंधित प्रस्तावो ंपर चौथी 
समिति की चर्चा में भाग लिया। समिति ने 5 उप-मतदान सहित 19 प्रस्ताव 
अगंीकार किए।

02 नवंबर को, भारत ने विशेष राजनीतिक मिशनो ंपर सामान्य बहस के 
दौरान संयकु्त राष्ट्र से 41 विशेष राजनीतिक मिशनो ंकी बजटीय प्रक्रिया में 
पारदर्शिता का आग्रह किया। बहस के बाद 'विशष राजनीतिक मिशनो ंकी 
व्यापक समीक्षा' पर सर्वसम्मति के आधार पर प्रस्ताव को अगंीकार किया 
गया।

सूचना समिति
25 अप्रैल को, सूचना समिति में आयोजित सामान्य बहस के दौरान, 
भारत ने डिजिटल अंतराल को सफलतापूर्वक पाटने में अपनी भूमिका 
पर प्रकाश डाला। भारत ने समिति से हिंदी भाषा में सूचना के प्रसार में 
अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और अन्य अनौपचारिक भाषाओ ंमें भी 
वैश्विक आउटरीच प्रयासो ंको मजबूत बनाने का आग्रह किया। भारत ने 
'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की सराहना 
की। इस बहस के बाद सर्वसम्मति से दो प्रस्तावो ंको अपनाया गया, अर्थात ्
'मानवता की सेवा के लिए सूचना' और 'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार नीतिया ं
और क्रियाकलाप'।
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संयकु्त राष्ट्र में हिन्दी
संयकु्त राष्ट्र द्वारा किसी देश के साथ प्रथम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने 
के बाद, संयकु्त राष्ट्र सार्वजनिक संचार (संयकु्त राष्ट्र समाचार, संयकु्त राष्ट्र 
रेडियो और संयकु्त राष्ट्र सोशल मीडिया पर साप्ताहिक ऑडियो बलेुटिन) 
में हिदंी का उपयोग मार्च 2018 से शुरू हुआ। पिछले 5 वर्षों में, भारत 
ने पाया ह ै संयकु्त राष्ट्र की हिदंी वेबसाइट के साथ-साथ फेसबकु, ट्विटर 
और इंस्टाग्राम सहित इसके सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हिदंी सामग्री की 
मात्रा और आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई ह।ै यएून न्यूज की हिदंी वेबसाइट 
अक्टूबर 2019 में लॉन्च की गई थी और इसमें यएून न्यूज हिदंी के सोशल 
मीडिया अकाउंट के लिकं हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर साप्ताहिक आधार 
पर औसतन 60 पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। इन पोस्ट में शामिल विषयो ं
में कोविड -19, विकास के मुद्दे, पर्यावरण, मानवाधिकार, अतंर्राष्ट्रीय शातंि 
और सुरक्षा, संयकु्त राष्ट्र मामले, भारत से संबंधित सामान्य मामले हैं। यएून 
ने यएून न्यूज ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध) पर एक हिदंी 
एक्सटेंशन विकसित किया है, एक न्यूजलेटर सदस्यता सेवा की पेशकश 
की ह ैऔर हिदंी में यएून न्यूज की आरएसएस फ़ीड सक्षम बनाई  ह।ै इसके 
अतिरिक्त, 'हिदंी@यएून' अकाउंट की सोशल मीडिया पहुंच में 2023 में 
तजेी से वृद्धि हुई ह,ै एक्स पर लगभग 51,100 फॉलोअर्स हो गए हैं, जिसे 
पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था।

वसुधैव कुटुंबकम संबंधी अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
10 अक्टूबर को संयकु्त राष्ट्र मखु्यालय में वसुधवै कुटंुबकम - विश्व एक 
परिवार ह,ै की अवधारणा पर एक अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया 
गया था। आईसीसीआर के अध्यक्ष और संयकु्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 
डेनिस फ्रांसिस के अलावा कई स्थायी प्रतिनिधि (पीआर)/राजदूत, 
प्रसिद्ध शिक्षाविद ् और संयकु्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम के 
प्रमुख अतिथियो ंमें शामिल थ।े एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में भारत के 
विश्व-दृष्टिकोण को ध्यान में रखत ेहुए, आईसीसीआर के अध्यक्ष ने एक 
अन्योन्याश्रित, वैश्वीकृत दनुिया के लिए एकता के महत्व को रेखाकंित 
किया। संपर्क  पैनल चर्चा के बाद अतंरराष्ट्रीय छात्रों  द्वारा भरतनाट्यम गायन 
प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, आईसीसीआर के अध्यक्ष ने भारत के 
स्थायी मिशन में 'वसुधवै कुटंुबकम - विश्व एक परिवार ह'ै नामक एक 
पट्टिका का अनावरण किया, जो हमारे अतंरराष्ट्रीय राजनयिक आउटरीच, 
विशष रूप से संयकु्त राष्ट्र में वसुधवै कुटंुबकम की प्रासंगिकता का निरतर 
स्मरण कराती ह।ै

राष्ट्रमंडल के साथ संबंध 
रवाडंा की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियो ंकी 22वी ंबठैक 15 मार्च 
को लंदन में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व ब्रिटन में भारत के 
उच्चायकु्त ने किया। पाकिस्तान की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल यवुा मंत्रियो ंकी 
10वी ंबठैक, 'उच्च लक्ष्य: राष्ट्रमंडल में यवुाओ ंके लिए अधिक योगदान' 
विषय के तहत 11-15 सितंबर को लंदन में आयोजित की गई थी। यवुा 

मामले और खेल मंत्रालय के सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 
किया। रवाडंा की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल विदेश मामलो ंके मंत्रियो ंकी 23वी ं
बठैक 21 सितंबर को यएूनजीए के 78वें सत्र के दौरान आयोजित की गई 
थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया। उसी दिन, 
यकेू ने सीओपी28 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओ ंको रेखाकंित करत ेहुए 
आरंभिक राष्ट्रमंडल पर्यावरण और जलवाय ुमंत्रिस्तरीय बठैक की अध्यक्षता 
की। भारत का प्रतिनिधित्व सचिव (पश्चिम) ने किया।

रवाडंा की अध्यक्षता में 2023 राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियो ं की बठैक, 
'सामान्य भविष्य प्रदान करना: लचीली, समावेशी, हरित और डिजिटल 
अर्थव्यवस्थाओ ंके लिए सहयोग' विषय के तहत 05-06 जनू को लंदन के 
मार्लबोरो हाउस में आयोजित की गई थी। इसमें लंदन में भारतीय उच्चायोग 
के प्रथम सचिव ने भाग लिया।

केन्या की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी 35वी ंबठैक, '2030 
के लिए राष्ट्रमंडल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को पटरी पर लाना' विषय 
के तहत, 76वी ंविश्व स्वास्थ्य सभा की परू्व संध्या पर 20 मई को जिनेवा में 
आयोजित की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय के संयकु्त सचिव ने किया। बहमास की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल 
महिला मामलो ंके मंत्रियो ंकी 13वी ंबठैक, 'साझा भविष्य के प्रति समानता' 
विषय के तहत, 21-23 अगस्त को बहमास में आयोजित की गई थी। 
भारत का प्रतिनिधित्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयकु्त सचिव 
ने किया।

लोकतंत्र के लिए पहल
कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रे सीज (सीओडी) विभिन्न देशो ं का एक वैश्विक 
अतंरसरकारी गठबंधन है जो दनुिया भर में लोकतातं्रिक मूल्यों  का समर्थन 
करने और लोकतातं्रिक मानदंडो,ं संस्थानो ं को मजबतू बनाने के लिए 
सरकारो,ं सिविल समाज और निजी क्षेत्र को एक साथ जोड़ता है। एक 
संस्थापक सदस्य और दनुिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 
2000 में सीओडी की  स्थापना के बाद से ही इसके साथ निरतर संपर्क  
बनाए रखा ह।ै भारत की शासी परिषद ्की सदस्यता 2018 में 6 साल की 
अवधि के लिए नवीनीकृत की गई थी। भारत विदेश मंत्री/राज्य मंत्री स्तर 
पर नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय सम्मेलनो ं में भाग लेता रहा ह।ै सीओडी 
की 36वी ंशासी परिषद की बठैक 10 मई को वारसॉ में हुई। भारत का 
प्रतिनिधित्व पोलैंड में भारत के राजदूत ने किया।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रे सी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस 
(आईआईडीईए) एक अतंरसरकारी संगठन ह,ै जिसका उद्देश्य दनुिया 
भर में लोकतंत्र का समर्थन करना और उसे आगे बढ़ाना ह।ै भारत इसका 
संस्थापक सदस्य ह ै और इस संगठन के लिए नियमित वार्षिक मौद्रिक 
योगदान दे रहा है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयकु्त (सीईसी) सुनील 
अरोड़ा दिसंबर 2021-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए इसके सलाहकार 
मंडल के सदस्य हैं। 2023 में, भारत ने आईआईडीईए को 50,000 
अमेरिकी डॉलर का वार्षिक योगदान दिया।

 संयकु्त राष्ट्र एवं अतंर्राष्ट्रीय संगठन
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आईआईडीईए सचिवालय के अनुरोध पर, आईआईडीईए के महासचिव 
(एसजी) डॉ. केविन कैसास - ज़मोरा ने 10-11 मई को भारत की 
यात्रा की। एसजी ने एमओएस (वीएम) और लोकसभा के महासचिव, 
मुख्य चुनाव आयकु्त, जी20 के मुख्य समन्वयक और अंतर्राष्ट्रीय सौर 
गठबंधन (आईएसए) के महानिदेशक सहित भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ 
अधिकारियो ंके साथ आधिकारिक बठैकें  की ं।

भारत विश्वभर में सामुदायिक सक्रियता, चुनावी प्रक्रियाओ,ं महिलाओ ंके 
प्रति समानता, मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता, कानून के शासन और 
मानवाधिकारो ंजैसी लोकतंत्र पहलो ंका समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 
लोकतंत्र कोष में 150,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक योगदान देता 
है। ये पहल सरकारो ंके साथ सिविल समाज की वार्ता को मजबूत बनाती 
हैं और ज्ञान और युवा संपर्क  को बढ़ाने के लिए एक यंत्र के रूप में कार्य 
करती हैं।

मानवाधिकार, मानवीय और सामाजिक मामले
यएूनजीए की तीसरी समिति ने मानवाधिकारो ंऔर सामाजिक विकास से 
संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों  की जाचं करना और समाधान करना जारी रखा 
ह।ै तीसरी समिति ने यएूनजीए के 78वें सत्र के दौरान 27 सितंबर-17 
नवंबर के दौरान अपनी बठैकें  की।ं इसमें तस्करी, बाल अधिकार, मादक 
दवाओ ंऔर अपराध, विकलागंता, यवुाओ ंके विकास, पानी और स्वच्छता, 
लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने में संयकु्त राष्ट्र की भूमिका को मजबतू बनाने 
और देश-विशिष्ट प्रस्तावो ंजसेै विषयो ंको शामिल करत ेहुए 62 प्रस्तावो ं
को अगंीकार किया गया। भारत ने इनमें से 23 प्रस्तावो ंको सह-प्रायोजित 
किया।

भारत सरकार द्वारा बच्चों  की बहेतर सुरक्षा के लिए किए गए हालिया 
सकारात्मक उपायो ंऔर सीएएसी पर यएूनएसजी के विशेष प्रतिनिधि के 
साथ उनके निरतर संपर्क  को देखत ेहुए, बाल और सशस्त्र संघर्ष (सीएएसी) 
पर यएूनएसजी की 2023 रिपोर्ट में "भारत अनुभाग" को 12 साल बाद 
हटा दिया गया था। इस रिपोर्ट में 2010 से भारत को 'चितंा की स्थिति' के 
रूप में दर्शाया गया था।

सामाजिक विकास संबंधी आयोग का 61वा ं सत्र 06-15 फरवरी को 
आयोजित किया गया था। भारत को आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप 
में चुना गया था, जो 1975 में इसी पद पर रहने के बाद पहला चयन है।

महिलाओ ं की स्थिति संबंधी आयोग का 67वा ं सत्र 06-17 मार्च को 
आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत का राष्ट्रीय 
वक्तव्य दिया। भारत 2021 से 2025 के दौरान चार साल के कार्यकाल के 
लिए आयोग का सदस्य है।

जनसंख्या और विकास संबंधी 56वा ंआयोग 10-14 अप्रैल को आयोजित 
किया गया। भारत ने जनसंख्या, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।

आर्थिक और सामाजिक मसले 
यएूनजीए की आर्थिक और वित्त समिति (दूसरी समिति) ने 02 
अक्टूबर-22 नवंबर को 78वें यएूनजीए के दौरान मुख्य सत्र के लिए 
अपनी बठैकें  आयोजित की। समिति ने 12 कार्यसूची  की मदो ंपर विचार 
किया, जिसमें व्यापक आर्थिक नीति, सतत विकास, वैश्वीकरण और परस्पर 
निर्भरता, अल्प विकसित देशो ं (एलडीसी), भूसीमा से जुड़े  विकासशील 
देशो ं(एलएलडीसी) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशो ं(एसआईडीएस), 
दक्षिण-दक्षिण सहयोग, कृषि  और खाद्य सुरक्षा संबंधी सम्मेलन जैसे क्षेत्रों  
के लिए 43 संकल्प शामिल हैं। 

सामान्य बहस के दौरान, भारत ने इसकी जी20 अध्यक्षता के मुख्य क्षेत्रों  पर 
प्रकाश डाला और जनवरी में आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 
(वीओजीएसएस) के निष्कर्षों को साझा किया। विशिष्ट कार्यसूची संबंधी 
मदो ंपर चर्चा के दौरान, भारत ने राष्ट्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर अपनी 
पहलो ंपर प्रकाश डाला, जिसमें विशेष रूप से एसडीजी संबंधी प्रगति में 
तजेी लाने के लिए जी20 कार्य योजना, बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) 
में सुधार के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट और इसका समावशेन 
और अफ्रीकी संघ (एय)ू को जी20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल 
करना रहा ।

ईसीओएसओसी के तत्वावधान में आयोजित सतत विकास संबंधी 
एचएलपीएफ 10-19 जलुाई को  आयोजित की गई। इस एचएलडब्ल्यू के 
दौरान 20 सितंबर को महासभा में विकास के लिए वित्तपोषण (एफएफडी) 
पर एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष 
ने "एसडीजी निवेश को शामिल करने के लिए अभिनव समाधान" विषय पर 
इंटरएक्टिव गोलमेज सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। ईसीओएसओसी 
एफएफडी फोरम 17-20 अप्रैल को न्यूयॉर्क  में संयकु्त राष्ट्र मुख्यालय में 
आयोजित की गई।

अप्रैल में, भारत को संयकु्त राष्ट्र साखं्यिकी आयोग (2024-2027) और 
कार्यक्रम एवं  समन्वय समिति (2024-2026) के लिए चुना गया था।

काननूी मसले 
भारत ने अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित अतंर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों  पर 
विचार-विमर्श करने के लिए 02 अक्टूबर-17 नवंबर को यएूनजीए की 
छठी समिति की बठैक में सक्रिय रूप से भाग लिया। यएूनजीए ने अन्य बातो ं
के साथ-साथ एक प्रस्ताव अगंीकार किया, जिसमें सभी देशो ंसे आतंकवादी 
कृत्यों   की रोकथाम करने और इनके दमन के लिए सहयोग करने का आह्वान 
किया गया।

भारत ने छठी समिति के 78वें सत्र के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य दिए, जिसमें 
राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि का शासन, मानवता के विरुद्ध अपराध, 
सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत का दायरा और अनुप्रयोग, कार्य संबंधी 
अतंर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए संयकु्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट, आपदाओ ं
की स्थिति में लोगो ं की सुरक्षा के लिए कार्य समूह, अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय 
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(आईसीज)े और महासागरो ं तथा समुद्री कानून, आदि विषयो ं पर भी 
विचार-विमर्श हुआ। 

भारत के नेततृ्व में 23-24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क  में कानूनी सलाहकारो ंकी 
एक अनौपचारिक बठैक आयोजित की गई। बठैक में अतंर्राष्ट्रीय कानून 
सप्ताह का पारंपरिक उद्घाटन हुआ।

संयकु्त राष्ट्र जलवाय ुपरिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28)
प्रधानमंत्री न े01 दिसंबर को 2023 संयकु्त राष्ट्र जलवाय ुपरिवर्तन सम्मेलन 
या सीओपी 28 के उच्च-स्तरीय खंड में विश्व जलवाय ुकार्रवाई संबंधी शिखर 
सम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के दौरान 
दबुई, संयकु्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री न े इस 
उच्च-स्तरीय खंड के औपचारिक उद्घाटन में एक विशषे भाषण दिया, जिसमें 
उन्हों न ेवशै्विक जलवाय ुकार्रवाई में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला और 
वर्ष 2028 में सीओपी 33 की मेजबानी करन ेकी भारत की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने संयकु्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान 01 दिसंबर 
को सीओपी 28 अध्यक्ष द्वारा आयोजित जलवाय ु वित्त परिवर्तन संबंधी 
राजनेता कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने संयकु्त अरब अमीरात के 
राष्ट्रपति, स्वीडन के प्रधानमंत्री, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और यरूोपीय परिषद 
के अध्यक्ष की उपस्थिति में भारत और संयकु्त अरब अमीरात द्वारा सह-
आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान "ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट  पहल" 
की शुरुआत की। प्रधानमंत्री और उनके स्वीडिश समकक्ष ने 2024-26 
के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (लीडआईटी 2.0) के चरण-
II के तहत उद्योग ट्रांज़िशन प्लेटफ़ॉर्म को संयकु्त रूप से  लॉन्च किया। 
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सीओपी 28 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 

यएूनएसजी और कई वैश्विक नेताओ ंके साथ द्विपक्षीय बठैकें  की।ं

पर्यावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्री न ेसीओपी28 में वार्ता के लिए 
भारत के अतंर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का नतेतृ्व किया। सीओपी28 शिखर 
सम्मेलन में एक कार्यक्रम के दौरान, भारत न े इंडिया पवलेियन में ग्लोबल 
रिवर सिटीज़ एलायंस भी लॉन्च किया। 09 दिसंबर को, भारत न ेजलवाय ु
परिवर्तन पर संयकु्त राष्ट्र फ्रे मवर्क  कन्वेंशन (यएूनएफसीसीसी) पर  अपना 
तीसरा राष्ट्रीय संचार (टीएनए) और प्रारभिक अनकूुलन संचार प्रस्तुत किया।

वैश्विक क्षमता निर्माण पहल और भारत-
यएूनडीपी निधि 
यएूनजीए के 78वें सत्र के यएूनजीए एचएलडब्ल्यू अवसर पर, भारत और 
संयकु्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को वैश्विक दक्षिण के लिए एक संयकु्त क्षमता-
निर्माण पहल शुरू की, जिसका शीर्षक था 'ग्लोबल साउथ के लिए भारत-
संयकु्त राष्ट्र : विकास कार्य निष्पादित करना ।' विदेश मंत्री की अध्यक्षता 
में और पीजीए डेनिस फ्रांसिस, समोआ के प्रधानमंत्री, बहामास, भूटान, 
डोमिनिका, गुयाना, मॉरीशस, सेंट लूसिया के विदेश मंत्री और मालदीव 
के राज्य मंत्री और संयकु्त राष्ट्र के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियो ंने इसमें 
भाग लिया। यह कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण के देशो ंके साथ भारत के विकास 
सहयोग को अनुभवो ंको साझा करने और सर्वोत्तम परिपाटियो ंको साझा 
करने के लिए एक मंच प्रदान करता ह।ै यह सहभागी देशो ंके साथ भारत के 
व्यापक द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित ह ैऔर भारत-संयकु्त राष्ट्र विकास 
साझदेारी निधि (भारत-यएूनडीपी फंड) के माध्यम से भारत-संयकु्त राष्ट्र 
साझदेारी की पूर्ति करता ह।ै 

 संयकु्त राष्ट्र एवं अतंर्राष्ट्रीय संगठन
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प्रधानमंत्री ने दिसंबर, 2023 में दबुई में जलवाय ुवित्त परिवर्तन पर सीओपी28 अध्यक्ष सत्र में भाग लिया



विदेश मंत्री ने सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क  में ग्लोबल साउथ के लिए “इंडिया-यएून फॉर द ग्लोबल साउथ: 
डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट” शीर्षक से एक संयकु्त क्षमता निर्माण पहल के शुभारंभ की अध्यक्षता की।

भारत ने 29 नवंबर को न्यूयॉर्क  में भारत-यएूनडीपी निधि और इसकी 
कॉमनवेल्थ विडंो की 6वी ं वर्षगाठं मनाई, जिसमें संयकु्त राष्ट्र के उप 
महासचिव मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रह ेथ।े 
इस कार्यक्रम में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयकु्त राष्ट्र कार्यालय के 
निदेशक, संयकु्त राष्ट्र के अधिकारी, पीआर और कई संयकु्त राष्ट्र सदस्य 
देशो ं के अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनो ं के प्रतिनिधि, थिकं टैंक, सिविल 
सोसाइटी संगठन (सीएसओ) और शिक्षाविदो ंने भाग लिया। इस निधि से 
60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर 54 देशो ंमें 76 परियोजनाओ ं
का एक पोर्टफोलियो तयैार किया गया।

अल्प विकसित देशो ंके संबंध में पाचँवा ँसंयकु्त 
राष्ट्र सम्मेलन (एलडीसी 5) 
राज्यमंत्री (आरआरएस) ने 06-07 मार्च को दोहा में आयोजित अल्प 
विकसित देशो ं (एलडीसी 5) के 5वें संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के 
प्रतिनिधिमंडल का नेततृ्व किया और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत 
की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालत ेहुए भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्हों ने 
"एलडीसी के सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का 
लाभ उठाना" शीर्षक वाली गोलमेज बठैक में पैनलिस्ट के रूप में भी कार्य 
किया और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की मंत्रिस्तरीय बठैक में भाग लिया। इस 
दशकीय सम्मेलन का उद्देश्य 46 एलडीसी देशो ंकी उनके संबंधित विकास 
भागीदारो ंके साथ साझदेारी को नवीनीकृत करना था।

भारत-संयकु्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढाचंा
नीति आयोग और संयकु्त राष्ट्र ने 16 जनू को नई दिल्ली में 2023-2027 
की अवधि के लिए भारत सरकार-संयकु्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढाचें  
(जीओआई -यएूनएसडीसीएफ) पर हस्ताक्षर किए।

बाह्य अतंरिक्ष के शातंिपूर्ण उपयोग के लिए 
संयकु्त राष्ट्र समिति (यएूनसीओपीयओूएस)
भारत ने 23 अक्टूबर को आयोजित यएूनसीओपीयओूएस बहस में इसरो 
की उपलब्धियो ं पर प्रकाश डाला, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 
चंद्रयान -3 अतंरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिगं और प्रथम सौर वेधशाला मिशन 
आदित्य एल 1 का प्रक्षेपण शामिल था। भारत ने 61 देशो ंके साथ 260 
से अधिक अतंरिक्ष सहयोग संबंधी दस्तावेजो ं पर हस्ताक्षर करके, बाह्य 
अतंरिक्ष के शातंिपूर्ण उपयोग के लिए अन्य देशो ंके साथ अपने द्विपक्षीय 
और बहुपक्षीय सहयोग को भी महत्व दिया ह।ै इस समिति में आम सहमति 
से बाह्य अतंरिक्ष के शातंिपूर्ण उपयोग के लिए एक प्रस्ताव को भी अपनाया 
गया।

अतंर्राष्ट्रीय शातंि दिवस
भारत ने अतंर्राष्ट्रीय शातंि दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर को संयकु्त 
राष्ट्र मुख्यालय में  ट्रस्टीशिप काउंसिल में "शातंि पर प्रवचन" नामक एक 
कार्यक्रम का आयोजन किया। योग गुरु श्री श्री रविशकर ने इस कार्यक्रम के 
मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसमें संयकु्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन के 
विशिष्ट प्रतिनिधि, संयकु्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा जगत के प्रसिद्ध 
सदस्य और संयकु्त राष्ट्र के सदस्य देशो ंके पीआर ने भाग लिया।

समदु्री जैविक विविधता के संरक्षण के लिए 
अतंर्राष्ट्रीय करार
यएूनजीए ने 19 जनू को समुद्री कानून के संबंध में संयकु्त राष्ट्र कन्वेंशन 
(यएूनसीएलओएस) के तहत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (बीबीएनज)े करार से परे 
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बाह्य क्षेत्रों  की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग का 
समर्थन किया। बीबीएनज ेकरार 20 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2025 
तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहगेा। भारत ने यएूनजीए संकल्प 72/249 के 
तहत बीबीएनज ेपर आयोजित अतंर सरकारी सम्मेलन (आईजीसी) सत्रों  के 
महत्वपूर्ण विचार-विमर्श में भी भाग लिया, जिसमें 20 फरवरी-03 मार्च को 
पुनः आयोजित  होने वाला आईजीसी का 5वा ंसत्र भी शामिल है। 

संयकु्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यएूनएचआरसी)
भारत न े10 नवंबर को संयकु्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यएूनएचआरसी) 
में सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा का अपना चौथा चक्र सफलतापरू्वक परूा 
किया। कुल 130 देशो ं न े विचार विमर्श संवाद में भाग लिया और 339 
सिफारिशें की।ं भारत ने संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ं के परामर्श से 221 
सिफारिशो ंका 'समर्थन' किया और 118 सिफारिशो ंको 'नोट' किया। इन 
सिफारिशो ंको अतंतः 27 मार्च को यएूनएचआरसी द्वारा अपना लिया गया है।

यएूनएचआरसी सदस्य के रूप में 2022-24 की अवधि  के दौरान 
भारत ने विभिन्न यएूनएचआरसी सत्रों , इनसे जडु़े मानवाधिकार निकायो ं
और प्रक्रियाओ ं में अपना संपर्क  और भागीदारी जारी रखी। भारत ने 
मानवाधिकारो ंके वैश्विक प्रचार और संरक्षण, विशेष रूप से संयकु्त राष्ट्र के 
सदस्य देशो ंके बीच तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहयोग के लिए 
अपना समर्थन जारी रखा ह।ै

भारत ने क्रमशः फरवरी-मार्च, जनू-जलुाई और सितंबर-अक्टूबर में 
आयोजित 52वें, 53 वें और 54वें यएूनएचआरसी सत्र में सक्रिय रूप से 
भाग लिया ह।ै भारत ने इन सत्रों  में कई प्रस्तावो ंको सह-प्रायोजित किया 
जिसमें  विकास का अधिकार, मानवाधिकार और एकतरफा जोर डालने के 
उपाय और असमानताओ ंका समाधान करने के लिए आर्थिक, सामाजिक 
और सासं्कृ तिक अधिकारो ं को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना 
शामिल ह।ै भारत धर्म और आस्था की स्वतंत्रता, खेल में महिलाओ ंको 
समानता, राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और मानवाधिकारो ंकी सार्वभौम घोषणा 
(यडूीएचआर) के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, वियना घोषणा और कार्रवाई 
कार्यक्रम (वीडीपीए) जैसे मुद्दों  पर यएूनएचआरसी सत्र में विभिन्न देशो ंके 
समूहो ंद्वारा दिए गए संयकु्त वक्तव्य में एक पक्ष था। 

भारत के उम्मीदवार को नवंबर में आयोजित यएूनएचआरसी के 54वें सत्र 
के दौरान सलाहकार समिति के सदस्यों  में से एक के रूप में चुना गया था 
। 54वें सत्र के अवसर पर भारत ने 21 सितंबर को "यडूीएचआर75 और 
वीडीपीए30: मानवाधिकारो ंको साकार करने के लिए विकास के अधिकार 
को लागू करना और 2030 एजेंडा" शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित 
किया। यह कार्यक्रम दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियो ं यडूीएचआर के 75 वर्ष 
और वीडीपीए के 30 वर्ष, को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया 
था। यह कार्यक्रम खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), कजाकिस्तान, दक्षिण 
अफ्रीका, गाम्बिया, वियतनाम और संयकु्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायकु्त 
(ओएचसीएचआर) के कार्यालय द्वारा सह-प्रायोजित था। यडूीएचआर की 
75 वी ंवर्षगाठं का स्मरणोत्सव  जिनेवा में 11-12 दिसंबर तक एक उच्च 
स्तरीय कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ।

अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
श्रम और रोजगार मंत्री ने 05-06 जनू को जिनेवा में आयोजित अतंर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 111वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल की 
अगुवाई की। उन्हों ने "असमानता, अनौपचारिकता का समाधान करना और 
समावशेन को सुविधाजनक बनाना" विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। 
इसके अलावा, उन्हों ने आईएलओ के महानिदेशक (डीजी) गिल्बर्ट एफ. 
होगंबो और कई देशो ंके प्रतिनिधिमंडलो ंके प्रमुखो ंके साथ द्विपक्षीय बठैकें  
की।ं

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने क्रमशः मार्च, जनू और अक्टूबर-
नवंबर में जिनेवा में आयोजित आईएलओ शासी निकाय के 347 वें ,348वें 
और 349वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। उन्हों ने 31 
मई से 02 जनू तक जिनेवा में आयोजित तीसरी जी20 रोजगार कार्य समूह 
(ईडब्ल्यूजी) की बठैक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया ।

साखं्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने आईएलओ, 
जिनेवा में 11-20 अक्टूबर को आयोजित श्रम साखं्यिकीविदो ंके अतंर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन के 21वें सत्र भारत के प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया ।

आईएलओ ने अपने सदस्य देशो ं के परामर्श से, तीसरे डीडब्ल्यूसीपी 
(2018-22) के परूा होने के बाद, भारत के लिए 2023-27 की अवधि 
के लिए चौथा डीसेंट वर्क  कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्यूसीपी) शुरू किया। चौथ े
डीडब्ल्यूसीपी ने कार्यान्वयन के लिए सभ्य कार्य प्राथमिकताओ ं और 
परिणामो ंके एक सेट की पहचान की ह,ै जो कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतो ं
और अधिकारो ंको बढ़ावा देने, महिलाओ ंके लिए समावशेी रोजगार सृजन 
करने, श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) को मजबतू बनाने, 
टिकाऊ और लचीले कौशल का निर्माण करने पर कें द्रित होत ेहुए, सभी के 
लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी ढाचंा विकसित 
करता ह।ै

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
प्रधानमंत्री ने 22 मई को एक वीडियो संदेश के माध्यम से 76वी ं विश्व 
स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया। भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 
महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ से 2025-2034 के लिए पारंपरिक चिकित्सा 
संबंधी एक नई वैश्विक रणनीति तैयार करने का अनुरोध किया गया। यह 
प्रस्ताव 11 देशो ंद्वारा सह-प्रायोजित था। भारत ने मई में, जिनेवा में 'ग्रुप 
ऑफ फ्रें ड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन' लॉन्च किया, जिसमें अभी तक 23 
सदस्य देश हैं।

भारत और डब्ल्यूएचओ गुजरात के गाधंीनगर में पारंपरिक चिकित्सा संबंधी 
प्रथम डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी की। यह आयोजन 
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत प्रमुख पहलो ंमें से एक था।

भारत ने डब्ल्यूएचओ महामारी समझौत ेके लिए जिम्मेदार अतंर सरकारी 
वार्ता निकाय (आईएनबी) की सात बठैको ंके साथ-साथ अतंर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
विनियम (डब्ल्यूजीआईएचआर) में संशोधन के संबंध  में कार्य समूह की 
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पाचं बठैको ंमें सक्रिय रूप से भाग लिया ह।ै इसके अलावा, भारत  महामारी 
संबंधी समझौत ेमें समानता लाने के लिए आईएनबी में ग्लोबल साउथ की 
चितंाओ ंको उठाता रहा है।

05 अप्रैल को, भारत ने एशिया-प्रशातं क्षेत्र से चुने जाने के बाद एचआईवी/
एड्स कार्यक्रम (यएूनएड्स) संबंधी संयकु्त राष्ट्र कार्यक्रम के लिए समन्वय 
बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। यएूनएआईडीएस में 
भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को मई 2024 से 2027 
तक चार वर्ष के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएचओ के बाह्य लेखा परीक्षक के 
रूप में फिर से चुना गया।

अतंर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीय)ू
22 मार्च को प्रधानमंत्री ने महासचिव आईटीय ूकी उपस्थिति में नई दिल्ली में 
अतंर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीय)ू के अभिनव कें द्र और क्षेत्रीय कार्यालय 
का उद्घाटन किया। यह सुविधा अफगानिस्तान, बागं्लादेश, भूटान, भारत, 
ईरान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित इस क्षेत्र के आठ देशो ंको सेवा 
प्रदान करेगी। यह कें द्र दूरसंचार प्रौद्योगिकियो ंमें अनुसंधान और विकास 
को बढ़ावा देगा और अकादमिक, स्टार्ट-अप और उद्यमो ंको वैश्विक मंच 
पर अपने नवाचार को विकसित करने और प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान 
करेगा। आईटीय ूने 14 अक्टूबर 2024 को प्रतिष्ठित वैश्विक मानकीकरण 
संगोष्ठी (जीएसएस) और 15-24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में विश्व 
दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) की मेजबानी के लिए भारत की 
निविदा का अनुसमर्थन किया

यनूिवर्सल पोस्टल यनूियन (यपूीय)ू
जलुाई 2023 में, भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्र में यपूीय ू के तकनीकी 
सहायता क्रियाकलापो ंको संचालित करने में मदद देने के लिए नई दिल्ली 
में यनूिवर्सल पोस्टल यनूियन (यपूीय)ू का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित 
किया गया था। इस अवसर पर यपूीय ूके महानिदेशक ने भारत की यात्रा 
की। संचार राज्य मंत्री ने चार साल की अवधि के लिए यपूीय ूके विकास 
सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से एशिया-प्रशातं पोस्टल यनूियन (एपीपीय)ू 
और एशिया-प्रशातं क्षेत्र के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर के भारत के 
वित्तपोषण की घोषणा की। इस बात पर भी सहमति हुई कि भारत 75 
व्यक्तियो ंके लिए 3 प्रकार के पूर्णतः प्रायोजित आईटीईसी प्रशिक्षण प्रदान 
करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), डाक विभाग और यपूीय ूने 
अपना संयकु्त मूल्यांकन शुरू किया, जिसका उद्देश्य यपूीय ूऔर भारत की 
डाक प्रणालियो ंके माध्यम से अतंरराष्ट्रीय प्रेषण की सुविधा के लिए भारत 
के यपूीआई की तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण करना ह।ै

प्रवासन के लिए अतंर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम)
सचिव (ओआईए एवं सीपीवी) ने 27-29 नवंबर को अतंर्राष्ट्रीय प्रवासन 
संगठन (आईओएम) परिषद के 114वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड में भाग 
लिया। 'प्रवासियो ंकी सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी' से निपटने और 'वैश्विक 
कौशल अतंराल की पहचान' करने के लिए भारत के सुझावो ंको आईओएम 
के "2024 के लिए कार्यक्रम, शासन और संगठनात्मक प्राथमिकताएं" में 
शामिल किया गया ह।ै

संयकु्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यएूनईपी)
भारत की नमामि गंगे पहल को संयकु्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनःनिर्माण 
दशक की विश्व की प्रथम दस प्रमुख पुनःनिर्माण पहल में से एक के रूप में 
चुना गया। यएूनईपी के अनुसार अब तक प्राप्त 150 से अधिक आवेदनो ं
और 70 से अधिक सरकारी समर्थनो ंमें से इस पहल को व्यापक स्तर पर 
विश्वभर में पुनः निर्माण के सबसे आशाजनक, महत्वाकाकं्षी और प्रेरक 
उदाहरणो ंमें से एक पाया गया।

भारत ने 13-19 नवंबर को नैरोबी में भूमि और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 
के लिए  अतंरराष्ट्रीय कानूनी के रूप में बाध्यकारी उपकरण विकसित करने 
के लिए अतंर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी-3) के तीसरे सत्र में भाग 
लिया।

25-28 जलुाई को नैरोबी में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 
भारत के उम्मीदवार को जलवाय ु परिवर्तन संबंधी अतंर सरकारी पैनल 
(आईपीसीसी) के कार्यकारी समूह-II के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

प्रधानमंत्री ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में अतंर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के 
अभिनव कें द्र और क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया
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संयकु्त राष्ट्र-पर्यावास
संयकु्त राष्ट्र-पर्यावास सभा का दूसरा सत्र 05-09 जनू को नैरोबी में 
आयोजित किया गया था। आवासन और शहरी मामले, मंत्रालय के अपर 
सचिव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। सभा ने यएून-हबैिटट के योजना 
चक्र को यएून चतषु्कोणीय व्यापक नीति समीक्षा प्रक्रिया के साथ जोड़ने के 
लिए 2020-2023 के लिए यएून-हैबिटट रणनीतिक योजना को 2025 
तक बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत ने 36 सदस्यीय यएून-हबैिटट कार्यकारी 
बोर्ड (ईबी) के सदस्य के रूप में मार्च, जनू और नवंबर में आयोजित तीन 
सत्रों  में भाग लिया।

संयकु्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सासं्कृ तिक 
संगठन (यनेूस्को)
स्थायी प्रतिनिधि ने 07-22 नवंबर 2023 तक पेरिस में यनूेस्को मुख्यालय 
में आयोजित सामान्य सम्मेलन के 42 वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल 
का नेततृ्व किया। पीआर ने यनूेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 216वें और 
217वें सत्र में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत  हुई प्रगति पर प्रकाश 
डालत ेहुए भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्हों ने कार्यकारी बोर्ड के वित्त 
और प्रशासनिक आयोग (एफए) की भी अध्यक्षता की और (एफए) और 
कार्यक्रम और बाहरी संबंधी आयोग (पीएक्स) के संयकु्त आयोग की सह-
अध्यक्षता की।

विश्व धरोहर समिति ने सऊदी अरब के रियाद में 10-25 सितंबर तक 
आयोजित अपने 45 वें  विस्तारित सत्र के दौरान शातंिनिकेतन और 
होयसला के पवित्र समूहो ंको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इस 
सूची में इन नई प्रविष्टियो ंके शामिल होने के बाद से भारत में विश्व धरोहर 
स्थलो ंकी संख्या अब 42 हो गई है।

23 नवंबर को यनूेस्को पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 19वें 
असाधारण सत्र में  भारत को 46वें सत्र के अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना 
गया। 46 वा ंसत्र 2024 में भारत में आयोजित होने वाला है।

भारत ने 2023-2027 की अवधि के लिए 'अवैध विनियोग के मामले में 
अपने मूल देश में सासं्कृ तिक संपत्ति की वापसी या बहाली को बढ़ावा देने के 
लिए अतंर सरकारी समिति' (आईसीपीआरसीपी) का चुनाव जीता। इसके 
अलावा एक भारतीय उम्मीदवार को 2023-2025 के लिए अतंर सरकारी 
महासागर आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।मन्नार की खाड़ी के 
निदेशक ने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यनूेस्को का माइकल बैटिस पुरस्कार 
2023 जीता ।

"गुजरात का गरबा " को अमूर्त सासं्कृ तिक विरासत की सुरक्षा के लिए 
मानवता की प्रतिनिधि सूची में शिलालेख  करने के लिए नामाकंित किया 
गया था।

खेल में डोपिगं के विरुद्ध अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारो ं के सम्मेलन का 
9वा ं सत्र 25-26 अक्टूबर को यनूेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित 

किया गया।भारत को एशिया-प्रशातं समूह से सीओपी9 ब्यूरो का निर्विरोध 
उपाध्यक्ष चुना गया।

खाद्य एवं कृषि  संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य 
कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)
खाद्य एवं कृषि  संगठन (एफएओ) के द्विवार्षिक सम्मेलन का तैंतालीसवा ंसत्र 
01-07 जलुाई तक आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान, भारत को 
07 जलुाई 2023 से 30 जनू 2026 की अवधि के लिए एफएओ परिषद के 
सदस्य के रूप में पुनः चुना गया। भारत एफएओ की विभिन्न समितियो ंजसेै 
मत्स्य पालन समिति, वानिकी समिति, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति, कमोडिटी 
समस्या समिति और कृषि  समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा ह।ै 
भारत को 10 वर्षों के अतंराल के बाद एफएओ की वित्त समिति के सदस्य 
के रूप में चुना गया।

भारत को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा समिति ब्यूरो के 
सदस्य के रूप में चुना गया । इसके अलावा, 2023 की दूसरी नियमित 
डब्ल्यूएफपी कार्यकारी बोर्ड की बठैक के दौरान भारत को 54 सदस्यीय 
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) की सूची-बी देशो ंके संयोजक के रूप 
में पुनः चुना गया। भारत डब्ल्यूएफपी कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो का सदस्य भी 
बन गया है। 

भारत ने 04-08 दिसंबर को एफएओ परिषद के 174वें सत्र के साथ-साथ 
अक्टूबर और नवंबर में आयोजित एफएओ की वित्त समिति के क्रमशः 
197 वें और 198वें सत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने सितंबर 
में आयोजित 'सतत पशुधन परिवर्तन' और 'सतत कृषि  मशीनीकरण' पर 
पहले एफएओ वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया।

भारत ने 24-26 जलुाई को रोम में संयकु्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर 
सम्मेलन+2 स्टॉकटेकिग मोमेंट (यएूनएफएसएस+2) में भी भाग लिया, 
जिसमें नीति आयोग के एक सदस्य ने कृषि  और खाद्य सुरक्षा में भारत के 
अनुभव को साझा किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव 
ने 23-27 अक्टूबर तक आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के 51वें सत्र 
में भोजन के अधिकार को साकार करने की दिशा में भारत के प्रयासो,ं 
अनुभवो ंऔर उपलब्धिया ंको साझा किया। 

यएूनजीए ने 2023 को अतंर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाई एम) घोषित 
किया। जनवरी 2023 से, आईवाईएम की संचालन समिति के अध्यक्ष के 
रूप में भारत ने एफएओ के माध्यम से आईवाईए से संबंधित कई कार्यों/
कार्यक्रमो ंको सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। आईवाईएम का समापन समारोह 
अतंरिम रूप से 04 मार्च 2024 को निर्धारित किया गया ह।ै

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की कार्यकारी परिषद का 76वा ंसत्र 27 फरवरी 
से 03 मार्च तक जिनेवा में डब्ल्यूएमओ मुख्यालय में आयोजित किया गया 
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था। यह परिषद यह सुनिश्चित करने पर सहमत हुई ह ैकि डब्ल्यूएमओ की 
गतिविधिया ँ 'सभी पहलो ं के लिए संयकु्त राष्ट्र की प्रारभिक चेतावनी' के 
अनुरूप हो।ं इस परिषद ने एक नए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी ढाचंा 
संबंधी योजनाओ ंमें सहयोग के लिए 'ग्लोबल मल्टी-हैज़र्ड अलर्ट सिस्टम' के 
शुरू करने को भी मंजूरी दी ह ैतथा डब्ल्यूएमओ शिक्षा और प्रशिक्षण सहयोग 
के सहभागियो ंके एक कंसोर्टियम की स्थापना की सिफारिश की। इस संबंध 
में भारत ने डब्ल्यूएमओ की 'सभी पहल के लिए प्रारभिक चेतावनी' के प्रति 
अपना समर्थन व्यक्त किया है।

01 जनू को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएएम) के महानिदेशक, 
जो डब्ल्यूएमओ कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी सेवारत हैं, वे 
डब्ल्यूएमओ के तीसरे उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। महानिदेशक, 
आईएमडी ने 148 में से 113 वोट हासिल किए और 05-06 जनू को 
डब्ल्यूएमओ कार्यकारी परिषद के 77 वें सत्र में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष के 
रूप में भाग लिया।

विश्व मौसम विज्ञान कागं्रेस का 19 वा ंसत्र 22 मई से 2 जनू तक जिनेवा में 
आयोजित किया गया था, इससे पूर्व 19-20 मई को एफआई एनएसी -43 
आयोजित किया गया था। भारत मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकन नटेवर्क  
को बढ़ाने के लिए एलडीसी और एसआईडीएस में व्यवस्थित अवलोकन 
और पूर्वानुमान सुविधाओ ंको लागू करने के लिए सहकर्मी सलाहकार के 
रूप में कार्य करेगा।

आईएमडी और डब्ल्यूएमओ ने डब्ल्यूएमओ क्षेत्रीय प्रशिक्षण कें द्र की 
मेजबानी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 जून 
को आईएमडी ने भी यएूनडीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए ताकि मौसम डाटा का उपयोग किया जाए और जलवाय ुअनुकूलन 
प्रयासो ंको मजबतू बनात ेहुए,भारत का जलवाय ुलचीलापन बढ़ाया जाए।

अतंर्राष्ट्रीय समदु्री संगठन (आईएमओ)
01 दिसंबर को, भारत को 2024-25 हेत ु दो वर्ष के लिए श्रेणी बी 
(अतंरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़े हित वाले देश) के तहत आईएमओ 

परिषद के लिए फिर से चुना गया। पुन: चुनाव लंदन में आईएमओ की 
33वी ंआम सभा के दौरान आयोजित किया गया था।

आर्क टिक मामले
पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने आर्कटि क और ध्रुवीय अनुसंधान में उच्च शिक्षा के 
क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने के लिए 11-17 जनू को नॉर्वे की यात्रा 
की। इस संबंध में उन्हों ने स्वालबार्ड ग्राउंड स्टेशन की यात्रा की, जहा ंभारत 
दो इसरो एंटेना स्थापित करेगा, एनवाई-एलेसंुड में भारतीय अनुसंधान 
स्टेशन हिमाद्रि में तनैात वैज्ञानिको ंके साथ वार्ता की और ग्रुवेबडेट भारतीय 
वायमंुडलीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

आर्कटि क सर्क ल असेंबली 19-21 अक्टूबर तक आइसलैंड के रेकजाविक 
में आयोजित की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 
सचिवालय (एनएससीएस) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सदस्यों  वाले एक 
प्रतिनिधिमंडल ने किया।

एशिया और प्रशातं के लिए संयकु्त राष्ट्र आर्थिक 
और सामाजिक आयोग (यएूनईएससीएसपी)
भारत ने 15-19 मई को बैंकॉक में आयोजित यएूनईएससीएसपी के 79वें 
आयोग सत्र में भाग लिया, जिसका विषय था "स्थायी विकास के लिए 
एशिया और प्रशातं में जलवाय ुसंबंधी कार्रवाई में तजेी लाना।" भारत ने 
15-19 मई तक यएूनईएससीएसपी द्वारा आयोजित जलवाय ुसमाधान मेले 
में भी भाग लिया और अपने 'मिशन लाइफ - पर्यावरण के लिए जीवन शैली' 
की भी प्रस्तुति दी।

मादक द्रव्यों  के संबंध में संयकु्त राष्ट्र आयोग
अप्रैल में, भारत को 2024-2027 अवधि के लिए मादक द्रव्य संबंधी 
आयोग के लिए चुना गया । 
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भारत की जी20 की अध्यक्षता अपनी विदेश नीति में एक ऐतिहासिक 
क्षण था।  जी20 समूह में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ, और 

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व व्यापार का 75% 
और विश्व जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा शामिल ह।ै भारत की जी20 

अध्यक्षता की थीम "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य", भारत की 
"वसुधवै कुटंुबकम" की सदियो ंपुरानी धारणा पर आधारित ह,ै जो विश्व 
भर में गूंजती ह।ै

जी20

177

जी20

अध्याय

13

प्रधानमंत्री सितंबर, 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जी20 नेताओ ंके सत्र की अध्यक्षता करत ेहुए



सभी 28 राज्यों  और 8 कें द्र शासित प्रदेशो ं के 60 भारतीय शहरो ं में 
(अनुलग्नक-I में), 200 से अधिक बठैको ं(अनुलग्नक-I में) में, 40 विभिन्न 
तंत्रों  (अनुलग्नक-III में) के साथ, भारत की जी20 अध्यक्षता का आकार, 
पैमाना और दायरा अभूतपरू्व था। विभिन्न संपर्क  समूहो ंने सरकार, निजी 
क्षेत्र, शिक्षा जगत, नागरिक समाज, यवुाओ ंऔर महिलाओ ंके साथ-साथ 
संसदो,ं लेखापरीक्षा प्राधिकरणो ंऔर शहरी प्रशासन सहित संस्थानो ंके बीच 
बातचीत के लिए मंच प्रदान किए।

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत भागीदारी अब तक की 
सबसे बड़ी भागीदारी थी। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान 135 
राष्ट्रीयताओ ंके 30,000 बठैक प्रतिनिधियो ंसहित 100,000 से अधिक 
प्रतिभागियो ं ने जी20 और संबंधित बठैको ं में भाग लिया। इसमें जी20 
सदस्यों , 9 आमंत्रित देशो ं और 14 अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ं की भागीदारी 
शामिल थी।

नई दिल्ली में जी20 नेताओ ंका शिखर सम्मेलन
जी20 नेताओ ंका शिखर सम्मेलन 09-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली 
में हुआ और इसमें 27राष्ट्राध्यक्षों /शासनाध्यक्षों  (भारत सहित), मंत्री स्तर 
के 04 प्रतिनिधियो ंऔर अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ं के 11 प्रमुखो ंने भाग लिया 
(अनुलग्नक-IV)।

जी20 शिखर सम्मेलन का मूल कें द्रबिदं ु नई दिल्ली जी20 नेताओ ं की 
घोषणा (एनडीएलडी) था, जिसे शिखर सम्मेलन के पहले दिन (09 
सितंबर) सभी जी20 देशो ं द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। एक 
कार्य-उन्मुख, निर्णायक, समावशेी और महत्वाकाकं्षी घोषणा के रूप में, 
एनडीएलडी समकालीन वैश्विक चुनौतियो ंके लिए सार्वभौमिक, न्यायसंगत 

और समावेशी समाधान के भारतीय दृष्टिकोण को विशिष्ट रूप से प्रतिबिबंित 
करता ह।ै घोषणा की कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं: 

i. 	 वैश्विक चुनौतियो ंसे निपटने के लिए वसुधवै कुटंुबकम के तत्वज्ञान 
के महत्व को रेखाकंित किया;

ii. 	 इस बात को दोहराया कि राष्ट्रों  को यकू्रे न के संबंध में संयकु्त राष्ट्र 
चार्टर के उद्देश्यों  और सिद्धांतो ंका पालन करना चाहिए;

iii. 	 ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबतू करने और भविष्य के जी20 
एजेंडे में विकासशील देशो ंके दृष्टिकोण को बहेतर ढंग से एकीकृत 
करने का संकल्प लिया गया;

iv. 	 जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के शामिल होने का 
मार्ग प्रशस्त किया गया;

v. 	 एसडीजी पर प्रगति में तजेी लाने के लिए जी20 2023 कार्य 
योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए सामूहिक 
कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता;

vi. 	 सतत विकास को बढ़ावा देने, जलवाय ुचुनौतियो ंका समाधान करने 
और जंगलो ंएवं महासागरो ंसहित जवै विविधता के संरक्षण के लिए 
प्रतिबद्धता;

vii. 	 वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतो ं से निवशे और जलवाय ु वित्त को 
अरबो ंसे खरबो ंडॉलर तक तजेी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की 
आवश्यकता को मान्यता प्रदान करना;

viii. 	 2024 में जलवाय ुसंबंधी वित्तपोषण का एक महत्वाकाकं्षी, पारदर्शी 
और ट्रैक करने योग्य नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) 
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निर्धारित करने के लिए पार्टियो ंका आह्वान किया गया, जो कि प्रति 
वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा;

ix. 	 बहेतर, बड़े, अत्यअधिक प्रभावी और अधिक प्रतिनिधिमूलक 
बहुपक्षीय विकास बैंको ंकी आवश्यकता को रेखाकंित किया गया;

x. 	 प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देने और सेवा वितरण और नवाचार को 
सक्षम करने के लिए सुरक्षित और समावेशी डिजिटल सार्वजनिक 
बनुियादी ढाचें के महत्व को मान्यता दी गई;

xi. 	 मौजदूा लक्ष्यों  और नीतियो ं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासो ंको आगे 
बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता;

xii. 	श न्य और कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियो ं से उत्पादित हाइड्रोजन के 
लिए पारदर्शी और अनुकूल वैश्विक बाजारो ंके विकास का समर्थन 
किया गया;

xiii. 	 वैश्विक चुनौतियो ं से निपटने के लिए महिलाओ ं के नेततृ्व वाले 
विकास और निर्णय-निर्माताओ ंके रूप में महिलाओ ंकी भागीदारी 
को प्रोत्साहित किया गया;

xiv. 	वि कासशील देशो ंकी खाद्य सुरक्षा चुनौतियो ं से निपटने के उनके 
प्रयासो ंऔर क्षमताओ ंका समर्थन करने हेत ुप्रतिबद्धता;

xv. 	 एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए 
डब्ल्यूएचओ-प्रबंधित ढाचें के भीतर डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक 
पहल (जीआईडीएच) की स्थापना का स्वागत किया गया;

xvi. 	 आतंकवाद के सभी रूपो ंऔर अभिव्यक्तियो ंकी निदंा की गई; 

xvii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर; एक नवाचार-समर्थक 
नियामक/शासन दृष्टिकोण पर जोर दिया गया जो एआई के लाभो ं
को अधिकतम करता ह ैऔर इससे जडु़े जोखिमो ंको ध्यान में रखता 
ह;ै

xviii. सुप्रबंधित, नियमित और कौशल-आधारित प्रवासन मार्ग सुनिश्चित 
करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता।

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अन्य 
महत्वपूर्ण परिणाम
भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार-विमर्श भारत और 
ग्लोबल साउथके अन्य विकासशील देशो ंके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों  पर 
कें द्रित रहा जसेैकि समावेशी और अनुकूल विकास, एसडीजी पर प्रगति, 
हरित विकास और पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ), तकनीकी 
परिवर्तन और सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाचंा, बहुपक्षीय संस्थानो ंमें 
सुधार, महिलाओ ंके नेतृत्व में विकास और अतंर्राष्ट्रीय शातंि एवं सद्भावना।

इस संबंध में, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान की गई कुछ पहलें इस 
प्रकार हैं:

i.	 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को संस्थागत करना;

ii.	 स्टार्टअप20 संपर्क  समूह का शुभारंभ;
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iii.	 जी20-मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (जी20-
सीएसएआर) की पहली बठैक;

iv.	 गैर-प्रतिस्थापित टोकन (एनएफटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
(एआई) और मटेावर्स के यगु में अपराध और सुरक्षा पर पहला जी20 
सम्मेलन;

v.	 जी20 स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी बठैक की सह-मेजबानी आयषु मंत्रालय 
द्वारा की गई,जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ का पहला 
वैश्विक शिखर सम्मेलन;

vi.	 महिला सशक्तिकरण कार्य समूह का निर्माण; और

vii.	 जी20 श्रीअन्न और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल 
(महर्षि) का शुभारंभ

जी20 परिणामी दस्तावेजो ंमें भारत की उपलब्धियां
भारत ने देश भर के कई शहरो ं में जी20 बठैको ं की मेजबानी करके 
अपनी क्षेत्रीय विविधता का प्रदर्शन किया। मंत्रिस्तरीय बठैको ंके परिणामी 
दस्तावेजो ंमें उन शहरो ंऔर क्षेत्रों  के नाम होत ेहैं जहा ंउन पर सहमति व्यक्त  
हुई थी। यह वैश्विक नीति निर्माण में स्थानीय सरकारो ंकी भागीदारी को भी 
दर्शाता ह।ै हदैराबाद में जी20 कृषि  मंत्रियो ंकी बठैक के प्रमुख परिणामो ं
में से एक खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांत थ।े यह 
सात सिद्धांतो ंका एक संग्रह ह ैजो वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट के लिए प्रभावी 
प्रतिक्रिया तयैार करने से संबंधित ह।ै इसी तरह, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, 
संरक्षण, बहाली और सतत उपयोग के लक्ष्य के साथ चेन्नई में पर्यावरण और 
जलवाय ु मंत्रियो ंकी बठैक में ब्लू /महासागर अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई 
उच्च-स्तरीय सिद्धांतो ंको अपनाया गया था।

जी20 पर्यटन कार्य समूह की बठैक और मंत्रिस्तरीय बठैक में पर्यटन के 
लिए गोवा रोडमैप एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य जी20 देशो ं
की राष्ट्रीय सरकारो ंऔर अन्य पर्यटन प्लाएर्स को क्षेत्र की क्षमता का लाभ 
उठाने और एसडीजी पर प्रगति हासिल करने के लिए स्वैच्छिक उपकरण 
और सिफारिशें प्रदान करना ह।ै पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता कार्य समूह 
की बठैक में स्वैच्छिक आधार पर 2040 तक 50 प्रतिशत खराब भूमि को 
बहाल करने के लक्ष्य के साथ भूमि बहाली के लिए गाधंीनगर कार्यान्वयन 
रोडमैप को अपनाया गया। एमएसएमई के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने 
के लिए जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियो ं की बठैक में जयपुर कॉल 
फॉर एक्शन जारी किया गया था। वाराणसी में आयोजित जी20 संस्कृ ति 
मंत्रियो ंकी बठैक ने काशी संस्कृ ति मार्ग जारी किया जो बहुआयामी विकास 
चुनौतियो ंका समाधान करने के लिए संस्कृ ति की परिवर्तनकारी शक्ति का 
उपयोग करने पर कें द्रित ह।ै

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई पहलें
i.	 जवै ईंधन की आपूर्ति और मागं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जी20 

शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (जीबीए) लॉन्च किया 

गया था। भारत के अलावा, पहल करने वाले सदस्यों  में अर्जेंटीना, 
ब्राजील, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, संयकु्त अरब अमीरात 
और अमेरिका शामिल हैं, जबकि कनाडा, बागं्लादेश और सिगंापुर 
पर्यवके्षक देश हैं।

ii.	 भारत-मध्य पूर्व-यरूोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) लॉन्च किया 
गया। आईएमईसी संबंधी समझौता ज्ञापन पर भारत, सऊदी अरब, 
संयकु्त अरब अमीरात, अमेरिका, यरूोपीय संघ, फ्रांस, इटली और 
जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। आईएमईसी में भारत को खाड़ी क्षेत्र 
से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यरूोप से जोड़ने 
वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल ह।ै

iii.	 वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश (पीजीआईआई) और आईएमईसी के 
लिए साझदेारी पर एक विशेष कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता प्रधान मंत्री 
और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने की। पीजीआईआई एक जी7 
पहल ह ै जिसका लक्ष्य 2027 तक वैश्विक बुनियादी ढाचें के निवेश 
में 600 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाना ह,ै जिसमें निजी क्षेत्र के साथ 
साझदेारी और अन्य बातो ं के साथ-साथ एसडीजी की उपलब्धि भी 
शामिल ह।ै इस कार्यक्रम में अमेरिका, सऊदी अरब, संयकु्त अरब 
अमीरात, यरूोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मॉरीशस और 
विश्व बैंक के नेताओ ंने भाग लिया।

iv.	 वन फ्यूचर एलायंस (ओएफए) को एक स्वैच्छिक पहल के रूप 
में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और 
एलएमआईसी में डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता 
और पर्याप्त धन सहायता प्रदान करना था।

संस्कृ ति और लोक जी20 - 'जन भागीदारी'
देश भर में जी20 बठैको ंके दौरान, भारत की विविधता, समावशेी परंपराओ ं
और सासं्कृ तिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले अनूठे अनुभव आने वाले 
प्रतिनिधियो ं के कार्यक्रमो ं का एक अभिन्न अगं थ।े सर्वत्र जी20 में 'श्री 
अन्ना' (मिलेट) आधारित व्यंजनो ंको बढ़ावा दिया गया। पूरे भारत में जी20 
बठैको ं के दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय कला रूपो ं का प्रदर्शन करने वाले 
18,000 से अधिक कलाकारो ं की भागीदारी के साथ 300 से अधिक 
सासं्कृ तिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 

पूरे देश और पूरे समाज के दृष्टिकोण से सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी 
के साथ कई 'जनभागीदारी' गतिविधियां भी एक साथ आयोजित की 
गईं, जिससे भारत की जी20 अध्यक्षता "पीपुल्स जी20" बन गई। इनमें 
जी20 विश्वविद्यालय संपर्क  व्याख्यान श्रृं खला,मॉडल जी20 बैठकें , स्कू लो/ं
विश्वविद्यालयो ंमें विशेष जी20 सत्र,प्रमुख त्योहारो ंमें जी20 मंडप,प्रश्नोत्तरी 
प्रतियोगिता, सेल्फी प्रतियोगिताएं, #जी20India कहानिया,ँकार्यशालाएँ, 
मैराथन,जागरूकता रैलिया,ँस्वच्छता अभियान,युवा संवाद और नागरिक 
समाज और निजी क्षेत्र द्वारा सैकड़ों  अन्य जी20-थीम कार्यक्रम शामिल 
हैं। 'जनभागीदारी' गतिविधियो ंने 7 करोड़ से अधिक लोगो ंको प्रभावित 
किया।
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विर्चुअल जी20 नेताओ ंका शिखर सम्मेलन
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 22 नवंबर को एक विर्चुअल जी20 नेताओ ं
का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें (भारत सहित)21 
राष्ट्राध्यक्षों /शासनाध्यक्षों , 1 उपराष्ट्रपति, 8 मंत्री और 11 अतंर्राष्ट्रीय 
संगठनो ंके प्रमुखो ं(अनुलग्नक-V में) ने भाग लिया।

वर्चुअल शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 09-10 सितंबर को आयोजित नई 
दिल्ली जी20 नेताओ ंके शिखर सम्मेलन के दौरान अनुकूल परिणामो ंकी 
समीक्षा करना और प्रगति में तजेी लाना था। शिखर सम्मेलन के दौरान हुए 
विचार-विमर्श में दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (17 नवंबर) और 
जी20 वित्त मंत्रियो ंऔर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बठैक 
(12 और 13 अक्टूबर) की चर्चाओ ंको भी शामिल किया गया, जिनमें 
अन्य बातो ंके साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) सुधार, जलवाय ु
कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक बनुियादी ढाचंा और महिला-नेतृत्व विकास 
भी शामिल थ।े अपने हस्तक्षेप में, कई नेताओ ंने पश्चिम एशिया में हो रह े
वर्तमान विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया।

जी20 में भारत का योगदान और आगे का मार्ग
भारत की अध्यक्षता ने जी20 को एक नई गतिशीलता और गति प्रदान की, 
और विकासशील देशो ंऔर उन्नत अर्थव्यवस्थाओ ंके बीच कई मुद्दों  पर आम 
सहमति बनाई। भारत बहुपक्षवाद को फिर से कें द्र में लाया और ग्लोबल 
साउथ के मुद्दों  को उठाया। 

भारत का निरतर प्रयास नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियो ं
को बढ़ावा देना और उन्हें आगे बढ़ाना ह।ै भारत की जी20 अध्यक्षता 
के विषय और उपलब्धिया ँ राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 
भी भारत की नीतिगत प्राथमिकताओ ंका अभिन्न अगं बनी रहेंगी। इनमें 

अन्य बातो ंके अलावा, भारत के "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" 
के समग्र दृष्टिकोण के तहत- विकास के लिए मानव-कें द्रित दृष्टिकोण, खाद्य 
और स्वास्थ्य सुरक्षा, वैश्विक शासन संरचनाओ ं में सुधार, जलवाय ु और 
पर्यावरणीय कार्रवाई, ऋण का पारदर्शी प्रबंधन, महिलाओ ं के नेतृत्व में 
विकास, कुशल प्रवासन और एसएमई को बढ़ावा देना शामिल होगा।

भारत भविष्य में भी जी-20 से जुड़ा रहगेा। जसेै ही ब्राजील जी20 की 
अध्यक्षता संभालेगा, भारत ब्राजील को अपना पूरा समर्थन देगा, जिसमें 
भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना 
भी शामिल है ।

प्रधान मंत्री ने नवंबर 2023 में नई दिल्ली से जी20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के 
राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा को जी20 की अध्यक्षता सौपंी
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ब्रिक्स 

15वा ंब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री ने दक्षिण अफ़्रीकी अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में 22-24 
अगस्त 2023 को आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय 

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन का विषय "ब्रिक्स और 
अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित वृद्धि , सतत विकास और समावशेी 

बहुपक्षवाद के लिए साझदेारी" था। 22 अगस्त को ब्रिक्स नेताओ ंने ब्रिक्स 
बिजनेस फोरम के अध्यक्षीय संवाद सत्र में भाग लिया। 23 अगस्त को 
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ और नेताओ ं ने जोहान्सबर्ग II घोषणा को 
अपनाया। ब्रिक्स का परू्ण सदस्य बनने के लिए 6 देशो-ं अर्जेंटीना, मिस्र, 
इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयकु्त अरब अमीरात को निमंत्रण 
दिया गया था। 24 अगस्त को नेताओ ंने अतिथि देशो ंऔर संगठनो ंकी 
भागीदारी के साथ ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस वार्ता में 
भाग लिया।

बहुपक्षीय आर थ्िक सबंंध

अध्याय

14
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ब्रिक्स विदेश एवं अतंर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियो ंकी बैठक

विदेश मंत्री ने 01-02 जनू को केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मामलो ंऔर 
अतंर्राष्ट्रीय संबंधो ं के मंत्रियो ं (दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में) की 
स्टैंडअलोन बठैक में भाग लिया। मंत्रियो ंने एक संयकु्त वक्तव्य अपनाया। 
विदेश मंत्री ने 02 जनू को आयोजित फ्रें ड्स ऑफ ब्रिक्स विदेश मंत्रियो ंकी 
बठैक में भी भाग लिया। 

रूस (01 जनवरी 2024 से आगामी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में) की अध्यक्षता 
में ब्रिक्स विदेश मंत्रियो ंकी एक बठैक 20 सितंबर को न्यूयॉर्क  में यएूनजीए 
के मौके पर आयोजित की गई थी। सचिव (ईआर) ने इसमें भाग लिया और 
मंत्रियो ंने बठैक के अतं में एक मीडिया वक्तव्य अपनाया।

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच 
(आईबीएसए)
11वी ंआईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग 
(आईटीएमसी) की बैठक
विदेश मंत्री ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क  में यएूनजीए के मौके पर ब्राजील की 
अध्यक्षता में आयोजित 11वी ंआईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग 

की बठैक में भाग लिया। मंत्रियो ं ने एक संयकु्त विज्ञप्ति को अपनाया। 
आईबीएसए देश आईबीएसए फंड को मजबतू करने और उसका विस्तार 
करने पर सहमत हुए। मंत्रियो ंने बहुपक्षीय और बहुपक्षीय निकायो ंसहित 
वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के हितो ंकी सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने में 
आईबीएसए के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की।

एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी)
मंत्रालय में सचिव (ईआर) ने 20 सितंबर को न्यूयॉर्क  में यूएनजीए के 
मौके पर आयोजित 18वी ंएसीडी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक 
के दौरान बहरीन घोषणा को अपनाया गया और एसीडी की अध्यक्षता 
को बहरीन साम्राज्य से ईरान इस्लामी गणराज्य को स्थानांतरित कर दिया 
गया।

जी7 शिखर सम्मेलन 2023
जी7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान के हिरोशिमा में 19-21 मई तक 
आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने साझदेार देशो ंके साथ तीन सत्रों  
में भाग लिया- अनेक संकटो ं(खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और लिगं सहित) 
से निपटने के लिए मिलकर काम करना; एक अनुकूल और सतत उपग्रह 
के लिए सामान्य प्रयास (जलवाय,ु ऊर्जा और पर्यावरण सहित); और एक 

विदेश मंत्री ने सितंबर में न्यूयॉर्क  में यएूनजीए के दौरान ब्राजील की अध्यक्षता में  
11वी ंआईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बठैक में भाग लिया



शातंिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व की ओर। 'अनुकूल वैश्विक खाद्य सुरक्षा के 
लिए हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट' को जी7 और भागीदार देशो ंद्वारा अपनाया 
गया था।

जी7 शिखर सम्मलेन के तहत। कई मंत्रिस्तरीय बठैकें  आयोजित की गईं।

जलवाय,ु ऊर्जा और पर्यावरण पर जी7 मंत्रियो ंकी बठैक 15-16 अप्रैल 
2023 को साप्पोरो, जापान में आयोजित की गई थी। बठैक में पर्यावरण, 
वन एवं जलवाय ुपरिवर्तन मंत्री ने भाग लिया। 

जी7 डिजिटल और तकनीकी मंत्रियो ं की बठैक 29-30 अप्रैल को 
ताकासाकी शहर, गुनमा, जापान में आयोजित की गई थी। बठैक में 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; संचार एवं रेल मंत्री ने भाग लिया। 

जी7 वित्त मंत्रियो ंऔर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बठैक 11-13 मई को जापान 
के निगाटा में आयोजित की गई थी। बठैक में भारत के वित्त मंत्री ने भाग 
लिया।

जी7 स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी बठैक 13-14 मई को जापान के नागासाकी में 
आयोजित की गई थी। बठैक में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 
ने भाग लिया।

जी7 व्यापार मंत्रियो ंकी बठैक का आउटरीच सत्र 28 अक्टूबर 2023 को 
जापान के ओसाका शहर और सकाई शहर में आयोजित किया गया था। 
बठैक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भाग लिया।
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भारत ने इस वर्ष अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितो ंऔर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र 
में प्राथमिकताओ ंको ध्यान में रखत ेहुए निरस्त्रीकरण, अप्रसार और 

अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुपक्षीय मंचो ंपर सक्रिय रूप से भाग लिया। 
भारत ने द्विपक्षीय वार्ताएं भी की ंऔर क्षेत्रीय मंचो ंपर इन मुद्दों  पर अपने 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उभरत ेअंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण और विभिन्न 
देशो ं द्वारा की गई पहल के जवाब में भारत के योगदान ने सार्वभौमिक 
और गैर-भेदभावपूर्ण परमाण ुनिरस्त्रीकरण के लक्ष्य और अतंरिक्ष, समुद्री 
क्षेत्रों  और सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) जसेै क्षेत्रों  में वैश्विक 
शातंि और सुरक्षा के लिए समर्थन के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को 
रेखाकंित किया। 

2023 में, अतंर्राष्ट्रीय परमाण ु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक 
राफेल ग्रॉसी, संयकु्त राष्ट्र के अवर महासचिव और निरस्त्रीकरण मामलो ंके 
उच्च प्रतिनिधि इज़ुमी नाकामित्सु और बातचीत पर सम्मेलन के महासचिव 
और एशिया में विश्वास निर्माण उपाय (सीआईसीए) कैरेट सरयब ेने भारत 
की यात्रा की और कई उच्च-स्तरीय बठैको ंमें आपसी हित के मुद्दों  पर चर्चा 
की। भारत ने वर्ष 2023 के लिए वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) की परू्ण 
अध्यक्षता सफलतापूर्वक आयोजित की। क्षेत्रीय और अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा और 
स्थिरता में योगदान की व्यवस्था के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में, भारत 
ने साथी डब्ल्यूए सदस्यों  के साथ भी काम किया। इसके अलावा, भारत 
ने वर्ष के दौरान डब्ल्यूए नियंत्रण सूचियो,ं सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देशो/ं
दस्तावेजो ंऔर नीति प्रस्तावो ंपर महत्वपूर्ण करार संपादित करने में मदद 
की।

संयकु्त राष्ट्र महासभा (यएूनजीए) की पहली समिति
भारत ने 02 अक्टूबर-03 नवंबर तक न्यूयॉर्क  में संयकु्त राष्ट्र महासभा 
(यएूनजीए) की पहली समिति के 78वें सत्र में निरस्त्रीकरण और अतंर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा मामलो ंपर रचनात्मक रूप से भाग लिया और अपने सैद्धांतिक रुख 
और विचार प्रस्तुत किए। 

78वी ंयएूनजीए प्रथम समिति ने भारत द्वारा प्रस्तुत चार वार्षिक प्रस्तावो ंको 
अपनाया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से "आतंकवादियो ंको सामूहिक विनाश 
के हथियार प्राप्त करने से रोकने के उपाय" और "अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा और 
निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका" पर प्रस्तावो ं
को फिर से अपनाया गया। पहली समिति में उठाए गए अन्य दो प्रस्ताव, 
अर्थात्, "परमाण ुहथियारो ंके उपयोग के निषध पर कन्वेंशन" - जो परमाण ु
हथियारो ं के उपयोग या उपयोग की धमकी पर रोक लगाने के लिए एक 
अतंरराष्ट्रीय सम्मेलन पर बातचीत का आह्वान और "परमाण ुखतरे को कम 
करना" - जो परमाण ुहथियारो ंके जानबझूकर या आकस्मिक उपयोग के 
जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान, को भी 
संयकु्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों  के व्यापक समर्थन द्वारा अपनाया गया था।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सीडी)
इस वर्ष, भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) सत्र में भाग लिया और 
सीडी के सभी मुख्य एजेंडा मदो ं पर अपनी स्थिति प्रस्तुत की, जिनमें - 
परमाण ुनिरस्त्रीकरण; परमाणु यदु्ध की रोकथाम और सभी संबंधित मामले; 

निरस्त्रीकरण और अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले
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बाहरी अतंरिक्ष में हथियारो ंकी होड़ को रोकना, सामूहिक विनाश के नए 
प्रकार के हथियार, हथियारो ंमें पारदर्शिता जसेै कुछ नाम शामिल हैं। जबकि 
सीडी इस वर्ष 'कार्य संबंधी कार्यक्रम' पर आम सहमति तक पहुंचने में 
असमर्थ रही, मंच ने विभिन्न एजेंडा मदो ंपर विषयगत वार्ता जारी रखी और 
भारत द्वारा रचनात्मक भागीदारी देखी गई।

भारत ने वर्ष के दौरान परमाण ुनिरस्त्रीकरण सत्यापन (एनडीवी) पर 25 
सदस्यीय सरकारी विशेषज्ञों  के समूह (जीजीई) के सत्र में भी भाग लिया। 
इसके अलावा, भारत ने अन्य मंचो ंपर निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों  पर 
बठैको ंमें भाग लिया, जिनमें संयकु्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान 
(यएूनआईडीआई आर) और अन्य थिकं टैंक द्वारा आयोजित बठैकें  भी 
शामिल थी।ं 

संयकु्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यएूनडीसी)
यएूनडीसी ने अपना वार्षिक मूल सत्र 03-21 अप्रैल तक न्यूयॉर्क  में 
आयोजित किया। अपने 2018-2023 तक की समयावधि के लिए अपनाए 
गए एजेंडे के अनुसार, आयोग ने परमाण ुनिरस्त्रीकरण और बाहरी अतंरिक्ष 
सुरक्षा से संबंधित दो एजेंडा मदो ंपर विचार-विमर्श किया। यएूनडीसी की 
बठैको ंमें क्षेत्र में हथियारो ंकी होड़ को रोकने के लिए सर्वसम्मति-आधारित 
सिफारिशो ंको सफलतापूर्वक अपनाया गया और इसमें भारत की सक्रिय 
भागीदारी देखी गई। व्यापक समर्थन द्वारा अपनाई गई सिफारिशो ं का 
उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियो ं में पारदर्शिता और विश्वास-निर्माण 
उपायो ंके व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देना ह।ै

निरस्त्रीकरण मामलो ंके लिए संयकु्त राष्ट्र के 
अवर-महासचिव की यात्रा 
संयकु्त राष्ट्र के अवर महासचिव और निरस्त्रीकरण मामलो ं के उच्च 
प्रतिनिधि इज़ुमी नाकामित्सु ने विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा 
सह-आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 06-
08 दिसंबर तक भारत का दौरा किया। उन्हों ने विदेश सचिव, उप राष्ट्रीय 
सुरक्षा सलाहकार और संयकु्त सचिव (डी एंड आईएसए) से मुलाकात की। 
उच्चाधिकारियो ंने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों  पर चर्चा की, जिसमें हथियार 
नियंत्रण, निरस्त्रीकरण में वैश्विक विकास और यएूनजीए प्रथम समिति में 
शुरू की गई हालिया पहल शामिल हैं। 

रासायनिक हथियारो ंसे संबन्धित अभिसमय 
(सीडब्ल्यूसी)
भारत, रासायनिक हथियार निषध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) में रासायनिक 
हथियार विनाश, उद्योग सत्यापन, राष्ट्रीय उपायो ंऔर अतंर्राष्ट्रीय सहयोग के 
संदर्भ में रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के कार्यान्वयन में लगा 

हुआ ह।ै भारत ने हगे में 15-19 मई तक आयोजित सीडब्ल्यूसी के 9वें 
पंचवार्षिक समीक्षा सम्मेलन में रचनात्मक रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन ने 
अभिसमय के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया और ओपीसीडब्ल्यू 
के लिए भविष्य की प्राथमिकताएं निर्धारित की।ं भारत ने अभिसमय और 
इसके कार्यान्वयन, विशेषकर उद्योग सत्यापन और निरीक्षण व्यवस्था से 
संबंधित मामलो ंपर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

2023 में, भारत ने अभिसमय के तहत अपने दायित्वों  को पूरा किया और 
भारत में रासायनिक सुविधाओ ंके निर्धारित निरीक्षण के सुचारू संचालन 
के लिए ओपीसीडब्ल्यू को समर्थन दिया। भारत ने ओपीसीडब्ल्यू तकनीकी 
सचिवालय के सहयोग से हदैराबाद में भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी 
संस्थान द्वारा संचालित विश्लेषणात्मक और प्रयोगशाला कौशल विकसित 
करने हते ु पाठ्यक्रमो ं के माध्यम से ओपीसीडब्ल्यू की क्षमता निर्माण 
गतिविधियो ंमें भी योगदान दिया।

जैविक एवं विषैले हथियारो ंसे संबन्धित 
अभिसमय (बीटीडब्ल्यूसी)
भारत ने 07-18 अगस्त और 04-08 दिसंबर तक बीटीडब्ल्यूसी को मजबतू 
करने पर कार्य समूह की बठैको ंऔर 11-14 दिसंबर तक बीटीडब्ल्यूसी के 
सदस्य देशो ं की वार्षिक बठैक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन बठैको ं
के दौरान, भारत ने अपनी प्राथमिकताओ ं को रेखाकंित किया, जिनमें - 
अभिसमय को मजबतू करना, राष्ट्रीय कार्यान्वयन को बढ़ाना, विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतंर्राष्ट्रीय विकास की समीक्षा करना, अतंर्राष्ट्रीय 
सहयोग और सहायता एवं बीटीडब्ल्यूसी के तहत एक वैज्ञानिक समीक्षा 
प्रक्रिया स्थापित करना शामिल हैं। भारत ने बीटीडब्ल्यूसी में अपनी वार्षिक 
प्रस्तुतिया ँजारी रखी ंऔर विशिष्ट मुद्दों  पर अन्य देशो ं के साथ रचनात्मक 
रूप से जडु़ा रहा।

पारंपरिक हथियारो ंसे संबंधित मंच
भारत ने क्रमशः 06-10 मार्च और 15-19 मई तक घातक स्वायत्त हथियार 
प्रणालियो ं(एलएडब्ल्यूएस पर जीजीई) के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियो ंपर 
सरकारी विशेषज्ञों  के समूह की बठैको ंमें सक्रिय रूप से भाग लिया। ये बठैकें  
कुछ पारंपरिक हथियारो ंपर अभिसमय (सीसीडब्ल्यू) के तहत जिनेवा में 
आयोजित की गईं। अतंर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान 
में रखत ेहुए, भारत ने क़ानून की साझा और आम समझ की आवश्यकता 
पर जोर दिया और इस विषय पर आगे की प्रगति के लिए सी सी डब्ल्यू 
मंच के महत्व को दोहराया। भारत ने 08 नवंबर को आयोजित यदु्ध के 
विस्फोटक अवशेषो ंसे संबंधित प्रोटोकॉल V के लिए उच्च अनुबंध दलो ंके 
17वें सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत ने 09-10 नवंबर तक आयोजित 
खानो,ं आईईडी और बबूी ट्रैप से संबंधित संशोधित प्रोटोकॉल II के 25वें 
वार्षिक सम्मेलन और 13-17 नवंबर तक आयोजित सीसीडब्ल्यू के वार्षिक 
सम्मेलन में भाग लिया। 
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भारत ने 20-24 नवंबर तक जिनेवा में आयोजित कार्मिक विरोधी खान 
प्रतिबन्ध अभिसमय के लिए राष्ट्रीय दलो ंकी 21वी ंबठैक में पर्यवेक्षक के 
रूप में भाग लिया। इसमें, भारत ने अतंरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रावधानो ं
के प्रति अपना सम्मान दोहराया और; विभिन्न देशो ंके लिए डी-माइनिगं में 
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करके और क्षमता निर्माण के उपाय करके क्षेत्र में 
अपने योगदान को रेखाकंित किया। 

भारत ने क्रमशः 13-17 फरवरी और 05-09 जनू को न्यूयॉर्क  में आयोजित 
पारंपरिक गोला-बारूद पर ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप के तीसरे और चौथ े
महत्वपूर्ण सत्र में भाग लिया। इसमें, भारत ने यएूनजीए के 78वें सत्र में 
अपनाए गए 'वैश्विक ढाचें' को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

अप्रसार मामले और रणनीतिक निर्यात नियंत्रण 
व्यवस्थाएँ
भारत डब्ल्यूएमडी के अप्रसार और सीरिया, कोरिया लोकतातं्रिक जन 
गणराज्य (डीपीआरके) और अन्य यएूनएससी समितियो ं और पैनलो ं से 
संबंधित विकास से संबंधी विशिष्ट मामलो ं पर संयकु्त राष्ट्र की प्रासंगिक 
समितियो ंके साथ जुड़ा हुआ है।

भारत के डब्ल्यूएमडी अधिनियम 2005 और उसके नियमो ंके तहत विभिन्न 
सलाहकार समितियो ंने वर्ष के दौरान अपनी समीक्षा बठैकें  की।ं

भारत, कई बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओ ं के सदस्य के रूप 
में भागीदार देशो ं के साथ जड़ुा हुआ है - डब्ल्यूएमडी के अप्रसार और 
उनकी वितरण प्रणाली के लक्ष्य की दिशा में, निर्यात नियंत्रण के क्षेत्र में 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको साझा करना, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 
(एमटीसीआर) के तहत निर्यात नियंत्रण और सामग्री, उपकरण और 
प्रौद्योगिकियो ंकी सूची के लिए दिशानिर्देशो ंके विकास में भाग लेना, वासेनार 
अरेंजमेंट (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी)। इस संपर्क  ने भारत 
की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची- विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण 
और प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) को अतंरराष्ट्रीय शासन और परमाण ु
आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के साथ सामंजस्य बनाने में मदद की।

भारत ने 01 जनवरी से एक वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यूए के पूर्ण 
सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। डब्ल्यूए एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण 
व्यवस्था है जो इसके अस्थिर संचय को रोकने और पारदर्शिता को बढ़ावा 
देने के लिए पारंपरिक हथियारो ंऔर दोहरे उपयोग वाली वस्तुओ ंऔर 
प्रौद्योगिकियो ंके स्थानांतरण पर सदस्यों  के बीच नियमित सूचना आदान-
प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। 2023 में डब्ल्यूए का पूर्ण अध्यक्ष होने 
के नाते, भारत ने अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने, संगठन 
की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योगदान के 
अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में शासन के मुख्य कार्यों और अन्य 
मुद्दों  को संबोधित करने के लिए अन्य सदस्यों  के साथ निकट सहयोग में 
कार्य किया। भारत की डब्ल्यूए की पूर्ण अध्यक्षता के तहत  वर्ष 2022 
में पेश किए गए प्रस्तावो ं की तुलना में 2023 में 'दोहरे उपयोग और 

सैन्य वस्तुओ ंके नियंत्रण' पर काफी अधिक संख्या में प्रस्तावो ंपर सहमति 
हुई। डब्ल्यूए ने निर्यात नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में अपने कई 
सार्वजनिक दस्तावेजो ंको भी अद्यतन किया, जिसमें भारत से महत्वपूर्ण 
इनपुट के साथ "उद्योग के लिए सलाहकार प्रश्नों  की सूची" भी शामिल 
है। इसके अलावा, भारत ने जून 2023 में डब्ल्यूए के साथ एक उन्नत 
तकनीकी ब्रीफिग की सह-मेजबानी की। इस कार्यक्रम में 26 से अधिक 
आउटरीच साझेदारो/ंगैर-सदस्य देशो ंके साथ-साथ डब्ल्यूए-सदस्य देशो ं
के प्रतिनिधियो ंने भाग लिया।

भारत ने फरवरी में रोम में आयोजित एजी अतंर-सत्रीय बठैक, पेरिस में 
05-09 जनू तक आयोजित एजी पूर्ण बठैक, वियना में डब्ल्यूए (अप्रैल, 
मई, सितंबर और अक्टूबर) के विशेषज्ञ सामान्य कार्य समूह की बठैकें , 
एमटीसीआर तकनीकी विशेषज्ञ ओस्लो में बठैक (जनू) और रियो डी 
जनेरियो में पूर्ण बठैक (अक्टूबर-नवंबर) में भाग लिया। इन बठैको ं ने 
कार्यान्वयन के अनुभवो,ं तकनीकी विकास, प्रसार प्रवृत्तियो ंपर सूचना के 
आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद की और नियंत्रण सूचियो ं
और सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देशो ंके उभरने के मुद्दों  को संबोधित करने 
की आशा व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारत की स्कोमेट सूची के तहत निर्यात 
नियंत्रित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओ ंके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय 
(डीजीएफटी), स्कोमेट की श्रेणी 6 (यदु्ध सामग्री सूची) सैन्य वस्तुओ ंके 
निर्यात के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), और परमाणु-संबंधित 
वस्तुओ ंके निर्यात के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के नेततृ्व में अतंर-
मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) की निर्यात लाइसेंसिगं प्रक्रियाओ ं
में योगदान देना जारी रखा। इसके अलावा, मंत्रालय भारत के अप्रसार 
उद्देश्यों  से संबंधित मुद्दों  पर कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 
(सीबीआईसी) सहित प्रवर्तन तंत्र और संगठनो ंके साथ जुड़ा हुआ है।

मंत्रालय और अपने सहभागीदारो ं जिनमें डीजीएफटी, डीडीपी, 
सीबीआईसी, विभिन्न उद्योग मंडल और अन्य हितधारक शामिल हैं, ने 
पूरे वर्ष कई आउटरीच गतिविधियो ंमें भाग लिया; भारत के रणनीतिक 
निर्यात नियंत्रणो ंके बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष प्रासंगिक संगठनो ं
के माध्यम से स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो ं(एमएसएमई), 
शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानो ं के साथ संपर्क  बढ़ाने की दिशा में 
अतिरिक्त जोर देखा गया। वर्ष के दौरान निर्यात नियंत्रण पर आयोजित 
आउटरीच कार्यक्रमो ं में- एयरोस्पेस और आईटी क्षेत्र के लिए एक 
कार्यक्रम (मार्च, बैंगलोर), विशिष्ट उद्योगो ंके लिए एक कार्यक्रम (जुलाई, 
पुणे) और भारत के पूर्वी क्षेत्र (सितंबर, कोलकाता) पर ध्यान कें द्रित करने 
वाला एक कार्यक्रम शामिल हैं।

अतंर्राष्ट्रीय परमाण ुऊर्जा एजेंसी (आईएईए)
भारत ने 25-29 सितंबर तक वियना में आयोजित आईएईए महासभा के 
67वें सत्र के साथ-साथ क्रमशः मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 
आयोजित राज्यपाल समिति की बठैको ंमें भाग लिया। इन विचार-विमर्शों 
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में परमाणु सुरक्षा उपायो,ं परमाण ु ऊर्जा के शातंिपूर्ण उपयोग, तकनीकी 
सहयोग, परमाण ुसुरक्षा और रक्षा जसेै संबंधित मुद्दों  पर भारत के योगदान 
को देखा गया। 

परमाण ु ऊर्जा सहभागिता पर भारतीय वैश्विक कें द्र (जीसीएनईपी) 
नियमित आधार पर उन्नत परमाण ुऊर्जा प्रणालियो,ं परमाण ु सुरक्षा और 
रेडियोआइसोटोप और विकिरण प्रौद्योगिकियो ंके अनुप्रयोग, रेडियोलॉजिकल 
सुरक्षा और परमाण ुसामग्री लक्षण वर्णन जसेै क्षेत्रों  में क्षमता निर्माण के लिए 
आईएईए के साथ सहयोग करता ह।ै इस संबंध में, जीसीएनईपी ने 06-10 
फरवरी तक 'संयंत्रों  में उन्नत परमाण ुसामग्री लेखाकंन के लिए मॉडलिगं और 
सिमुलेशन' पर एक भारत-अमेरिका कार्यशाला की मेजबानी की।

आईएईए के महानिदेशक की भारत यात्रा
भारत सरकार के निमंत्रण पर आईएईए के महानिदेशक (डीजी) राफेल 
ग्रॉसी ने 23-26 अक्टूबर तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के 
दौरान, महानिदेशक ने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मुलाकात की, विदेश 
मंत्री और सचिव (पूर्व) से मुलाकात की।इन बठैको ंके दौरान हुए विचार-
विमर्श में आईएईए और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग, परमाण ु विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी में, विशेष रूप से अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों  के 
संबंध में भारत की प्रगति, भारत का लक्ष्य अपने ऊर्जा मिश्रण में पर्यावरण-
अनुकूल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और अन्य मुद्दों  
के अलावा सामाजिक लाभ के लिए नागरिक परमाण ुअनुप्रयोगो ंमें भारत 
की नेतृत्वकारी भूमिका पर चर्चा हुई।

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) द्वारा आयोजित 
'विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला' के पहले संस्करण में महानिदेशक ने सतत 
विकास के लिए परमाण ुऊर्जा विषय पर एक मुख्य भाषण भी दिया।

मुं बई में, महानिदेशक ने डीएई कि यात्रा की और अध्यक्ष, परमाण ुऊर्जा 
आयोग (एईसी) और सचिव (डीएई) से मुलाकात की। उन्हों ने भाभा 
परमाण ु अनुसंधान कें द्र (बीएआरसी) और कैं सर उपचार,अनुसंधान एवं 
शिक्षा के प्रगत कें द्र (एसीटीआरईसी) का भी दौरा किया।

असैनिक परमाण ुसहयोग

भारत परमाण ु ऊर्जा उत्पादन और परमाण ु ऊर्जा के अन्य शातंिपूर्ण 
उपयोग, जसेै चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियोआइसोटोप, अनुप्रयोगो ंके क्षेत्र में 
विभिन्न देशो ंके साथ जडु़ा हुआ ह।ै भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 
(एईआरबी) और तकनीकी सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान के लिए 
स्लोवाक गणराज्य के परमाणु नियामक प्राधिकरण ने शातंिपूर्ण उद्देश्यों  के 
लिए परमाण ुसुरक्षा के विनियमन के क्षेत्र में 25 सितंबर को 'सहयोग की 
व्यवस्था' पर हस्ताक्षर किए। भारत  वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना को 
बढ़ावा देने के लिए विभिन्न साझदेारो ंको शामिल करत ेहुए मेगा विज्ञान 
परियोजनाओ ंमें भी योगदान दे रहा है।

भारत ने जनवरी में यरूोपीय परमाण ु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन) 
के सहभागी सदस्य के रूप में 6 साल पूरे किए और सीईआरएन परिषद 
एवं समितियो ंके सत्रों  में भाग लिया। 2005 से अतंर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर 
एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटी ईआर) के परू्ण भागीदार के रूप में, भारत 
ने आईटीईआर परिषद की बठैको ं में भाग लिया और इसके निर्माण में 
योगदान देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे 
ऑब्ज़र्वेटरी के साथ अपना सहयोग जारी रखा और लेजर इंटरफेरोमीटर 
ग्रेविटशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी (एलआईजीओ) और प्रोटोन इम्प्रूवमेंट 
प्लान- II परियोजनाओ ंपर अमेरिका के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार 
किया। 11 मई को प्रधान मंत्री ने एलआईजीओ -भारत परियोजना की 
आधारशिला रखी।
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बाह्य अतंरिक्ष संबंधी मामले 
भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बाहरी अतंरिक्ष से संबंधित मामलो ंपर 
सक्रिय रूप से भाग लेना और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना साथ ही बाह्य 
अतंरिक्ष के शातंिपूर्ण उपयोग पर संयकु्त राष्ट्र समिति (यएूनसीओपीयओूएस) 
और उसके सहायक निकायो ं की बठैको ं में भाग लेना जारी रखा। 'बाह्य 
अतंरिक्ष गतिविधियो ंकी दीर्घकालिक स्थिरता पर कार्य समूह' के अध्यक्ष 
के रूप में, भारत ने संयकु्त राष्ट्र के सदस्य देशो ंके साथ निकटता; बाहरी 
अतंरिक्ष के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की 
दिशा में संपर्क  जारी रखा। 

भारत ने जिनेवा में 'मानदंडो,ं नियमो ंऔर जिम्मेदार व्यवहार के सिद्धांतो ंके 
माध्यम से अंतरिक्ष  संबंधी खतरो ंको कम करने' पर ओपन-एंडेड वर्किंग 
ग्रुप की बठैक में भाग लिया। 2021 के यएूनजीए संकल्प 76/231 के 
अनुसार, कार्य समूह ने अपना तीसरा और चौथा सत्र क्रमशः 30 जनवरी-
03 फरवरी और 28 अगस्त-01 सितंबर तक आयोजित किया।

2022 में यएूनजीए संकल्प 77/383 द्वारा स्थापित 25 सदस्यीय 'बाहरी 
अतंरिक्ष में हथियारो ंकी होड को रोकने के लिए आगे के व्यावहारिक उपायो ं
पर सरकारी विशषज्ञों  के समूह' में एक भारतीय विशेषज्ञ ने भाग लिया। 
समूह ने 20 नवंबर-01दिसंबर को जिनेवा में अपना पहला सत्र आयोजित 
किया।

बाहरी अतंरिक्ष के जिम्मेदार उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान 
में रखत े हुए, भारत ने हगे आचार संहिता (एचसीओसी) के संबंधित 
प्रावधानो ंको लागू करना जारी रखा, जसेै 'भारत की बलैिस्टिक मिसाइल, 
अतंरिक्ष मिशनो ं की परू्व-लॉन्च अधिसूचनाएं' और 'वार्षिक प्रस्तुतिकरण' 
घोषणाएँ। इसके अतिरिक्त, भारत ने 15-16 जनू तक वियना में आयोजित 
एचसीओसी की 22वी ंवार्षिक नियमित बठैक में भाग लिया।

समदु्री सुरक्षा मामले
वैश्विक समुद्री सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में, भारत ने समान 
विचारधारा वाले देशो ंऔर बहुपक्षीय संगठनो ंके साथ सक्रिय संपर्क  बनाए 
रखा ह।ै इसके अलावा, भारत ने सूचना संलयन कें द्र-हिदं महासागर क्षेत्र 
(आईएफसी-आईओआर) के माध्यम से भारत-प्रशातं क्षेत्र में अपनी 
भागीदारी का विस्तार किया। आईएफसी-आईओआर समुद्री क्षेत्र में; जो 
देशो ं को उनके संबंधित संपर्क  अधिकारियो ं के बीच आपसी समझ और 
सहयोग बढ़ाने में सक्षम बनाता है। 

भारत ने 23-24 मई को नरैोबी, केन्या में अवैध समुद्री गतिविधियो ंपर 
संपर्क  समूह (सीजीआईएमए) की बठैक में भाग लिया और इसके जनादेश 
को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया। इसके अलावा, भारत 
ने 01-04 अगस्त तक जदे्दा में डीसीओसी सूचना साझाकरण नेटवर्क  
(आईएसएन) कार्यशाला की सुविधा प्रदान की और उसके बाद आईएसएन 
के लिए एसओपी के विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला में सक्रिय समर्थन दिया। 
आईएफसी-आईओआर, गुरुग्राम में 14-16 सितंबर तक आयोजित एक 

समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला में हिदं महासागर रिम एसोसिएशन 
(आईओआरए) और डीसीओसी-जएे के 31 देशो ंके प्रतिभागियो ंने भाग 
लिया। भारत ने अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 
जिबतूी आचार संहिता - जदे्दा संशोधन (डीसीओसी-जएे) की उच्च स्तरीय 
बठैक में भाग लिया, जहा ंडीसीओसी-जएे सदस्य राष्ट्रों  के साथ भारत की 
बढ़ती गतिविधियो ंके तरीको ंपर चर्चा की गई। इसके अलावा, भारत ने 26 
अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित सीजीआईएमए की 
दूसरी फ्रें ड्स ऑफ चेयर बठैक में भी भाग लिया। 

अगस्त-सितंबर 2022 में याओडें आर्किटक्चर (वाई ए) का समर्थन करने 
के लिए अपनी पहली तनैाती को ध्यान में रखत ेहुए; भारतीय नौसेना ने 
क्षेत्र में अवैध समुद्री गतिविधि को रोकने के लिए 2023 में गिनी की खाड़ी 
(जीओजी) में एक और जहाज भेजा। भारत ने जीओजी में भारत-ईय ू
समुद्री सहयोग के उद्घाटन में भाग लिया। भारत ने 05-07 दिसंबर को 
डकार, सेनेगल में आयोजित जी7++ फ्रें ड्स ऑफ गल्फ ऑफ गिनी 
(जी7++ एफओजीजी) की पूर्ण बठैक में भाग लिया।  

भारत ने 2023 में संयकु्त समुद्री बलो ं में अपनी स्थिति को 'सहयोगी 
भागीदार' से बढ़ाकर 'सदस्य' कर दिया ह।ै भारत ने अन्यों  सहित एशिया 
में जहाजो ं के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने के 
लिए सिगंापरु स्थित क्षेत्रीय सहयोग करार (आरईसीएएपी) के साथ संपर्क  
; मलक्का और सिगंापुर जलडमरूमध्य पर सहकारी तंत्र (एसओएमएस); 
मलक्का जलडमरूमध्य में नेविगेशन फंड (एएनएफ) समिति को सहायता 
प्रदान करना जारी रखा। 

अन्य देशो ंके साथ वार्ता 
भारत ने वर्ष के दौरान वियतनाम (नई दिल्ली, 31 मई) और यरूोपीय संघ 
(ब्रुसेल्स, 05 अक्टूबर) के साथ अलग-अलग समुद्री सुरक्षा वार्ताएँ की 
-समुद्री स्थितियो ंके आकलन का आदान-प्रदान करना; साझा हित के क्षेत्रों  
में परिप्रेक्ष्य विकसित करने पर सहयोग करना ; और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
समुद्री सुरक्षा को मजबतू करना।	

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और आसियान 
रक्षा मंत्रियो ंकी बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस)
विदेश मंत्री ने 14 जलुाई को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित 30वी ं
आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) मंत्रिस्तरीय बठैक में भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल का नेततृ्व किया। 30वें एआरएफ ने अतंरराष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय मुद्दों  के साथ-साथ एआरएफ की भविष्य के दिशानिर्देशो ंपर विचारो ं
का आदान-प्रदान किया। भारत ने: हिन्द-प्रशातं, आतंकवाद का खतरा, 
समुद्री क्षेत्र में यएूनसीएलओएस का महत्व और साइबर सुरक्षा पर अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त,एआरएफ मंत्रियो ंने तीन दशको ं
से एआरएफ के उपलक्ष्य में एक आसियान क्षेत्रीय मंच संयकु्त वक्तव्य को 
अपनाया।
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भारत समुद्री सुरक्षा; आतंकवाद और अतंरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला; 
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अप्रसार और निरस्त्रीकरण, आपदा राहत, 
जसेै अन्य मुद्दों  पर एआरएफ की गतिविधियो ंऔर पहलो ंमें सक्रिय रूप से 
शामिल होता रहा। एआरएफ अतंर-सत्रीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, 
भारत ने अमेरिका, फिलीपीसं और पापुआ न्यू गिनी के साथ एआरएफ 
प्रशिक्षण श्रृंखला के दो भागो ंऔर इरादे वाले जहाज पर सर्वोत्तम अभ्यास 
मैनुअल और लंदन (सितंबर 2022) और मुं बई (अप्रैल) में पोर्ट सुविधा 
सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड की सह-अध्यक्षता की। भारत ने 02 अगस्त 
को बाली, इंडोनेशिया में 11वें विस्तारित आसियान समुद्री मंच में भाग 
लिया। मंच ने ब्ल्यू अर्थव्यवस्था सहयोग और समुद्री स्थिरता तथा सहयोग 
जसेै कुछ मुद्दों  पर चर्चा की। 

रक्षा मंत्री ने 16 नवंबर को जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान रक्षा मंत्री 
बठैक प्लस (एडीएमएम+) की वार्षिक बठैक में भारत की भागीदारी का 
नेतृत्व किया। भारत और इंडोनेशिया 2021-2024 तक कि समयावधि 
के लिए 'मानवीय सहायता और आपदा राहत पर विशेषज्ञ कार्य समूह' के 
एडीएमएम+ सह-अध्यक्ष हैं।

एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण 
उपायो ंपर सम्मेलन (सीआईसीए)
सचिव (पश्चिम) ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क  में सीआईसीए मंत्रिस्तरीय परिषद 
की अनौपचारिक बठैक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सीआईसीए के 
महासचिव राजदूत कैरेट सरयब ेने 22-23 मई तक भारत की आधिकारिक 
यात्रा की और राज्य मंत्री (आरआरएस), सचिव (पश्चिम) और संयकु्त 
सचिव (डी एंड आईएसए) से मुलाकात की। इन बठैको ंमें सीआईसीए के 
एक क्षेत्रीय अतंरराष्ट्रीय संगठन में प्रस्तावित क्रमिक परिवर्तन के साथ-साथ 
एक सक्रिय सदस्य-राष्ट्र के रूप में सीआईसीए की विभिन्न पहलो ंके साथ 
भारत की भागीदारी पर चर्चा हुई।

भारत ने 'आतंकवाद से मुकाबला' विश्वास निर्माण उपाय (सीबीएम) के 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सीआईसीए में एक 'समन्वयक' के रूप में वर्ष के 
दौरान दो आभासी कार्यशालाओ ंकी मेजबानी -अर्थात:् 02-03 फरवरी 
को कट्टर पंथियो ंका मुकाबला' और 25-26 मई को 'इंटरनेट का दरुुपयोग' 
की। इन आयोजनो ंमें सीआईसीए सदस्य-राष्ट्रों  की व्यापक भागीदारी देखी 
गई। इन आयोजनो ंमें सीआईसीए सदस्य-राज्यों  की व्यापक भागीदारी देखी 
गई। भारत ने भी विभिन्न सीआईसीए कार्यक्रमो ंमें भाग लिया और अपने 
दृष्टिकोण साझा किए जसेै कि -सीआईसीए के सैन्य-राजनीतिक आयाम के 

विकास पर संगोष्टी (अगस्त), डिजिटल फोरेंसिक पर संगोष्टी (अक्टूबर), 
सीआईसीए यथू काउंसिल (अक्टूबर) और सीआईसीए बिजनेस काउंसिल 
और बिजनेस फोरम (नवंबर)।

निरस्त्रीकरण और अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलो ंपर 
फ़े लोशिप कार्यक्रम
निरस्त्रीकरण, अप्रसार, हथियार नियंत्रण शिक्षा को बढ़ावा देने और यवुा 
राजनयिको ंको इन क्षेत्रों  में ज्ञान और कौशल से लैस करने की भारत की 
प्रतिबद्धता को ध्यान में रखत ेहुए,एसएसआईएफएस ने निरस्त्रीकरण और 
अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलो ं(डी एंड आईएसए) प्रभाग के सहयोग से 09-
27 जनवरी तक विदेशी राजनयिको ंके लिए निरस्त्रीकरण और अतंर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा मामलो ंकी फैलोशिप के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इस 
कार्यक्रम में 30 देशो ंके 34 राजनयिको ंने भाग लिया। यह पहल यएूनजीए 
संकल्प 'निरस्त्रीकरण और अप्रसार शिक्षा पर संयकु्त राष्ट्र अध्ययन' के 
जनादेश को पूरा करती ह ैऔर 'निरस्त्रीकरण शिक्षा' पर ध्यान देने के साथ 
'हमारे सामान्य भविष्य को सुरक्षित करना' शीर्षक वाले निरस्त्रीकरण के लिए 
संयकु्त राष्ट्र महासचिव के एजेंडे के अनुरूप ह।ै

सीआईसीए के महासचिव राजदूत कैरेट सरयब ेने मई, 2023 में अपनी भारत यात्रा के 
दौरान नई दिल्ली में राज्य मंत्री (आरआरएस) से भी मुलाकात की
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आर्थिक राजनय प्रभाग (ईडी) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की 
एक आर्थिक शाखा ह ैजो विदेशो ंमें भारतीय मिशनो/ंकें द्रों , विदेश 

मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रभागो,ं भारत सरकार के मंत्रालयो/ंविभागो,ं राज्य 
सरकारो ंऔर  विदेशी निवेश प्रवाह को सक्षम करने और द्विपक्षीय व्यापार, 
पर्यटन, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशी मिशनो/ंकें द्रों  के साथ 
समन्वय में काम करती ह।ै यह स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, 
अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के 
लिए गठबंधन (सीडीआरआई), आई2य2ू और सामाजिक सुरक्षा समझौते 
(एसएसए) से संबंधित मामलो ंको देखता ह।ै

व्यापार और निवश
व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी (3टी) को बढ़ावा देने पर ध्यान कें द्रित 
करने के लिए, ईडी प्रभाग ने इन तीन मापदंडो ंको परूा करने के लिए एक 
डैशबोर्ड विकसित किया ह।ै डैशबोर्ड विदेश में मिशनो ंको व्यापार, पर्यटन 
और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ इन उद्देश्यों  के अनुसरण में उनके द्वारा की 
गई गतिविधियो ंसे संबंधित डेटा और प्रगति प्रदान करने में सक्षम बनाता 
ह।ै यह 3टी पर मिशनो ं के प्रदर्शन का आकलन प्रदान करता ह।ैइसके 
अतिरिक्त, डीओसी, एमईआईटीवाई और एमओटी सहित सभी संबंधित 
मंत्रालयो ंऔर विभागो ंतक पहुंच प्रदान करता ह।ै ईडी प्रभाग ने प्रधान मंत्री 
द्वारा निर्धारित 447 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए विदेशो ंमें हमारे मिशनो ंके साथ समन्वय में डीओसी 

के साथ मिलकर कार्य किया। हमारे मिशनो ंके सुदृद प्रयासो ंसे यह लक्ष्य 31 
मार्च की समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया।

आई2य2ू (भारत, इज़राइल, संयकु्त अरब 
अमीरात और अमेरिका)
आई2य2ू, भारत, इज़राइल, संयकु्त अरब अमीरात और संयकु्त राज्य 
अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता ह,ै इन देशो ं के बीच रणनीतिक संरेखण 
पर प्रकाश डालता है। यह पहल छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों  
में सहयोगात्मक निवेश को बढ़ावा देने पर कें द्रित ह:ैजल, ऊर्जा, परिवहन, 
अतंरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इसका प्राथमिक उद्देश्य बनुियादी ढाचें 
को बढ़ाने, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य को 
बढ़ाने और महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकियो ंको आगे बढ़ाने के 
लिए निजी क्षेत्र के संसाधनो ंऔर विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।  आई2य2ू 
सभी चार देशो ंमें नवाचार, प्रौद्योगिकी, कुशल कार्यबल और उद्यमशीलता 
की शक्ति को अधिकतम करना चाहता ह।ै

आई2य2ूशेरपा बठैक 21 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क  में संयकु्त राष्ट्र 
महासभा के मौके पर आयोजित की गई थी।बठैक में सचिव (ईआर) ने 
भाग लिया, जिसमें खाद्य गलियारे और पवन-सौर हाइब्रिड नवीकरणीय 
ऊर्जा से संबंधित दो परियोजनाओ ं की प्रगति की समीक्षा की गई और 
प्रस्तावित परियोजनाओ ं पर चर्चा की गई। आई2य2ू समूह ने एक नया 
वेबपेज भी लॉन्च किया ह ैजिस पर आई2य2ू के तहत परियोजना प्रस्ताव 
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मूल्यांकन और आई2य2ू परियोजनाओ ंके तहत शामिल करने की संभावना 
के लिए प्रस्तुत किए जा सकत ेहैं।

भारतीय रुपये में भगुतान का निपटान
आरबीआई ने 22 देशो ंके साझदेार बैंको ंमें 99 विशेष रुपया वोस्ट्रो खात े
खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा, संयकु्त अरब अमीरात के साथ 
स्थानीय मदु्रा निपटान (एलसीएस) के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए गए हैं। तंजानिया, नाइजीरिया और मॉरीशस के साथ भी इसी तरह की 
व्यवस्था पर विचार किया जा रहा ह।ै एलसीएस ढाचें का दायरा व्यापक ह ै
और इसमें भागीदार देशो ंके बीच सभी चालू खाता और अनुमत पूंजी खाता 
लेनदेन शामिल हैं। एलसीएस व्यवस्था में प्रवेश करने से आईएनआर के 
अतंर्राष्ट्रीयकरण में और अधिक मदद मिलेगी।

अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के संदर्भ में 
सौर ऊर्जा की बड़े पैमाने पर बड़ाने में मुख्य बाधाओ ंपर सामूहिक प्रतिक्रिया 
प्रदान करने के लिए देशो ंको एक साथ लाने में पेरिस जलवाय ुकरारो ंके 
कार्यान्वयन में योगदान देना ह।ै

भारत को 2022-2024 तक लगातार तीसरी बार आईएसए महासभा के 
अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया। ईडी प्रभाग जो आईएसए का निक्षेपागार 
ह ै जिसने 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आईएसए की 6वी ं
महासभा के आयोजन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नोडल मंत्रालय 
(एमएनआरई) और आईएसए सचिवालय के साथ समन्वय किया ह।ै सभा 
ने आईएसए की प्रमुख पहलो ं के तहत विकास का जायजा लिया जिसमें 
सदस्य देशो ं में क्षमता निर्माण के लिए सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग 
अनुसंधान कें द्र (स्टार -सीएस), सौर वित्त सुविधा और सौर क्षेत्र में नवाचार 
को बढ़ावा देने के लिए सौर ग्रैंड चैलेंज शामिल हैं, जो अगले वर्ष में चालू 
होने की प्रक्रिया में हैं। 

रोमानिया द्वारा 03 दिसंबर 2023 को ढ़ाचा करारो ंपर हस्ताक्षर करने 
के साथ, 07 दिसंबर 2023 तक 118 देशो ंने आईएसए के ढ़ाचा करारो ं
पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इनमें से 96 देशो ंने ढ़ाचा करारो ंकी पुष्टि 
की है।

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन 
(सीडीआरआई)
सीडीआरआई एक समावेशी बहु-हितधारक साझदेार के रूप में कार्य करता 
ह ैजहा ंआपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के विभिन्न पहलुओ ंपर ज्ञान उत्सर्जन 
और आदान-प्रदान किया जाता ह।ै ईडी प्रभाग और सीडीआरआई के 
बीच समन्वय प्रयासो ंका उद्देश्य अतिरिक्त सदस्यों , देशो ंऔर अतंरराष्ट्रीय 

संगठनो ं को शामिल करना है, जो विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-
आर्थिक संदर्भों, आपदा जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ जलवाय ुपरिवर्तन 
और आपदाओ ंको कम करने तथा उन्हे अनुकूलित करने की क्षमता का 
प्रतिनिधित्व करत ेहैं। 07 दिसंबर 2023 तक, गठबंधन में 34 देश और 8 
अतंर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य के रूप में शामिल थ।े कई देशो ंने सीडीआरआई 
के अधिदेश के समर्थन में वित्तीय संसाधनो,ं तकनीकी सहायता/सेकंडमेंट 
और विभिन्न कार्यक्रम मूल्यांकन और संचालन समितियो ं में विशेषज्ञों  के 
नामाकंन में योगदान दिया है।

अतंर्राष्ट्रीय व्यापार काननू पर संयकु्त राष्ट्र आयोग 
(यएूनसीआईटीआरएएल)
द्वितीय यूएनसीआईटीआरएएल दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की 
सह-मेजबानी 14-16 सितंबर 2023 तक यूएनसीआईटीआरएएल 
और यूएनसीसी (भारत के लिए यूएनसीआईटीआरएएल राष्ट्रीय समन्वय 
समिति) के साथ ईड़ी प्रभाग द्वारा सफलतापूर्वक की गई। यह सम्मेलन 
महामारी के बाद से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यूएनसीआईटीआरएएल द्वारा 
आयोजित पहला व्यक्तिगत प्रमुख कार्यक्रम था। सम्मेलन का उद्घाटन 
राज्य मंत्री (आरआरएस) की उपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश 
द्वारा किया गया। सम्मेलन में यूएनसीआईटीआरएएल, सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालयो ं के न्यायाधीशो,ं कानूनी विशेषज्ञों , अधिकारियो,ं 
शिक्षाविदो ं की भागीदारी देखी गई और यूएनसीआईटीआरएएल से 
संबंधित वाणिज्यिक कानून विषयो ंमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के 
लिए कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानूनी और न्यायिक विशेषज्ञों  को एक 
साथ लाया गया जैसे - डिजिटल अर्थव्यवस्था, एमएसएमई और ऋण 
तक पहुंच, दिवाला, निवेशक-राज्य विवाद निपटान में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय 
वाणिज्यिक मध्यस्थता, मध्यस्थता और अन्य।

ईडी प्रभाग ने जुलाई 2023 में वियना में आयोजित 
यूएनसीआईटीआरएएल आयोग के 56वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया। सत्र के दौरान,अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादो ं के लिए मध्यस्थता पर 
यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल प्रावधान,अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादो ं के 
लिए मध्यस्थता पर यूएनसीआईटीआरएएल दिशानिर्देश,अंतर्राष्ट्रीय 
निवेश विवाद समाधान में मध्यस्थों के लिए यूएनसीआईटीआरएएल 
आचार संहिता, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान में न्यायाधीशो ंके लिए 
यूएनसीआईटीआरएएल आचार संहिता (सैद्धांतिक रूप से), और सूक्ष्म-
लघु के लिए ऋण तक पहुंच पर सिफ़ारिशेंऔर मध्यम आकार के उद्यमो,ं 
और शीघ्र बर्खास्तगी और प्रारभिक निर्धारण पर मार्गदर्शन को अपनाया 
गया। प्रभाग यूएनसीआईटीआरएएल के विभिन्न कार्य समूहो ंमें भी सक्रिय 
रूप से भाग ले रहा है और  उनके साथ समन्वय कर रहा है।
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राज्य मंत्री  (आरआरएस) और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सितंबर 2023 में  
नई दिल्ली में दूसरे यएूनसीआईटीआरएएल दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन किया

ऊर्जा सुरक्षा
ईडी प्रभाग आईईए (अतंर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) और आईआरईएनए 
(अतंर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी) सहित संबंधित मंत्रालयो ंऔर ऊर्जा 
एजेंसियो ंके बीच संपर्क  को सुविधाजनक बनाने वाली प्राथमिक संस्था के 
रूप में कार्य करता है। बहुपक्षीय मंचो ंपर भारत की ऊर्जा भागीदारी को 
सुविधाजनक बनाने के अलावा, यह संबंधित मंत्रालयो ं के समूह का भी 
हिस्सा ह,ै जो द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता को आगे बढ़ाने और विभिन्न देशो ं के 
साथ संस्थागत संबंधो ंमें सुधार करने में शामिल ह।ै प्रभाग ने, एमओपी 
के साथ समन्वय में, बिजली, इस्पात, सड़क परिवहन और हाइड्रोजन जसेै 
विभिन्न विषयो ंपर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए 
जलुाई 2023 में भारत में मिशन इनोवशेन- स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय का 
आयोजन किया।राज्य मंत्री (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के नेतृत्व में भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल और ईडी प्रभाग के अधिकारियो ं ने 19-22 जुलाई तक 
गोवा, भारत में 14वें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और 8वें मिशन इनोवेशन 
मंत्रिस्तरीय (सीईएम14/एमआई-8) में भाग लिया।

बाज़ार विस्तार कार्यकलाप 
3टी - व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों  को बढ़ावा देने और 
अतंरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 
विदेश मंत्रालय, विदेश में अपने मिशनो/ंकें द्रों  के माध्यम से, बजट प्रमुख 
'बाजार विस्तार कार्यकलाप' के तहत वित्तीय संसाधनो ंको नामित करता ह।ै 
ईडी प्रभाग ने विदेश में विभिन्न मिशनो/ंकेन्द्रों  में बाजार विस्तार कार्यकलापो ं
के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वेबसाइट और संसाधनो ंका वैश्विक आकंलन 
ईडी प्रभाग की आधिकारिक वबेसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.
आईएनडीबीआईजडे.जीओवी.इन) में डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल 
है, जिसमें राज्य-विशिष्ट जानकारी से लेकर निवशे की संभावनाएं, सामान्य 
तथ्य और आकंड़े तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों  की अतंर्दृष्टि 
शामिल है। इस वबेसाइट का मखु्य उद्देश्य 'ब्रांड इंडिया' को समसामयिक और 
सर्वव्यापी तरीके से प्रस्तुत करना है, जिससे भारतीय व्यवसायो ंऔर विदेशी 
उद्यमो ंके बीच दो-तरफ़ा सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता ह।ै 

वेबसाइट में 'विश्व संसाधन विन्यास और अवसर' नामक एक समर्पित 
अनुभाग ह,ै जो खनिज, व्यापार, कृषि  निर्यात और बहुत कुछ सहित वैश्विक 
संसाधन आपूर्ति और मागं की गतिशीलता को शामिल करने वाला एक 
व्यापक डेटाबसे प्रस्तुत करता है। यह विदेशो में हमारे मिशनो ंद्वारा किए 
गए व्यापार-संबंधी जानकारी और बाजार सर्वेक्षणो ंको भी लगातार अद्यतन 
करता ह,ै जिससे व्यवसायो ंको नई व्यापार संभावनाओ ंकी पहचान करने 
में सुविधा मिलती ह।ै

औद्योगिक आउटरीच और निवश संवर्धन एवं 
प्रचार
भारत-सर्बिया व्यापार कार्यक्रम: माननीय राष्ट्रपति की सर्बिया की राजकीय 
यात्रा के दौरान,ईडी प्रभाग ने 8 जनू को आयोजित व्यापार कार्यक्रम के लिए 
रक्षा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, बनुियादी ढाचें और आयषु 
सहित विभिन्न क्षेत्रों  से 15 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजा।
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भारत-गुयाना व्यापार कार्यक्रम: 12 जनवरी को गुयाना के राष्ट्रपति 
मोहम्मद इरफान अली की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में फिक्की, सी आई 
आई और एसोचैम के सहयोग से एक बिजनेस इवेंट का आयोजन किया 
गया। इस कार्यक्रम में दोनो ंदेशो ंके व्यापारिक नेताओ ंने भाग लिया और 
राज्य मंत्री (आरआरएस) ने विशेष संबोधन दिया।

भारत-सूरीनाम व्यापार कार्यक्रम: 12 जनवरी को सूरीनाम के राष्ट्रपति 
चंद्रिकाप्रसाद संतोखी की यात्रा के दौरान अहमदाबाद में फिक्की, सीआईआई 
और एसोचैम के सहयोग से भारत-सरूीनाम व्यापार कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया।इस कार्यक्रम में दोनो ंदेशो ंके व्यापारिक नेताओ ंने भाग लिया 
और कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री ने विशेष भाषण दिया।

भारत-मिस्र व्यापार गोलमेज सम्मेलन: 25 जनवरी को ईडी प्रभाग ने 
फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से भारत-मिस्र व्यापार 
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह 
अल-सिसी ने सभा को संबोधित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विशेष 
भाषण दिया।

भारत-तंजानिया व्यापार कार्यक्रम: तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु 
हसन की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, ईडी प्रभाग ने फिक्की, 
सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में 
भारत-तंजानिया व्यापार कार्यक्रम का आयोजन किया। तंजानिया के 
राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया और भारतीय निवेशको ंको तंजानिया 
में व्यापार के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्री ने अपनी विशेष टिप्पणी दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों  में दो 
देशो ंके निजी उद्यमो ंद्वारा हस्ताक्षरित 9 समझौता ज्ञापनो ंका भी आदान-
प्रदान किया गया।

भारत-केन्या व्यापार कार्यक्रम: केन्या के राष्ट्रपति विलियम्स रुटो की भारत 
की राजकीय यात्रा के दौरान, एसोचैम, फिक्की और सीआईआई के सहयोग 
से ईडी प्रभाग ने 05 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत-केन्या व्यापार और 
निवशे मंच का आयोजन किया।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विशेष 
संबोधन दिया।मंच में केन्याई राष्ट्रपति ने भारतीय उद्योगो ंको केन्या में कृषि , 
आईसीटी, फार्मा, ई-मोबिलिटी आदि प्रमुख क्षेत्रों  में निवेश करने के लिए 
आमंत्रित किया।

बिम्सटेक क्षेत्र में व्यापार के अवसर और व्यापार सुविधा: 17 फरवरी 
को बिम्सटेक क्षेत्र में व्यापार के अवसर और व्यापार सुविधा के आयोजन 
के लिए मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड 
एग्रीकल्चर के साथ ईडी प्रभाग का सहयोग। यह आयोजन बिम्सटेक क्षेत्र में 
व्यापार सुविधा के मुद्दे पर कें द्रित था क्योंकि  यह लघु और मध्यम अवधि में 
अतंर-बिम्सटेक व्यापार को बढ़ाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

अतंर्राष्ट्रीय एसएमई अभिसमय 2023 का तीसरा संस्करण: भारत 
एसएमई मंच के सहयोग से ईडी प्रभाग ने 19-21 मार्च तक अतंर्राष्ट्रीय 
एसएमई अभिसमय 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।सम्मेलन 
विनिर्माण, सेवाओ,ं हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, 
स्वच्छता और खाद्य प्रसंस्करण सहित क्षेत्रों  पर कें द्रित था।

ऊर्जा सुरक्षा संबंधी सम्मेलन: ईडी प्रभाग ने सीआईआई के सहयोग से 24 
नवंबर को नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें 
उद्घाटन भाषण राज्य मंत्री (आरआरएस) द्वारा दिया गया। सम्मेलन का 
मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियो ंऔर अवसरो ंकी पहचान 
करने के लिए व्यापक चर्चा और परामर्श की सुविधा प्रदान करना था।
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राज्य मंत्री  (आरआरएस) ने नवंबर 2023 में नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया



नागर विमानन 
आर्थिक राजनय प्रभाग अन्य देशो/ंएयरलाइंस के साथ हवाई सेवा करारो ं
से संबंधित सभी मामलो ंके लिए विदेश मंत्रालय में नोडल प्रभाग है जो 
इन मामलो ं पर नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के साथ मिलकर 
कार्य करता है। प्रभाग इन मुद्दों  पर और पर्यटन को बढ़ावा देने और 
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधो ंको मजबूत करने के लिए उड़ान संचालन या 
कोड शेयर की आवश्यकताओ ं पर भी इनपुट प्रदान करता है। नागर 
विमानन मंत्रालय के सहयोग से ईडी प्रभाग भारत और अन्य देशो ं के 
बीच संचालन के लिए राष्ट्रीय और विदेशी वाहको ं को नामित करने में 
भी शामिल है, जिनके पास सीधी उड़ान कनेक्टिविटी नही ंहै। यह ड्राफ्ट 
नेशनल एविएशन हब पॉलिसी 2023, ऑन-बोर्ड उड़ानो ंमें स्काई मार्शल 
की तैनाती, सूरत, अयोध्या जैसे हवाई अड्डों  को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों  
में परिवर्तित करने आदि जैसी नीतियो ं पर एमओसीए के साथ वैश्विक 
दृष्टिकोण साझा करता है।

अतंर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के साथ संपर्क : यह 
प्रभाग वैश्विक विमानन मुद्दों  पर समर्थन के प्रयासो ंके लिए आईसीएओ में 
भारत के स्थायी मिशन के साथ समन्वय करता ह,ै जैसे कि सतत विमानन 
ईंधन (एसएएफ) के लिए मात्रात्मक लक्ष्यों को अपनाना, 2050 तक 
शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के अतंरराष्ट्रीय विमानन (एलटीएजी) के लिए 
दीर्घकालिक वैश्विक आकाकं्षा लक्ष्य इत्यादि। गहन कूटनीतिक प्रयासो ं के 
फलस्वरूप, नवंबर 2023में दबुई में आयोजित विमानन और वैकल्पिक 
ईंधन (सीएएएफ/3) पर तीसरे आईसीएओ सम्मेलन में भारत 2030 तक 
विमानन टर्बाइन ईंधन में 5% एसएएफ, एलसीएएफ (लो-कार्बन विमानन 
ईंधन) मिश्रण के गैर-बाध्यकारी लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। यह 
प्रभाग एमएच17 विमान के मदु्दे पर ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के प्रस्तावो ंऔर 
रूस के प्रति-प्रस्ताव पर भारतीय स्थिति के संबंध में स्थायी मिशन के साथ 
भी समन्वय कर रहा है।

निवश संधियाँ
ईडी प्रभाग सक्रिय रूप से निवेश संधि वार्ता में भाग लेता है और इन 
वार्ताओ ं के समन्वय और नीति/राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और अतंरराष्ट्रीय 
कानून परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित इनपुट प्रदान करने में शामिल रहा ह।ै भारत 
अपनी परुानी पीढ़ी की निवेश संधियो ंको समाप्त करने की प्रक्रिया में ह ैऔर 
2015 के नए मॉडल बीआईटी के आधार पर निवेश संधियो ंपर बातचीत 
करने में 30 से अधिक देशो ंके साथ सक्रिय रूप से जडु़ा हुआ ह।ै इनमें रूस, 
स्विटज्रलैंड, कुवैत, यकेू, यएूई, ईय ूऔर ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य के साथ 
बातचीत शामिल है। निवेश संधियो ंसे संबंधित मामलो ंमें मूल देश/विदेशी 
संबंध और अतंरराष्ट्रीय कानून से संबंधित मदु्दे भी शामिल हैं। अन्य देशो ंके 
साथ बीआईटी के बारे में पत्राचार ईडी प्रभाग के माध्यम से किया जाता ह।ै 
ईडी प्रभाग निवशे संधि मध्यस्थता मामलो ंकी कार्यवाही में अपेक्षित सलाह 
और सहायता भी प्रदान करता रहा ह।ै

मध्यस्थता कक्ष
मंत्रालय का मध्यस्थता कक्ष, जो ईडी प्रभाग के अतंर्गत ह,ै प्रभाग के कानूनी 
कार्यों को संभालता ह ै जिसमें निवेश संधि विवाद और संबंधित कानूनी 
कार्यवाही सहित कई मध्यस्थता और मुकदमे,निवेश संधि वार्ता के अलावा, 
यएूनसीआईटीआरएएल और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) से 
संबंधित कार्य और भारत में न्यायालयो ंके समक्ष विभिन्न मामले शामिल हैं।

भारत-मॉरीशस बीआईटी के तहत जीपीआईएक्स बनाम भारत गणराज्य 
मामले में फैसला सुनाया गया, जहा ं ट्रिब्यूनल ने भारत के पक्ष में निर्णय 
सुनाया। मंत्रालय ने ईडी प्रभाग के माध्यम से मामले का समन्वय किया 
और लंदन में हुई अतंिम सुनवाई में भाग लिया। भारत-कोरिया बीआईटी 
के तहत कोवेपो बनाम भारत गणराज्य मामले में अतंिम सुनवाई जनवरी 
2023 में समाप्त हुई और उचित समय पर फैसला आने की उम्मीद ह।ै 
मध्यस्थता निर्णयो ंको चुनौती देने और मध्यस्थता निर्णयो ंको लागू करने 
सहित विभिन्न चरणो ंमें विभिन्न विवाद हैं, जिन्हें ईडी डिवीजन के मध्यस्थता 
सेल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा ह।ै

विभिन्न बोर्ड/समितियो ंके लिए इनपुट
एक सदस्य के रूप में, ईडी प्रभाग भारत व्यापार संवर्धन संगठन 
(आईटीपीओ), इन्वेस्ट इंडिया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान 
(आईआईएफटी), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), 
परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), और ईओय ूऔर एसईजडे 
के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) (वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय)सहित विभिन्न बोर्डों और समितियो ंमें कार्य करता ह।ै 

सचिवो ंका क्षेत्रीय संबंधी समहू (एसजीओएस)
सचिवो ंका क्षेत्रीय संबंधी समूह (एसजीओएस) समूह 3 और 7- जो संसाधनो ं
एवं वाणिज्य और उद्योग से संबंधित हैं, और जिसका प्रतिनिधित्व क्रमशः 
सचिव (पूर्व) और सचिव (ईआर) द्वारा किया जाता ह-ै इसका नियंत्रित 
विदेश मंत्रालय की ओर से ईडी डिवीजन द्वारा किया जाता ह।ै समूहो ंका 
सर्वोपरि लक्ष्य भौतिक समपर्क ता , प्रतिस्पर्धी अनुमोदन, निवेशक-अनुकूल 
नीतियो,ं बढ़े हुए निर्यात और कम आयात निर्भरता के माध्यम से भारत के 
निवशे वातावरण को बढ़ाना ह।ै

सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए)
सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार (एसएसए), अपने व्यापक दायरे में, भारत 
और अन्य देशो ंके बीच द्विपक्षीय करार हैं जो सीमा पार कामगारो ं, यानी 
विदेश में काम करने वाले भारतीयो,ं साथ ही भारत में काम करने वाले 
अनुबंधित देशो ं के नागरिको ं के हितो ं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 
एसएसए का मुख्य उद्देश्य 'नो कवरेज' या 'डबल कवरेज' से बचाव और 
दोनो ंदेशो ंके श्रमिको ंके साथ व्यवहार में समानता प्रदान करना ह।ै द्विपक्षीय 
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सामाजिक सुरक्षा करार तीन लाभ प्रदान करके विदेश में काम करने वाले 
भारतीय पशेेवरो ंऔर कुशल श्रमिको ंके हितो ंकी रक्षा करत ेहैं। ये हैं, दोहरा 
सामाजिक सुरक्षा योगदान करने से बचना, लाभो ंका आसान प्रेषण (निर्यात 
क्षमता), और लाभ के नुकसान को रोकने के लिए योगदान अवधि (दो देशो ं
में) को एकत्रित (कुलीकरण) करना । 

मंत्रालय एसएसए पर बातचीत के लिए सक्षम प्राधिकारी ह।ैईपीएफओ को 
एसएसए के प्रावधानो ंको संचालित करने और अधिनियम के तहत आने 
कर्मचारियो ं को कवरेज प्रमाणपत्र (सीओसी) जारी करने के लिए संपर्क  
एजेंसी के रूप में नामित किया गया ह।ै भारत ने सितंबर 2023 में अर्जेंटीना 
के साथ एक एसएसए पर हस्ताक्षर किए, जिससे अन्य देशो ं के साथ 
सामाजिक सुरक्षा संबंधी करारो ंकी कुल संख्या 20 हो गई है।

श्रीअन्न का अतंर्राष्ट्रीय वर्ष(आईवाईओएम)
संयकु्त राष्ट्र ने 2023 को अतंर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में नामित किया ह।ै 
ईडी प्रभाग अतंर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष को बढ़ावा देने के लिए विदेश में हमारे 

मिशनो ं के साथ समन्वय कर रहा ह।ै मिशन और कें द्र विभिन्न कार्यक्रम 
आयोजित करके आईवाईओएम 2023 को बढ़ावा देने के लिए सुदृद प्रयास 
कर रह ेहैं। प्रत्येक मिशन ने आईवाईओएम संबंधी उत्सव बनाने हते ुपूर्ण वर्ष 
2023 में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया। कनाडा, मिस्र, संयकु्त 
अरब अमीरात और अन्य देशो ंमें सुपरमार्केट  के साथ सहयोग से श्रीअन्न 
निर्मित उत्पादो ंकी बिक्री में आसानी हुई। संयकु्त राज्य अमेरिका, मोरक्को, 
ग्वाटमाला, जॉर्डन में हमारे मिशनो ंद्वारा श्रीअन्न की विशषता वाले खाद्य 
उत्सव आयोजित किए गए थ,े और कुवैत मिशन द्वारा एक विशेष अभियान, 
"मेरे टिफिन में बाजरा" शुरू किया गया था। संदेश को अधिक व्यापक रूप 
से प्रसारित करने के लिए मिशनो ंने भारतीय प्रवासियो,ं अतंर्राष्ट्रीय संगठनो,ं 
शिक्षाविदो,ं होटलो ं और मीडिया के साथ भी भागीदारी की। जापान, 
बागं्लादेश और ग्वाटमाला सहित देशो ंके खाद्य और कृषि  मंत्रियो ंने मिशनो ं
द्वारा आयोजित प्रचार कार्यक्रमो ंमें भाग लिया। 
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आतंकवाद का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासो ं में भारत हमेशा 
सबसे आगे रहा है। वर्ष 2023 के दौरान सभी स्तरो ंपर द्विपक्षीय 

और बहुपक्षीय बठैको ंमें आतंकवाद-रोध का मदु्दा प्रमुख था। भारत की जी-
20 अध्यक्षता के दौरान, आतंकवाद-रोध के विषय को उच्च प्राथमिकता 
दी गई थी। मार्च 2023 में, जी20 विदेश मंत्रियो ं की बठैक के दौरान, 
आतंकवाद-रोध पर एक समर्पित खंड परिणाम दस्तावेज़ में शामिल किया 
गया था। नई दिल्ली के नेताओ ंकी घोषणा में आतंकवाद को अतंरराष्ट्रीय 
शातंि एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरो ंमें से एक माना गया। 

आतंकवाद-रोध पर संयकु्त कार्य समहू 
(जेडबल्यूजी-सीटी)
2023 के दौरान, भारत ने जडेबल्यूजी-सीटी तंत्र के माध्यम से कनाडा (3 
फरवरी), मिस्र (16 फरवरी), रूस (3 मई), जर्मनी (17 मई), मालदीव 
(24-25 जलुाई) और इटली (6 अक्टूबर) के साथ द्विपक्षीय आतंकवाद 
विरोधी परामर्श आयोजित किया। संयकु्त कार्य समूह -सीटी बठैको ं के 
दौरान, आतंकवाद से निपटने में साझा हितो,ं क्षमता निर्माण प्रयासो,ं अच्छी 
प्रथाओ ंके आदान-प्रदान और सूचना साझा करने के मुद्दों  पर चर्चा की गई।

बहुपक्षीय संबद्धताएँ 
भारत ने 04 मई 2023 को काहिरा में 21वी ंग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम 
(जीसीटीएफ) समन्वय समिति की बठैक में, 18 जनवरी को वर्चुअल रूप 

से हुई हिसंक उग्रवाद की रोकथाम और मुकाबला करने पर दक्षिण एशियाई 
नेटवर्क  (एसएएन-पीवीई) सलाहकार बोर्ड (एबी) की दूसरी बठैक, और 
20-24 फरवरी और 19-23 जनू को पेरिस, फ्रांस में आयोजित दो वित्तीय 
कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की पूर्ण बठैको ंमें भाग लिया। 

03 मार्च को नई दिल्ली में अपनी बठैक के दौरान क्वाड विदेश मंत्रियो ंने एक 
संयकु्त वक्तव्य जारी कर आतंकवाद-रोध पर क्वाड वर्किंग ग्रुप के गठन की 
घोषणा की। क्वाड परिणाम प्रबंधन टेबल-टॉप अभ्यास 20-23 जनू को 
अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। 

क्षेत्रीय संबद्धताएँ 
भारत न े12 और 13 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म 
एंड ट्रांसनशेनल क्राइम (जडेबल्यूजी-सीटीटीसी) पर बिम्सटेक संयकु्त कार्य 
समहू की 10वी ंबठैक की मजेबानी की। बठैक में सभी बिम्सटेक सदस्य देशो ं
न ेभाग लिया। भारत न े21-22 जनू को नई दिल्ली में काननूी और काननू 
प्रवर्तन मदु्दों  पर बिम्सटेक उप-समहू की 9वी ंबठैक की भी मजेबानी की। 

भारत एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायो ं पर सम्मेलन 
(सीआईसीए) का सदस्य है। 'नई चुनौतियो ंऔर खतरो'ं आयाम के तहत 
'आतंकवाद-रोध’ के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सीआईसीए में समन्वयक के 
रूप में, भारत ने 02 और 03 फरवरी 2023 को 'काउंटर रेडिकलाइजेशन' 
और 25 और 26 मई को 'इंटरनेट का दरुुपयोग' शीर्षक पर वर्चुअल 
कार्यशालाओ ंकी मेजबानी की। 
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वर्ष 2022-2023 के लिए एससीओ राष्ट्राध्यक्षा परिषद (सीएचएस) की 
भारत की अध्यक्षता के तहत, "आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 
ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने पर एससीओ राष्ट्राध्यक्ष 
परिषद का वक्तव्य" 04 जलुाई को एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनाया 
गया था, जो वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। 

भारत ने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (सीटीडब्ल्यूजी) की 8वी ं
बठैक में और 11-15 जनू को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 

पाचं उपसमूह बठैको,ं 24 मई को वर्चुअल मोड में आयोजित आतंकवाद-
रोधी और अतंरराष्ट्रीय अपराध (सीटीटीसी पर एआरएफ़ आईएसएम) पर 
19वी ंआसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) अतंर-सत्रीय बठैक, 23 जनू 
को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में आयोजित अतंरराष्ट्रीय अपराध पर 10वी ं
आसियान वरिष्ठ अधिकारियो ंकी बठैक (एसओएमटीसी) + भारत परामर्श 
में भी भाग लिया। इस परामर्श में 2023 और 2027 के बीच अतंरराष्ट्रीय 
अपराध से निपटने के लिए सहयोग पर आसियान-भारत कार्य योजना का 
औपचारिक रूप से समर्थन किया गया। 

मार्च 2023 को रायसीना डायलॉग, नई दिल्ली के अवसर पर क्वाड विदेश मंत्रियो ंने अपने संयकु्त  
वक्तव्य में आतंकवाद-रोध पर एक क्वाड वर्किंग ग्रुप के गठन की घोषणा की।
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डीपीए I
भारत की विदेश नीति में विकास सहयोग एक प्रमुख साधन ह।ै भारत के 
विकास सहयोग के दायरे और पहुंच में पिछले कुछ वर्षों में काफी विस्तार 
देखा गया ह ैजिसमें अनुदान सहायता, ऋण सहायता (एलओसी), तकनीकी 
परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति और लघु-
कालिक नागरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमो ं
की एक श्रृंखला शामिल ह ैजो भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज को 
शामिल करत ेहुए लगातार बढ़ रह ेहैं। साझदेार देशो ंके साथ विकासात्मक 
सहयोग मुख्य रूप से अनुदान सहायता, ऋण सहायता और रियायती 
वित्तपोषण योजना जसेै साधनो ंके माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। 

भारत की विकास साझदेारी भागीदार देशो ंकी ज़रूरतो ं पर आधारित ह ै
और जहा ंतक तकनीकी और वित्तीय रूप से संभव हो, इन देशो ंसे अधिक 
से अधिक अनरुोधो ंका प्रतिउत्तर देने के लिए तयैार ह।ै भारत की विकास 
सहायता के मुख्य उपकरणो ं में ऋण सहायता, उच्च प्रभाव सामुदायिक 
विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी), तकनीकी परामर्श, आपदा राहत 
और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 
कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए क्षमता 
निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। विकास सहायता का ध्यान भारत के पड़ोसी 

देशो,ं सीआईएस और अफ्रीका पर रहा ह,ै हालाकंि भारत दक्षिण पूर्व 
एशिया, कैरेबियन, लातिन अमेरिका और प्रशातं द्वीप देशो ंतक भी अपनी 
विकास सहायता पहुंच का विस्तार कर रहा ह।ै 

ऋण सहायता 
ऋण सहायता भारत के विकास सहयोग के मुख्य उपकरणो ंमें से एक ह।ै 
ऋण सहायता विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग 
(डीईए) द्वारा संयकु्त रूप से विकसित दिशानिर्देशो ंके एक सेट द्वारा शासित 
होती ह।ै वे विकासशील देशो ं को रियायती ब्याज दरो ं पर प्रदान किया 
जाने वाला अनिवार्य रूप से रियायती ऋण या 'सॉफ्ट लोन' हैं, जिसे ऋण 
प्राप्तकरता सरकार को चुकाना होता ह।ै साझदेार देश की आवश्यकता 
के अनुसार परियोजनाओ ंके लिए साझदेार देशो ंको ऋण सहायता प्रदान 
की जाती ह।ै रियायती ऋण आईडीईएएस 2022 (भारतीय विकास और 
आर्थिक सहायता योजना, 2022) दिशानिर्देशो ं के अनुसार प्रदान किए 
जात ेहैं। 

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न देशो ंको विभिन्न क्षेत्रों  में 32.029 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर से अधिक की 308 एलओसी प्रदान की गई हैं, जिनमें से 
12.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर अफ्रीकी देशो ंके लिए, 17.06 बिलियन 
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अमेरिकी डॉलर एशियाई देशो ंके लिए और 2.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
लातिन अमेरिका, ओशिनिया और स्वतंत्र राष्ट्रों  का राष्ट्रमंडल (सीआईएस) 
के देशो ंको दिए गए हैं। 

ऋण सहायता के माध्यम से, भारत परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणो ं
जसेै परियोजना निर्माण, तकनीकी अध्ययन और उपयकु्त परियोजना 
प्रबंधन परामर्शदाताओ ंएवं निष्पादन कंपनियो ंकी पहचान करने के साथ-
साथ रखरखाव में भागीदार देशो ंकी सहायता करता ह।ै ऋण सहायता के 
तहत, साझदेार देशो ंको कम ब्याज दरो,ं 5 साल की लंबी अधिस्थगन अवधि 
और 20-25 साल की विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि का लाभ मिलता ह।ै 
चंूकि हमारी ऋण सहायता ऋण प्राप्तकर्ता देशो ंसे 25% तक परियोजना 
कार्य निष्पादन की अनुमति देती ह,ै भारत की ऋण सहायता भागीदार देश 
में रोजगार सृजन के अलावा छोटे उद्योग को बढ़ावा देती है। 

ऋण सहायता के पोर्टफोलियो को भौगोलिक और क्षेत्रीय रूप से विविधीकृत 
किया गया ह।ै भौगोलिक दृष्टि से, अब ऋण सहायता को एलएसी क्षेत्र, 
भारत-प्रशातं, भूमि संबंधी पुनर्ग्रहण परियोजनाओ ं तक भी बढ़ा दिया 
गया ह।ै क्षेत्रीय स्तर पर, कनेक्टिविटी, आईसीटी, स्वास्थ्य, नवीकरणीय 
ऊर्जा, तेल रिफाइनरी जसेै नए क्षेत्रों  में परियोजनाओ ंके वित्तपोषण के लिए 
एलओसी का विस्तार किया गया ह।ै 

साझदेार सरकारो ंद्वारा पहचानी गई ऋण सहायता परियोजनाओ ंके लिए 
अवसंरचना, जलविद्युत, बिजली पारेषण, कृषि , उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
पुरातात्विक संरक्षण और सीमा पार कनेक्टिविटी को मजबतू करना 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। बागं्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और 
मालदीव जसेै पड़ोसी देशो ंमें परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ 
रही हैं। पड़ोसी देशो ं के अलावा, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया, मध्य 
एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में ऊर्जा, बिजली संयंत्र, बिजली 
पारेषण और वितरण, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, कृषि  और सिचंाई, औद्योगिक 
इकाइयो,ं सूचना एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और लघु एवं मध्यम 
उद्यमो ंजसेै क्षेत्रों  में द्विपक्षीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 

2023 में प्रदान की गई नई ऋण सहायता 
2023 में प्रदान की गई नई ऋण सहायता की कुल राशि 971.5 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर ह।ै

2023 में, एशिया में, कच्चे तेल रिफाइनरी संयंत्र (ईपीसी-02) के निर्माण 
के वित्तपोषण और कच्चे तले रिफाइनरी संयंत्र (ईपीसी-03) के निर्माण 
के वित्तपोषण के लिए क्रमशः 599 मिलियन अमरीकी डालर और 190 
मिलियन अमरीकी डालर के दो नए एलओसी मंगोलिया को बढ़ाए गए 
थ।े अफ्रीका में, कटेंडे जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए 180 
मिलियन अमरीकी डालर मलू्य की एक नई ऋण सहायता कोगंो ंलोकतातं्रिक 
गणराज्य को प्रदान की गई थी। लातिन अमेरिकी देशो ं(एलएसी) में, चेड्डी 
जगन अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के 
लिए गुयाना को 2.5 मिलियन अमरीकी डालर मलू्य की ऋण सहायता प्रदान 
की गई ह।ै 

पड़ोसी देशो ंको ऋण सहायता 
ऋण सहायता का फोकस पड़ोस प्रथम नीति के संदर्भ में ऋण प्राप्तकर्ता 
देशो ं में की गई विकास पहलो ं पर था। 32.029 बिलियन अमरीकी 
डालर की कुल ऋण सहायता में से, 17.062 बिलियन अमरीकी डालर 
एशियाई देशो ंको दी गई ह,ै जिसमें सबसे अधिक मूल्य की प्रतिबद्धताएं 
भारत के तत्काल पड़ोस को दी गई हैं। बागं्लादेश को 7.862 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर, श्रीलंका को 2.684 बिलियन अमेरिकी डॉलर, नेपाल को 
1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मॉरीशस को 1.029 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर, मालदीव को 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर, म्यांमार को 745.57 
मिलियन अमेरिकी डॉलर और सेशेल्स को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 
ऋण सहायता प्रदान की गई है। 

बागं्लादेश भारत के ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत सबसे बड़ा विकास 
भागीदार है। भारत ने बागं्लादेश को 7.862 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
मूल्य की 4 ऋण सहायता प्रदान की हैं। भारत ने श्रीलंका को 2.68 
बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 13 ऋण सहायता प्रदान की, जिससे 
वह ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत दूसरा सबसे बड़ा विकास भागीदार बन 
गया। नेपाल के लिए, सड़क, बिजली उत्पादन, पारेषण लाइन, पुनर्वास, 
पुनर्निर्माण और आवास जसैी विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओ ं
के लिए 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 4 ऋण सहायता प्रदान 
की गईं। इसी प्रकार, म्यांमार के लिए, भारत ने रेलवे, बिजली, दूरसंचार, 
तले रिफाइनरियो,ं सिचंाई और कृषि  सहित अन्य क्षेत्रों  में अवसंरचना 
परियोजनाओ ं के लिए 745.57 मिलियन अमरीकी डालर की 11 ऋण 
सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी 
प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 6 ऋण 
सहायता भी प्रदान की हैं। 

अफ्रीका में विकास परियोजनाएं 
अफ्रीका के साथ भारत की साझदेारी सहयोग और विकास के अनुभवो ं
को साझा करने के परामर्शी मॉडल पर आधारित ह,ै और अफ्रीकी देशो ंकी 
प्राथमिकताओ ंएवं जरूरतो ंको परूा करने पर कें द्रित ह।ै विभिन्न विकास 
साझदेारी पहलो ंके माध्यम से अफ्रीकी देशो ंके साथ जुड़ाव में पिछले दशक 
में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई ह।ै 2008, 2011 और 2015 में तीन भारत-
अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन [आईएएफएस I, II और III] ने महाद्वीप 
के साथ विकास साझदेारी को और मजबतू किया ह।ै 

भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी देशो ंको बिजली संयंत्रों , पनबिजली, बिजली 
पारेषण एवं वितरण नेटवर्क , बाधंो,ं सड़को,ं रेलवे, बंदरगाहो,ं कृषि  और 
सिचंाई, औद्योगिक इकाइयो,ं कौशल विकास, और सिविल निर्माण जैसे 
विभिन्न क्षेत्रों  में 12.155 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल 196 ऋण 
सहायता प्रदान की गईं। इस वर्ष अफ्रीकी देशो ंके लिए भारत ऋण सहायता 
के तहत दूरसंचार एवं सौर ऊर्जा जसेै नए क्षेत्रों  में कार्यों का भी विस्तार और 
सुदृढ़ीकरण किया गया ह।ै भारत की कुछ बड़ी प्रतिष्ठित परियोजनाओ ंमें 
संसद भवन और जल-विद्युत परियोजनाओ ंका निर्माण शामिल ह।ै अफ्रीकी 
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देशो ंमें पेयजल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में जनोन्मुखी 
परियोजनाएँ भी चलायी जा रही हैं। 

स्वतंत्र राष्ट्रों  के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) को ऋण सहायता 
28 अक्टूबर 2020 को आयोजित भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बठैक 
के दौरान, विदेश मंत्री ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य देखभाल, 
शिक्षा और कृषि  जसेै क्षेत्रों  में प्राथमिकता वाली विकासात्मक परियोजनाओ ं
के लिए 5 मध्य एशियाई देशो ं अर्थात कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, 
तुर्क मनेिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए 1 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर की भारतीय ऋण सहायता की पेशकश/उपलब्धता की घोषणा की। 
2023 में, भारत ने सामाजिक अवसंरचना और अन्य विकास परियोजनाओ ं
के लिए उज्बेकिस्तान को 488 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की दो ऋण 
सहायता प्रदान की। रक्षा क्षेत्र में आर्मेनिया को 100 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर और विकास परियोजनाओ ंके वित्तपोषण के लिए किर्गिज़ गणराज्य 
को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई। 

एलएसी में ऋण सहायता 
विकास साझदेारी भारत-एलएसी संबंधो ंका एक महत्वपूर्ण पहलू ह।ै भारत 
ने एलएसी देशो ंको 34 ऋण सहायता प्रदान की हैं जिसके तहत अब तक 
22 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अगस्त 2023 में, विदेश मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) 
के 9वें सीआईआई भारत-एलएसी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित 
किया और भारत तथा लातिन अमेरिका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र के 
बीच सहयोग के चार प्रमुख स्तंभो ं- आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, संसाधन 

साझदेारी, विकासात्मक अनुभवो ंको साझा करना और वैश्विक चुनौतियो ंका 
समाधान करना, पर प्रकाश डाला।  

एलएसी के तहत, गुयाना में 7.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 'पैसेंजर-
कार्गो फेरी वेसल की खरीद' से संबंधित एक परियोजना पूरी की गई।

ओशिनिया को ऋण सहायता 
अब तक ओशिनिया क्षेत्र के दो देशो ंमें 155.78 मिलियन अमरेिकी डॉलर 
मलू्य की 3 ऋण सहायताएँ प्रदान की गई हैं। 55.78 मिलियन अमरेिकी 
डॉलर मलू्य की 2 ऋण सहायता और 100 मिलियन अमरेिकी डॉलर मलू्य की 
एक ऋण सहायता क्रमशः फिजी और पापआु न्यू गिनी को प्रदान की गई ह।ै

2023 में पूरी की गई परियोजनाएं 
अफ़्रीका: 2023 में अफ़्रीका के विभिन्न देशो ंमें कई परियोजनाएँ पूरी की 
गई हैं-

मॉरीशस: 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली मॉरीशस मेट्रो 
परियोजना का तीसरा चरण पूरा हो गया। भारत से रक्षा आपूर्ति से संबंधित 
29.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना भी 2023 में पूरी 
हुई।

केन्या: दूध प्रसंस्करण और एचडीपीई मोनोफिलामेंट एक्सट्रूज़न प्लांट के 
लिए डेयरी मशीनरी और उपकरणो ं लगाने और उन्हें चालू करने संबंधी 
आपूर्ति के लिए क्रमशः 0.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.17 
मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो परियोजनाएं सफलतापरू्वक पूरी की गईं।
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गाम्बिया: गाम्बिया में ग्रेटर बंजलु क्षेत्र के लिए 22.5 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर की विद्युतीकरण विस्तार परियोजना को सफलतापरू्वक पूरा किया गया 
और गाम्बिया सरकार को सौपं गया। 

एशिया: 2023 में एशिया में पूरी की गई परियोजनाओ ंकी सूची हैं-

नेपाल: 20.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मोदी-लेखनाथ ट्रांसमिशन 
लाइन परियोजना और 21.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लामोसागंु-
तमाकोशी-जिरी रोड परियोजना को 2023 में सफलतापरू्वक पूरा किया 
गया।

श्रीलंका: दो परियोजनाएं अर्थात ्13.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य 
की 500 बसो ंकी आपूर्ति और 49.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 
ऑटो और ऑटो कॉम्पोनेंट की आपूर्ति पूरी की गईं।

म्यांमार: 1.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वाईडीएम 4 डीज़ल इलेक्ट्रिक 
लोकोमोटिव परियोजना भी सफलतापरू्वक पूरी की गई।

डीपीए II
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रमुख क्षमता निर्माण 
भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के 
व्यक्तिगत पाठ्यक्रमो ं को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था, और 
मेनू-आधारित पाठ्यक्रम एवं आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम दोनो ं
की पेशकश की गई थी। दिसंबर 2023 तक कुल 228 मेनू-आधारित 
व्यक्तिगत पाठ्यक्रम और 110 आवश्यकता-आधारित देश-विशिष्ट 
पाठ्यक्रम स्वीकृत/संचालित किए गए हैं, जो लगभग 9600 प्रशिक्षण 
स्लॉट प्रदान करत ेहैं। यह दिसंबर 2023 तक संचालित/पेश किए जा रह े3 
आवश्यकता-आधारित ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमो ंसहित 45 ई-आईटीईसी 
पाठ्यक्रमो ंके अतिरिक्त था। सेना, नौसेना, वाय ुसेना, तटरक्षक बल और 
त्रि-सेवाएँ के रक्षा पाठ्यक्रमो ंमें प्रशिक्षण के लिए 79 भागीदार देशो ंको 
3200 से अधिक स्लॉट प्रदान किए गए थ।े 

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के 
माध्यम से क्षमता निर्माण 
भारत सरकार के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में, आईटीईसी 
कार्यक्रम लगभग 160 देशो ं में चलाए जा रह े हैं और 1964 में इसकी 
स्थापना के बाद से इन कार्यक्रमो ं ने 225,000 से अधिक पेशेवरो ं की 
क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया ह।ै भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का 
एक शक्तिशाली उपकरण होने के अलावा, आईटीईसी कार्यक्रम ने दक्षिण-
दक्षिण सहयोग में क्षमता निर्माण पहलो ंका नेतृत्व भी किया है।  

शासन के पारंपरिक क्षेत्रों  में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने 
के अलावा, आईटीईसी का विस्तार करते हुए उसमें एआई, नैनोटेक्नोलॉजी, 
फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा जसेै उभरत ेक्षेत्रों  को शामिल किया गया है। 
आईटीईसी एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके पशेेवरो ंको 
कार्यक्रमो ं में भाग लेने और पंजीकरण कराने में सहायता करता ह ै और 

सार्वजनिक क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, एनएलय ू और भारतीय 
विज्ञान संस्थान जसेै प्रतिष्ठित भागीदार संस्थानो ंके साथ-साथ निजी क्षेत्र के 
कुछ प्रतिष्ठित संस्थानो ंके माध्यम से अपनी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता 
ह।ै मंत्रालय आईटीईसी दिवस समारोह और सोशल मीडिया कार्यक्रमो ंजसैी 
पहलो ंके माध्यम से आईटीईसी के तहत प्रशिक्षित पशेेवरो ंके साथ सक्रिय 
रूप से संपर्क  बनाए रखता है। 

आईटीईसी के तहत नागरिक प्रशिक्षण 
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कुल 228 मेनू-आधारित भौतिक आईटीईसी 
पाठ्यक्रम (लगभग 6300 स्लॉट की पेशकश) अनुमोदित और प्रकाशित 
किए गए हैं। अब तक इनमें से 3000 से अधिक स्लॉट का उपयोग किया 
जा चुका ह।ै  

मेनू-आधारित पाठ्यक्रमो ं के अलावा, विदेशी सरकारो ं से प्राप्त अनुरोधो ं
के आधार पर समय-समय पर देश-विशिष्ट विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित 
किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम विशिष्ट क्षमता निर्माण आवश्यकताओ ं जसेै 
अगं्रेजी भाषा (विभिन्न अफ्रीकी और एलएसी देशो ंके लिए), योग प्रशिक्षक, 
सुशासन, वित्तीय धोखाधड़ी जाचं, नशीली दवाओ ं की तस्करी विरोधी, 
साइबर सुरक्षा, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण, फोरेंसिक जाचं, पत्रकार 
प्रशिक्षण और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पेशेवर के प्रशिक्षण के लिए हैं। वर्तमान 
वित्तीय वर्ष में ऐसे कुल 110 आवश्यकता-आधारित भौतिक पाठ्यक्रम 
चलाए जा रह ेहैं। 

आईटीईसी कार्यक्रम के इतिहास में पहली बार, फ्रें च और स्पेनिश में 
अनुवाद के साथ कुछ पाठ्यक्रम 2023 में आयोजित किए गए थ।े इनमें से 
दो पाठ्यक्रम पहले ही पूरे हो चुके हैं और एक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 में 
आयोजित किया जाएगा। 

विभिन्न क्षेत्रों  के साथ अपने जडु़ाव को गति देत ेहुए, आईटीईसी ने क्षमता 
निर्माण पाठ्यक्रमो ंके क्षेत्र-कें द्रित पैकेज भी विकसित किए हैं। दो सबसे 
प्रमुख पैकेज सागर और अमृत हैं, जो प्रशातं द्वीप देशो ंके लिए विकसित 
किए गए हैं और प्रधान मंत्री द्वारा मई 2023 में एफ़आईपीआईसी शिखर 
सम्मेलन में प्रासंगिक डोमेन में अगले 5 वर्षों के दौरान 1000 प्रशिक्षण 
स्लॉट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। 

अगले 5 वर्षों में भारत के 20 प्रतिष्ठित संस्थानो ंमें 35 से अधिक उच्च 
गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम इन 14 देशो ं के प्रतिभागियो ं के लिए आतिथ्य 
एवं पर्यटन, नर्सिंग एवं स्वास्थ्य देखभाल, चुनाव प्रबंधन, नवीकरणीय और 
सतत विकास, मीडिया एवं प्रसारण, ई-गवर्नेंस, आईटी एवं साइबर सुरक्षा, 
कृषि  एवं मत्स्य पालन और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण में लगभग 1000 
प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेंगे। इसी तरह, भारत ने अवसंरचना विकास 
से संबंधित क्षमता निर्माण पर ध्यान कें द्रित करत े हुए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर 
फेलोशिप (क्यूआईएफ) पैकेज के हिस्से के रूप में भारत-प्रशातं क्षेत्र के 
देशो ंके लिए अगले 4 वर्षों के दौरान 500 प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करने की 
प्रतिबद्धता जताई है। 
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व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अलावा, नागरिको ंके लिए आईटीईसी सामग्री तीन 
अन्य व्यापक चैनलो ंके माध्यम से भी वितरित की जाती ह।ै ई-आईटीईसी 
चैनल भारतीय संस्थानो ंद्वारा भागीदार देशो ंमें स्थित पेशेवरो ंको ऑनलाइन, 
वास्तविक समय में प्रशिक्षण प्रदान करता ह।ै आईटीईसी ऑनसाइट चैनल 
छोटी अवधि के लिए प्रशिक्षण पशेेवरो ंको नियकु्त करके प्रशिक्षण को देश 
में ही स्थानातंरित करके हमारे भागीदार देशो ंको आवश्यकता-अनुकूलित 
सामग्री प्रदान करता ह।ै इन कार्यक्रमो ं की सामग्री उर्वरक प्रौद्योगिकी, 
मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी, कृषि  और संबद्ध क्षेत्रों , शिक्षको ंके प्रशिक्षण और 
अनुसंधान, खुली शिक्षा संसाधन, प्रतिभूति बाजार, पवन ऊर्जा, ग्रामीण 
विद्युतीकरण, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, इत्यादि जसेै क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण 
में हमारे भागीदार देशो ं की आवश्यकताओ ं पर कें द्रित ह।ै आईटीईसी 
एक्जीक्यूटिव तीसरा चैनल ह,ै जो हमारे साझदेार देशो ंमें वरिष्ठ स्तर के 
पदाधिकारियो ं और नीति निर्माताओ ं के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, 
जिसका उद्देश्य भारत में सर्वोत्तम प्रथाओ/ंशासन नवाचारो ंकी समझ प्रदान 
करना ह।ै इसे भागीदार देशो ंके नीति निर्माताओ ंऔर सिविल सेवको ंके 
साथ बातचीत के स्तर को और बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था और 
यह भागीदार देशो ं के वरिष्ठ पदाधिकारियो ं(डीजी स्तर और ऊपर) और 
उनके भारतीय समकक्षों  के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता ह।ै 
इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और नीति क्षेत्रों  के अत्याधनुिक क्षेत्रों  में उच्च स्तर 
की शिक्षा प्रदान करना भी है। 

आईटीईसी कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा के बाद शुरू की गई ई-आईटीईसी 
योजना को मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से सफलतापूर्वक 
आगे बढ़ाया गया है। वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष में, 45 ईआईटीईसी पाठ्यक्रम 
पेश किए जा रह ेहैं, जिनमें से 15 पाठ्यक्रम पहले ही पूरे हो चुके हैं/चल 
रह ेहैं। अब तक 42 देशो ंके 384 से अधिक प्रतिभागियो ंने इन ऑनलाइन 
प्रशिक्षणो ंका लाभ उठाया ह।ै 

2018-19 से, 3 आईटीईसी ऑनसाइट असाइनमेंट आयोजित किए गए 
हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 3 आईटीईसी-ऑनसाइट असाइनमेंट 

चलाए जा रह ेहैं, जिसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड के 
विशेषज्ञों  को नवंबर और दिसंबर 2023 के दौरान तीन अलग-अलग क्षेत्रों  
में तीन चरणो ंमें फिजी में प्रतिनियकु्त किया जा रहा ह,ै और इसका अतंिम 
चरण फरवरी 2024के लिए योजनाबद्ध ह।ै

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, जलुाई 2023 में आईआईएम, इंदौर द्वारा 
इराक के वरिष्ठ अधिकारियो ंके लिए पहला आईटीईसी कार्यकारी कार्यक्रम 
आयोजित किया गया था और बहु-देशीय प्रारूप में वरिष्ठ/मध्य-कैरियर 
स्तर के सरकारी अधिकारियो ंके लिए दूसरा कार्यकारी कार्यक्रम डिजिटल 
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) आईआईएम इंदौर द्वारा अक्टूबर में 
आयोजित किया गया था, जिसमें एलएसी क्षेत्र के देशो ंसहित कई अन्य देशो ं
ने भाग लिया था। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा दो आईटीईसी कार्यकारी 
कार्यक्रमो ंको भी मंजूरी दी गई ह,ै जिसमें से एक श्रीलंका सरकार के 30 
वरिष्ठ सिविल सेवको ंके लिए एनसीजीजी द्वारा संचालित किया जाएगा और 
दूसरा अवसंरचना निर्माण में वैश्विक रुझानो ंपर इंडो-पसैिफिक देशो ंके 30 
वरिष्ठ अधिकारियो ंके लिए ह ैआईआईएम, इंदौर द्वारा क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर 
फेलोशिप पैकेज के हिस्से के रूप में चलाया जाएगा। 

आईटीईसी इच्छु क साझदेार देशो ं के सिविल सेवको ं के मध्य-कैरियर 
प्रशिक्षण का भी समर्थन करता ह।ै बागं्लादेश और म्यांमार के सिविल सेवको ं
के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण वर्तमान में एनसीजीजी के साथ साझदेारी 
में किया जा रहा ह।ै अब तक बागं्लादेश के लगभग 500 अधिकारियो ंने 
अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, और अन्य 300 को इस वित्तीय वर्ष के 
अतं तक प्रशिक्षित किए जाने की संभावना ह।ै इसके अलावा, बागं्लादेश, 
म्यांमार के मध्य-कैरियर न्यायिक अधिकारियो ंको आवश्यकता-आधारित 
आईटीईसी पाठ्यक्रमो ं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा ह।ै अब 
तक बागं्लादेश के 150 न्यायिक अधिकारियो ंने एनजेए, भोपाल के साथ 
अपना प्रशिक्षण परूा कर लिया ह।ै सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस 
अकादमी में मध्य-कैरियर पुलिस अधिकारियो ं के लिए साइबर अपराध 
जाचं और वित्तीय धोखाधड़ी जाचं जसेै विषयो ं पर विषयगत प्रशिक्षण 
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शुरू किया गया है। इथियोपिया और नेपाल जसेै विभिन्न देशो ं के पुलिस 
अधिकारियो ं को आवश्यकता-आधारित आईटीईसी पाठ्यक्रमो ं के तहत 
प्रशिक्षित किया गया है। 

भारत का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारतीय विशेषज्ञों  को मित्रवत देशो ंमें 
प्रतिनियकु्ति पर भेजने के रूप में सहायता प्रदान करता है। मेजबान देश के 
अनरुोध के अनुसार, आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों  को कुछ महीनो ं
से लेकर वर्षों की अवधि के लिए रुचि के किसी विशिष्ट क्षेत्र में भागीदार देश 
में तनैात किया जाता ह।ै 

मेजबान सरकार द्वारा रक्षा, कानून मसौदा तयैार करने, चिकित्सा, पुरातत्व, 
फोरेंसिक विज्ञान, कृषि , आयरु्वेद, आपदा प्रबंधन, अंग्रेजी भाषा, सूचना 
और संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि जसेै विभिन्न क्षेत्रों  में क्षमता निर्माण सहायता 
का अनुरोध किया गया है। संबंधित आईटीईसी विशेषज्ञों  को मेजबान 
सरकार में प्रतिनियकु्त किया जाता ह ैऔर ये जुड़ाव दोनो ं देशो ं के बीच 
दीर्घ-कालिक सतत संबंध की स्थापना करत ेहैं। 

2014 के बाद से, विदेश मंत्रालय द्वारा 20 से अधिक देशो ंमें कुल 216 
आईटीईसी विशेषज्ञों  को तनैात किया गया है, जिनमें 178 रक्षा कर्मी 
और 38 नागरिक विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा, निकट भविष्य में 
केन्या, कजाकिस्तान, म्यांमार और उज्बेकिस्तान जसेै कुछ देशो ंमें भारतीय 
विशषज्ञों  को तनैात करने के लिए प्रतिनियकु्ति संबंधी औपचारिकताएं 
प्रक्रिया में हैं।

आईटीईसी के तहत रक्षा प्रशिक्षण 
आईटीईसी रक्षा कार्यक्रम के तहत, विदेश मंत्रालय वर्षित रूप से एफएफसी 
को क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता ह।ै 2014 के बाद से, 120 से 
अधिक एफएफसी को लगभग 23,500 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट की पशेकश 
की गई ह,ै जिसके तहत अब तक लगभग 12000 रक्षा कर्मियो ं और 
अधिकारियो ंको प्रशिक्षित किया गया है। इन कर्मियो ंको रक्षा मंत्रालय के 
प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 100+ रक्षा प्रशिक्षण संस्थानो ंद्वारा प्रस्तावित 
600 आईटीईसी रक्षा पाठ्यक्रमो ंमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। 

इन पाठ्यक्रमो ंका उद्देश्य एफएफसी के विभिन्न रक्षा बलो-ं सेना, नौसेना, 
वाय ुसेना और तटरक्षक बल में कई स्तरो ंपर रक्षा कर्मियो ंका क्षमता निर्माण 
करना है। ये पाठ्यक्रम अतंर्निहित प्रकृति के हैं जहा ंएफएफसी के प्रशिक्षु 
अपने भारतीय समकक्षों  के साथ प्रशिक्षण लेते हैं और इस प्रकार, भारतीय 
रक्षा बलो ं के समग्र अनुभव को साझा करत े हैं। नियमित आईटीईसी 
कार्यक्रम के अलावा, एफएफसी के अनरुोध पर आवश्यकता-आधारित 
पाठ्यक्रम भी पेश किए जात ेहैं। 

प्रशासनिक उद्देश्यों  के लिए, एफएफसी को चार श्रेणियो ंमें वर्गीकृत किया 
गया ह ै(i) श्रेणी- I: वापसी हवाई किराया सहित सभी खर्च विदेश मंत्रालय 
द्वारा आईटीईसी बजट शीर्ष से वहन किए जात ेहैं; (ii) श्रेणी-II- श्रेणी-I 
के समान लेकिन इसमें वापसी का हवाई किराया शामिल नही ं ह ै जो 
एफएफसी द्वारा वहन किया जाता ह;ै (iii) श्रेणी- एसएपी (विशेष सहायता 
कार्यक्रम)- व्यय विदेश मंत्रालय के संबंधित टेरिटोरियल प्रभाग के बजट 

शीर्ष द्वारा वहन किया जाता है; (iv) श्रेणी एसएफएस (स्व वित्त योजना) - 
व्यय एफएफसी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। 

2023-24 के दौरान, सेना, नौसेना और वाय ुसेना प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो ंमें 
79 भागीदार देशो ंको 3036 आईटीईसी रक्षा स्लॉट आवंटित किए गए 
हैं। इसके अतिरिक्त, तटरक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो ंमें 39 भागीदार देशो ं
को 258 स्लॉट की पेशकश की गई ह।ै इसके अलावा, 30 भागीदार देशो ं
को 41 एनडीसी स्लॉट आवंटित किए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, 
नई दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में शुरू होने वाले "राष्ट्रीय सुरक्षा 
और रणनीतिक अध्ययन" पर वार्षिक पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी। 
एफएफसी को दिए जाने वाले रक्षा पाठ्यक्रम सुरक्षा और रणनीतिक 
अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, समुद्री इंजीनियरिंग, 
समुद्री हाइड्रोग्राफी, आतंकवाद विरोधी, जंगल यदु्ध, योग्य उड़ान प्रशिक्षक, 
ग्राउंड ड्यूटी और उड़ान प्रशिक्षण से संबंधित हैं। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, 
वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, रक्षा प्रबंधन 
पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी कुछ पाठ्यक्रम चलाए गए हैं।

अन्य विकासशील देशो ंमें अनदुान परियोजनाएं 
भारतीय आईटी के वैश्विक ब्रांड मूल्य का लाभ उठात ेहुए, विदेश मंत्रालय 
क्षमता निर्माण साझदेारी के एक कें द्रित साधन के रूप में सीईआईटी (आईटी 
में उत्कृ ष्टता कें द्र) नामक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओ ंकी स्थापना के 
माध्यम से आईटी-कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा ह।ै अब तक, भारत ने 
47 देशो ंमें 58 ऐसी सीईआईटी परियोजनाओ ंको क्रियान्वित किया ह,ै 
जिनमें लगभग 200,000 प्रशिक्षुओ ंने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिग, बिग डेटा, 
एआई, मशीन भाषा और कंप्यूटर भाषाओ ंजसेै उन्नत विषयो ंमें सीडीएसी-
प्रमाणित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया ह।ै 

सीईआईटी मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, दक्षिण 
पूर्व एशिया और प्रशातं द्वीप समूह के कई देशो ंमें स्थापित किए गए हैं। इनसे 
अपार सद्भावना अर्जित हुई ह ैऔर हमारे साझदेार देशो ंद्वारा इनकी काफी 
मागं की जाती ह।ै वर्तमान में चार परियोजनाओ ंपर कार्यान्वयन चल रहा 
ह ैजिसमें वानुअत ुमें सीईआईटी, सोलोमन द्वीप में सीईआईटी, अर्जेंटीना 
में सीईआईटी और कजाकिस्तान सीईआईटी में परम सुपरकंप्यूटिग सुविधा 
का उन्नयन शामिल ह।ै  

कौशल प्रशिक्षण संबंधी क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, बलेीज़ में एक 
व्यावसायिक प्रशिक्षण कें द्र इस वर्ष सितंबर में पूरा हुआ।

कृत्रिम अगं फिटमेंट शिविर
यह प्रभाग भगवान महावीर विकलागं सहायता समिति (बीएमवीएसएस) 
के साथ निकट समन्वय में कृत्रि म अंग फिटमेंट शिविर आयोजित करता ह,ै 
जिसे 'जयपुर फुट' के नाम से जाना जाता ह।ै बीएमवीएसएस और मंत्रालय 
के बीच नवंबर 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और मार्च 
2023 में अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए इसे नवीनीकृत किया गया। इसके बाद, 
महात्मा गाधंी की 150वी ंजयंती समारोह के बाद से, यह कार्यक्रम मंत्रालय 
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की 'मानवता के लिए भारत' पहल के तहत कार्यान्वित किया जा रहा ह,ै जिसे 
औपचारिक रूप से 09 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 

मार्च तक, 21 देशो ं में कुल 25 शिविर आयोजित किए गए, जिसके 
परिणामस्वरूप कुल 12,722 अगंो ंको फिट किया गया। वर्तमान वर्ष में, 
इराक में शिविर पूरे हो चुके हैं, जबकि इथियोपिया (जनवरी 2024 के लिए 
प्रस्तावित), मंगोलिया (फरवरी 2024 के लिए प्रस्तावित) और श्रीलंका 
(मार्च 2024 के लिए प्रस्तावित) में शिविरो ंकी तयैारी चल रही है।

डीपीए III

भारत की विकास साझेदारी 
'वसुधवै कुटंुबकम' की भावना से प्रेरित होकर, भारत के अतंर्राष्ट्रीय विकास 
सहयोग में हाल के वर्षों में अपनी भौगोलिक पहुंच के साथ-साथ सहयोग के 
क्षेत्रों  में भी काफी विस्तार हुआ ह।ै 'पड़ोस प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियो ं
द्वारा समर्थित अपने तत्काल और विस्तारित पड़ोस पर भारत के बाहरी जडु़ाव 
को देखत ेहुए, यह स्वाभाविक ह ैकि भारत की अधिकाशं महत्वपूर्ण विकास 
साझदेारियो ंमें पड़ोसी देश शामिल हैं। भारत की विकास साझदेारियो ंकी 
एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी मागं-आधारित प्रकृति और साझदेार 
देशो ंकी प्राथमिकताओ ंके साथ घनिष्ठ तालमेल ह।ै 

जसैा कि विदेश मंत्रालय की विकास साझदेारी प्रशासन (डीपीए) शाखा 
ने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव प्राप्त किया है, परियोजना वितरण और 
कार्यान्वयन के अलावा परियोजनाओ ंकी स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया 
गया ह।ै परियोजनाओ ंके कें द्र में भागीदार देश की आवश्यकताओ ंऔर 
प्राथमिकताओ ंको रखने पर ध्यान कें द्रित करने के कारण भारत के विकास 
साझदेारी मॉडल को अपने भागीदारो ंसे उच्च स्तर की स्वीकृति मिली ह।ै 

भारत की विकास सहायता साझदेार देशो ंमें रेलवे लिकं, सड़क और पुल, 
जलमार्ग, सीमा-संबंधित अवसंरचना, ट्रांसमिशन लाइनें, बिजली उत्पादन 
और जलविद्युत जसेै आवश्यक अवसंरचना निर्माण के लिए एक प्रमुख 
उत्प्रेरक रही है। 

भारत ने अफगानिस्तान, म्यांमार, यकू्रे न, गाजा, नेपाल आदि सहित दनुिया 
भर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना जारी रखा ह।ै 
इसके अलावा, 2023 में, म्यांमार में सितवे बंदरगाह, जो कलादान मल्टी 
मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजके्ट (केएमएमटीटीपी) का हिस्सा है, का 
उद्घाटन किया गया। 

नेपाल में, कुर्था-बिजलपुरा रेलवे लाइन पूरी हो गई और इसे 29 मई 
को नेपाल को सौपं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 15 जुलाई 
को ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किया गया। जोगबनी-विराटनगर रेल 
लिंक परियोजना के तहत, बथनाहा (भारत) से नेपाल कस्टम यार्ड का 
उद्घाटन 01 जून को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियो ंद्वारा किया गया। 
रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने वाली एक नई विद्युतीकृत रेल लाइन के 
निर्माण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण कोकंण रेलवे कॉर्पोर�ेशन लिमिटड 
(केआरसीएल) द्वारा पूरा किया गया और इसे जून में प्रधान मंत्री के स्तर 
पर सौपं दिया गया। 

बागं्लादेश में, भारत न ेअखौरा-अगरतला रेल लिकं का निर्माण परूा किया, जो 
भारत में अगरतला के मौजदूा स्टेशन को बागं्लादेश में गंगासागर स्टेशन से 
जोड़ता है। परियोजना के बागं्लादेश हिस्से का उद्घाटन 01 नवंबर को प्रधान 
मंत्री और बागं्लादेश की प्रधान मंत्री द्वारा संयकु्त रूप से किया गया था। 

मॉरीशस में, मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना का चरण- II पूरा हो गया और 
अक्टूबर 2022 में भारत और मॉरीशस दोनो ंके प्रधान मंत्री द्वारा संयकु्त 
रूप से इसका उद्घाटन किया गया। 90 मिलियन अमरीकी डालर की संयकु्त 
ऋण सहायता एलओसी और 10 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के 
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तहत, रोज़ हिल से रेडुइट तक 3.4 किलोमीटर तक फैली लाइन का उद्घाटन 
22 जनवरी 2023 को मॉरीशस के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।  

मॉरीशस में भारत द्वारा पूरी की गई अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना और क्षमता 
निर्माण परियोजनाओ ंमें एक ईएनटी अस्पताल का निर्माण और मॉरीशस में 
प्राथमिक विद्यालयो ंके लिए शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए ई-टैबलेट 
परियोजना शामिल ह।ै भारत पोर्ट लुई में एक सिविल सेवा कॉलेज और 
एक फोरेंसिक साइंस लैब परियोजना के निर्माण के लिए अनुदान सहायता 
भी प्रदान कर रहा ह।ै भारत की 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान 
सहायता के तहत मॉरीशस के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में रीनल 
ट्रांसप्लांट यनूिट की स्थापना पर काम चल रहा ह।ै ग्रैंड बोइस में एक 
मडेिक्लिनिक के अलावा न्यू ग्रोव और कैप मल्ह्यूरक्स में दो क्षेत्रीय स्वास्थ्य 
कें द्र भी निर्माणाधीन हैं।

अन्य उल्लेखनीय विकासो ं में पहचाने गए व्यापार के लिए नवीनतम 
प्रौद्योगिकी मशीनो ंऔर उपकरणो ंको सौपंना, भारत में सेनेगल के कर्मियो ं
को प्रशिक्षण देना और डकार में उद्यमशील प्रशिक्षण और विकास कें द्र के 
'ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण' के लिए भारतीय विशेषज्ञों  को नियकु्त करना; 
ताजिकिस्तान में दशुाबं ेसे चोरटट तक 9.2 किमी लंबी आठ लेन बाईपास 
सड़क के पहले चरण का निर्माण पूरा करना इत्यादि शामिल है। 

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 
भारत विकसित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को भी बढ़ावा दे रहा 
है - दनुिया भर में, खासकर ग्लोबल साउथ के देशो ं सहित अन्य देशो ं
में यूपीआई, आधार या मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म 
(एमओएसआईपी), डिजीलॉकर, ईसंजीवनी आदि की डिजिटल 

पेशकश। यह बड़े पैमाने पर 2023 में आयोजित दो वॉयस ऑफ द 
ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तहत विचार-विमर्श का परिणाम है। 
डीपीआई के लिए भारत का प्रोत्साहन भारत और अन्य देशो ंमें डिजिटल 
परिवर्तन को आगे बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र-कें द्रित डिजिटल पहल 
(जैसे इंडिया स्टैक) में सहयोग बढ़ाने के लिए है। विदेशी सरकारो ंके साथ 
इंडियास्टैक डीपीआई को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास अकेले 2023 में 
ही सूरीनाम, आर्मेनिया, सिएरा लियोन, एंटीगुआ एवं बारबुडा, पापुआ 
न्यू गिनी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, तंजानिया एवं केन्या जैसे विविध देशो ंके 
साथ आठ समझौता ज्ञापनो ंमें सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, यूनिफाइड 
पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के निर्यात के लिए, अब तक आरबीआई 
और मेजबान देशो ंअर्थात गुयाना, पेरू, उरुग्वे, नामीबिया, फिजी और 
नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के बीच छह आशय पत्रों  पर हस्ताक्षर किए 
गए हैं। 

डीपीए IV
डीपीए IV प्रभाग को ऐसे विरासत स्थलो ंकी बहाली और संरक्षण के लिए 
परियोजनाओ ंसंबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौपंी गई है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी 
को बढ़ावा देने के लिए सासं्कृ तिक संबंध स्थापित करने हते ुसाझदेार देशो ंके 
सासं्कृ तिक परिदृश्य को परिभाषित करत ेहैं। मुख्य रूप से, इन परियोजनाओ ं
को संस्कृ ति मंत्रालय के तहत नामित तकनीकी एजेंसी एएसआई द्वारा 
कार्यान्वित किया जाता ह ैऔर विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता 
ह।ै यह प्रभाग भित्तिचित्रों  और पाडुंलिपियो ंजसैी अमूर्त विरासत संपत्तियो ं
की बहाली और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओ ंको लागू करने के लिए 
अन्य संगठनो ंके साथ भी सहयोग करता है। 
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विदेश मंत्री ने नवंबर 2023 में दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियो ंके सत्र को संबोधित किया 



विरासत स्थलो ंकी तीनो ंभारतीय पुनर्स्थापना परियोजनाओ ंपर कार्य प्रगति 
पर ह।ै इनमें कंबोडिया (ता प्रोम और प्रीह विहार) और लाओ पीडीआर 
(वाट फोउ) की परियोजनाएं शामिल हैं। वियतनाम में तीन नई परियोजनाएँ 
शुरू की जा रही हैं। 

ता प्रोम मंदिर, कंबोडिया: यह मंत्रालय की सबसे पुरानी परियोजना ह,ै जो 
फरवरी, 2004 में शुरू हुई थी, यह वर्तमान में अपने तीसरे चरण में ह।ै 10 
साल लंबा तीसरा चरण नवंबर 2016 में शुरू हुआ। 2022-23 के दौरान, 
नर्तक हॉल के मध्य भाग के गुं बद और अर्ध गुं बद छत पर पेडिमेंटस् और 
कोपिगं स्टोन से मरम्मत की गई थी। इसके अलावा, पश्चिमी तरफ की गैलरी 
का अग्रभाग, पूर्वी तरफ का बरामदा फर्श और चबतूरा उपयकु्त पुरातात्विक 
सामग्रियो ंसे संरक्षित किया गया था। 

प्रीह विहार मंदिर, कंबोडिया: यह विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 
नवीनतम परियोजना ह ै और कंबोडिया में दूसरी परियोजना ह।ै यह 
परियोजना 2020-2021 में स्वीकृत की गई ह।ै इसके 10 साल में पूरा 
होने की संभावना है। 2022-23 के दौरान, बट्रेस दीवार की नीव के पास 
जमा स्लिट को हटाने के लिए खुदाई की गई ताकि क्रे न का सुरक्षित संचालन 
और आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। यार्ड का 75 फीसदी निर्माण पूरा हो 
चुका ह।ै 2023-24 में गोपुरा-V, नागर्जा प्रांगण प्रवेश द्वार और कार्यालय 
एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

वट फ़ू  मंदिर, लाओ पीडीआर: पहले चरण (मई 2007-मई 2017) के 
सफल समापन के बाद, वर्तमान में यह परियोजना अपने दूसरे चरण में ह।ै 
10 साल लंबा दूसरा चरण नवंबर 2018 में शुरू हुआ। 2022-23 के 
दौरान, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए दस्तावेज 
परेू हो चुके हैं। कोर ड्रिलिगं और परुातात्विक पत्थरो ंकी मरम्मत का कार्य 
किया जा रहा ह।ै 2023-24 के दौरान दीर्घाओ ंऔर मार्गों का संरक्षण 
किया गया।

माई सन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वियतनाम: वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत में 
माई सन कॉम्प्लेक्स में मंदिरो ंके तीन समूहो ं- एच, के और ए का सफल 
जीर्णोद्धार दोनो ंसरकारो ंके बीच विकास साझदेारी के हिस्से के रूप में किया 
गया था। यह परियोजना औपचारिक रूप से 20 दिसंबर 2022 को माई सन 
मैनेजमेंट बोर्ड को सौपं दी गई थी।

नई परियोजनाएँ आरंभ करना: भारतीय दूतावास हनोई ने तीन अतिरिक्त 
परियोजनाओ ंनामतः माई सन साइट पर मंदिरो ं के 'एफ' और 'ई' समूह 
का संरक्षण, डोगं डुओगं बौद्ध मठ का संरक्षण और न्हान टॉवर का संरक्षण 
के निष्पादन की सिफारिश की थी। इन परियोजनाओ ंकी घोषणा दिसंबर 
2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री स्तर 
पर की गई थी। ए, एच, और के समूहो ंमें चल रह ेकार्य के दिसंबर 2022 
में पूरा होने के बाद, एएसआई टीम ने मई 2023 में नई परियोजनाओ ं
पर प्रारभिक व्यवहार्यता अध्ययन किया। इन तीन परियोजनाओ ंके लिए 
डीपीआर तयैार करने के लिए एएसआई की पाचं सदस्यीय टीम वर्तमान में 
वियतनाम में बासठ दिवसीय प्रतिनियकु्ति पर ह।ै 

विश्व धरोहर परिषद के अतंर्गत अकंित विरासत स्थलो ंकी पारंपरिक बहाली 
के अलावा, डीपीए-IV अमूर्त सासं्कृ तिक संपत्तियो ंकी बहाली और संरक्षण 
का कार्यान्वयन भी करता ह।ै नवंबर 2022 में कंबोडिया में विरासत स्थलो ं
के डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के लिए वाट राजा बो पगोडा में रामायण भित्ति 
चित्रों  के संरक्षण के वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास 
और अनुप्रयोग में सहयोग के लिए कंबोडिया की शाही सरकार के साथ दो 
अलग-अलग समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए गए हैं। रामायण पेंटिग 
के जीर्णोद्धार के लिए पहली किस्त अगस्त 2023 में जारी की गई ह ैऔर 
इसका कार्य प्रगति पर है। 

संस्थागत तरीके से भाषा, रीति-रिवाजो,ं प्रथाओ,ं प्रदर्शन और अन्य ललित 
कलाओ ं जसैी अमूर्त सासं्कृ तिक विरासत की बहाली और पुनरुद्धार को 
बढ़ावा देने का एक प्रयास के रूप में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली 
को 'दक्षिण एशियाई पाडुंलिपि इतिहास और पाठ्य परुालेख', (संहिता) 
नामक एक पहल के माध्यम से विभिन्न स्थानो ं(कोपेनहगेन विश्वविद्यालय, 
वेलकम कलेक्शन लंदन, नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल में 
अक्षेश्वर महाबिहार और भारतीय संस्थान पुस्तकालय, यकेू में ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के बोडलियन) में रखी भारतीय पाडुंलिपियो ंकी सूची बनाने, 
सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट अनुसंधान परियोजना 
का काम सौपंा गया था। परिणामस्वरूप, 1100 इंडिक पाडुंलिपियो ं को 
सूचीबद्ध और डिजिटलीकृत किया गया। एक डिजिटल पाडुंलिपि लाइब्रेरी 
विकसित की गई ह,ै जिसे www.samhita.iicdelhi.in पर देखा जा 
सकता ह।ै 
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नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग मध्यम-अवधि के नीति नियोजन, 
विदेश नीति में विशेषज्ञता रखने वाले रणनीतिक, थिकं-टैंक और 

शैक्षणिक समुदाय के लिए अनुसंधान एवं आउटरीच, और साथ ही नीति 
नियोजन संवादो ंमें द्विपक्षीय भागीदार देशो ंको जोड़ने से संबंधित पहलो ंके 
लिए मंत्रालय का नोडल प्रभाग ह।ै नीति नियोजन प्रभाग सरकार की वॉयस 
ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) पहल और मंत्रालय में भारत 
की पड़ोस प्रथम नीति के समन्वय के लिए नोडल प्रभाग भी है। 

वर्ष के दौरान, वीओजीएसएस के दो संस्करण आयोजित किए गए, पहला 

जनवरी में और दूसरा नवंबर 2023 में। शिखर सम्मेलन में नेता एवं मंत्रिस्तरीय 
दोनो ंखंड थ।े नेताओ ंके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की। 
17 नवंबर को दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में, प्रधान 
मंत्री ने नई दिल्ली में स्थापित दक्षिण (डीएकेएसएचआईएन) नामक वैश्विक 
दक्षिण उत्कृ ष्टता कें द्र का उद्घाटन किया। दक्षिण (डीएकेएसएचआईएन) का 
अर्थ विकास एवं ज्ञान साझाकरण पहल ह ैऔर इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण 
देशो ंमें मानव कें द्रित विकास एवं प्रौद्योगिकी सक्षम परिवर्तन में ज्ञान एवं 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। 
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नीति नियोजन एवं अनुसंधान 

अध्याय

19

प्रधान मंत्री ने जनवरी 2023 में नई दिल्ली से प्रथम वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित किया 
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वर्ष के दौरान, प्रभाग ने जर्मनी, यरूोपीय संघ, इज़राइल, वियतनाम, जापान, 
आर्मेनिया और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्रालयो ं के समकक्ष नीति 
नियोजन प्रभागो/ंब्यूरो के साथ और ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमेरिका के 
क्वाड सदस्य राष्ट्रों  के साथ संयकु्त रूप से नीति नियोजन संवाद आयोजित 
किए। 

प्रभाग ने विदेश नीति के रुझानो ंऔर अतंर्राष्ट्रीय विकास को शामिल करत ेहुए 
कई शोध पत्र और नीति संक्षिप्त विवरण तयैार किए। अनुसंधान परिणामो ं
का उपयोग मंत्रालय और विदेशो ंमें भारतीय मिशनो ंद्वारा किया जाता ह।ै 
इन पत्रों  का कें द्र-बिन्दु उभरत ेमुद्दों  पर तत्काल प्रतिक्रिया विकल्पों से लेकर 
विश्व में मध्यम एवं दीर्घकालिक रुझानो ंतथा विकास और इस रणनीतिक 
सीमा पर भारत की उभरती भूमिका एवं हितो ंतक था। प्रभाग ने अपने 
प्रकाशनो ं की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें विदेश नीति दैनिक रिपोर्ट, 
एनआईटीआई श्रृंखला, थिकंटैंक कम्पेंडियम, वैश्विक संघर्ष मॉनिटर, विदेश 
नीति क्रूक्स , कैबिनेट का मासिक साराशं और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 
शामिल ह।ै 

यह प्रभाग थिकं-टैंक और शैक्षणिक संस्थानो ंके सहयोग से अन्य संवादो ं
के साथ-साथ विभिन्न रणनीतिक आउटरीच संवाद जसेै रायसीना डायलॉग, 
एशियाई आर्थिक संवाद, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, हिदं महासागर 
सम्मेलन, भारत-अमेरिका मंच, भारत-जापान मंच और अटल बिहारी 
वाजपेयी मेमोरियल व्याख्यान आयोजित करता ह।ै 

छठा भारतीय अमेरिकी मंच 13 और 14 जनवरी को अनंत एस्पेन सेंटर के 
सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय "भू-राजनीति, 
सुरक्षा, रणनीति, अर्थशास्त्र, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी" था। 

एशिया आर्थिक संवाद 23-25 फरवरी को पुण ेमें आयोजित किया गया था, 
जो पुण ेअतंरराष्ट्रीय कें द्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस शिखर 
सम्मेलन के 7वें संस्करण का विषय "एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था" 
था। 

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से 02-05 मार्च को नई दिल्ली 
में "प्रोवोकेशन, उनसर्टेनीटी, टार्बुलेंस: लाइटहाउस इन द टेम्पेस्ट" विषय 
पर 8वा ंरायसीना संवाद आयोजित किया गया था। इस वर्ष के संस्करण 
में लगभग 35 मंत्रियो ं सहित 100 से अधिक देशो ं के प्रतिनिधियो ं की 
भागीदारी देखी गई, जिससे यह विदेश नीति प्रतिनिधियो ंऔर विशेषज्ञों  की 
सबसे बड़ी वैश्विक सभाओ ंमें से एक बन गया। 

छठा हिदं महासागर सम्मेलन 12 और 13 मई को आयोजित किया गया था, 
जो बागं्लादेश के विदेश मंत्रालय और सिगंापरु के एस. राजरत्नम अतंर्राष्ट्रीय 
अध्ययन स्कू ल के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का 
विषय "शातंि, समृद्धि और अनुकूल भविष्य के लिए साझदेारी" था। 

भारत-जापान फोरम का आयोजन 28 और 29 जलुाई को नई दिल्ली में 
अनंत एस्पेन सेंटर के सहयोग से किया गया था। इस फोरम के दूसरे संस्करण 
का विषय "भारत-प्रशातं और क्वाड, रक्षा सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और 

आपूर्ति श्रृंखला, निवशे और अवसंरचना, अर्धचालक एवं महत्वपूर्ण खनिज 
और आर्थिक जुड़ाव" था। 

छठा भारत-जापान भारत-प्रशातं फोरम 15 और 16 नवंबर को टोक्यो में 
दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस संस्करण का 
विषय "भारत और जापान: भारत-प्रशातं के भविष्य को आकार देना" था। 

भारत-कोरिया रणनीतिक वार्ता 27 और 28 नवंबर को अनंत एस्पेन सेंटर 
के सहयोग से आयोजित की गई थी। 22वें संस्करण का विषय “भारत-
प्रशातं क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, रक्षा - अतंरिक्ष, प्रौद्योगिकी और 
सहयोग” था। 

कार्नेगी इंडिया के सहयोग से आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 
04-06 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस शिखर 
सम्मेलन के 8वें संस्करण का विषय "प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति" था। 

इसके अलावा, विदेश मामलो ंपर संसदीय स्थायी समिति की "भारत की 
नीति नियोजन और आईसीडब्ल्यूए एवं आरआईएस के विशेष संदर्भ में 
थिकं टैंक की भूमिका" पर अपनी 24वी ंरिपोर्ट की सिफारिशो ंके अनुरूप, 
प्रभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों  में विदेश नीति पहुंच का विस्तार किया और 
देश भर में विभिन्न राज्यों  में कई ट्रैक 1.5/ट्रैक 2.0 संवादो ंका आयोजन 
किया गया। 

मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग के अवसर पर प्रधानमंत्री 
के साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 



वर्ष के दौरान, प्रभाग ने ट्रैक 1.5 सहयोग के माध्यम से विभिन्न भारतीय 
राज्यों  में थिकं-टैंक के साथ संस्थागत जडु़ाव का विस्तार किया। परू्वोत्तर भारत 
और बंगाल की खाड़ी में भारत-प्रशातं वार्ता 11 और 12 अप्रैल को एशियाई 
संगम के सहयोग से त्रिपुरा में आयोजित की गई थी; भारत की रणनीतिक 
संस्कृ ति पर 9वा ंअतंर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन 25 और 26 नवंबर को पणु ेमें 
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यनूिवर्सिटी द्वारा "भारतीय रणनीतिक विचार और 
संस्कृ ति का पनुरावलोकन" विषय पर प्रभाग के वित्तीय समर्थन से आयोजित 
किया गया था; "कनेक्टिविटी का भविष्य" विषय पर पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य पर 
पहला अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन 02-03 दिसंबर को भुवनशे्वर में आयोजित किया 
गया था और महाराणा प्रताप वार्षिक भू-राजनीति संवाद का दूसरा संस्करण 
23-25 मार्च को उदयपुर में उसानास फाउंडेशन द्वारा “बदलती वशै्विक 
व्यवस्था में भारत की भूमिका” विषय पर आयोजित किया गया था।  

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडबल्यूए) 
यह प्रभाग भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) से संबंधित सभी 
मामलो ंके लिए मंत्रालय में प्रशासनिक और नोडल प्रभाग ह।ै आईसीडब्ल्यूए 
भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक रुझानो ं एवं विकासो ं के विश्लेषण का 
अपना अनिवार्य कार्य कर रहा ह।ै इसने अनुसंधान, प्रकाशन, विचार-विमर्श 
एवं विदेश नीति आउटरीच सहित अपने विभिन्न क्रियाकलापो ंके माध्यम से 
विदेश नीति तथा अतंर्राष्ट्रीय संबंधो ंपर भारतीय की विचारो ंको दनुिया के 
समक्ष रखने में योगदान दिया ह।ै परिषद ने सामयिक मुद्दों  पर 155 शोध पत्र 
प्रकाशित किए। इसके अलावा, परिषद ने भारत की जी20 और एससीओ 
अध्यक्षता से लेकर भारत की विदेश नीति के 75 साल, भारत के यएूनएससी 
कार्यकाल (2021-22) जसेै मुद्दों  पर 13 सप्रू हाउस दस्तावेज़, 20 पुस्तकें  
और विशेष प्रकाशन भी प्रकाशित किए हैं। इसने अपने प्रकाशनो ंका हिदंी 
और अन्य भारतीय भाषाओ ंमें अनुवाद करने का प्रयास जारी रखा। परिषद 
ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियो ंऔर प्रतिनिधिमंडलो ंके साथ ट्रैक 2.0 संवाद, 

व्याख्यान और सम्मेलन/चर्चा सहित बड़ी संख्या में संबंधित कार्यक्रमो ंका 
आयोजन किया। 

विकासशील देशो ं के लिए अनसंुधान एवं सूचना प्रणाली 
(आरआईएस) 
यह प्रभाग विकासशील देशो ं के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली 
(आरआईएस) से संबंधित सभी मामलो ंके लिए मंत्रालय में नोडल प्रभाग 
ह।ै आरआईएस एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान ह ैजो अतंरराष्ट्रीय 
आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों  में 
विशेषज्ञता रखता ह।ै यह वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों  पर विकासशील 
देशो ंके बीच नीतिगत संवाद एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता ह।ै इसका 
प्राथमिक ध्यान दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और विभिन्न मंचो ंपर 
बहुपक्षीय वार्ता में विकासशील देशो ंके साथ सहयोग करने पर है। 

जी20 यनूिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत, आरआईएस ने जी20 मुद्दों  पर 
व्याख्यान दिया और भारत भर के 101 विश्वविद्यालयो ंके 1 लाख से अधिक 
छात्रों  को इसमें शामिल किया। आरआईएस ने विभिन्न सम्मेलनो,ं वबेिनार 
और पैनल चर्चाओ ंका आयोजन किया। 

16 और 17 जनवरी को लाइफ, मूल्यों  और कल्याण के साथ वैश्विक 
शासन: ढाचंा, वित्त और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष 
थिकं 20 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरआईएस ने 23 फरवरी 
को भारतीय जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओ ं एवं चुनौतियो ं पर एक 
परस्पर संवादात्मक वार्ता का आयोजन किया। आरआईएस ने 22 मार्च 
को नई दिल्ली में यएून हाउस में “सक्रिय भागीदार और आर्थिक विकास के 
प्रेरक के रूप में महिलाएं: आजीविका एवं देखभाल संबंधी अवसंरचना पर 
कें द्रण” विषय पर टी20 साइड इवेंट के लिए एक दिवसीय पैनल चर्चा का 
आयोजन किया। आरआईएस ने मंत्रालय, यएून इंडिया और द एनर्जी एंड 

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

210

विदेश मंत्री ने मंत्रालय की प्रमुख विदेश नीति आउटरीच पहलो ंमें भाग लिया जिसमें एनएडीआई संवाद का तीसरा संस्करण,  
गुवाहाटी; 8वा ंवैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली; 7वी ंएशिया आर्थिक वार्ता, पुण;े दूसरा भारत-जापान फोरम, 

नई दिल्ली; 8वी ंरायसीना वार्ता, नई दिल्ली; छठा हिदं महासागर सम्मेलन, ढाका (ऊपर बाएं से दक्षिणावर्त) शामिल ह ै



रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के सहयोग से 06 अप्रैल को केरल में 
“टुवार्ड्स ए ग्रीन ट्रांजिशन: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) और 
जस्ट ग्रीन ट्रांजिशन” पर एक विकास कार्य समूह  (डीडबल्यूजी) कार्यक्रम 
का आयोजन किया। आरआईएस ने एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
स्टडीज (एएनएसआईएसएस) और यवुा कार्य एवं खेल मंत्रालय के सहयोग 
से 28 अप्रैल को पटना में यवुा 20 विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन 
किया। इसके अलावा, विशाखापत्तनम, भुवनशे्वर, जयपुर और गुवाहाटी में 
फ्युचर ऑफ वर्क : इंडस्ट्री 4.0: इनोवशेन एंड 21वी ंसेंचुरी स्किल्स” शीर्षक 
वाले यवुा 20 विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए। 

T20 के टास्क फोर्स 3 के हिस्से के रूप में 15 मई 2023 को बर्लिन में 
ग्लोबल सॉल्यूशस शिखर सम्मेलन में लाइफ एवं कल्याण के लिए आर्थिक 
एवं प्रणालीगत परिवर्तनो ंपर एक साइड-इवेंट आयोजित किया गया था। 
उन्हों ने 28 जनू को आरआईएस में “भारत की जी20 अध्यक्षता और 
हिमालय में सतत विकास: अवसर एवं रणनीति” पर एक नीति संक्षिप्त जारी 
की। आरआईएस ने भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) के सहयोग से 
11 जलुाई को नई दिल्ली में वर्चुअल डिजिटल एसेटस् इंडस्ट्री: भारत और 
जी20 परिप्रेक्ष्य से विकसित नीति और नियामक परिदृश्य विषय पर एक 
गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। 30 जलुाई को मैसूर में टी20 शिखर 
सम्मेलन के अवसर पर, आरआईएस और एशियाई विकास बैंक संस्थान 
(एडीबीआई) ने G7/जी20 संयकु्त कार्रवाई - बहु-संकट को संबोधित 
करना और 2030 एजेंडा को पुनः शुरू करना पर विचार-विमर्श करने के 
लिए अन्य शिक्षाविदो ं और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों  सहित टी7 और 
टी20 नेताओ ंकी एक संयकु्त बठैक आयोजित की। 

उन्हों ने 01 अगस्त को ‘टास्क फोर्स 3 लाइफ, अनुकूलन एवं कल्याण हते ु
मूल्य’ और ‘टास्क फोर्स 6 त्वरित एसडीजी: 2030 एजेंडा के लिए नए मार्ग 
तलाशने’ के सह-अध्यक्षों  की एक संयकु्त बठैक भी आयोजित की। उन्हों ने 
आगामी लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति पर फोर्थ सेक्टर ग्रुप के साथ 09 
सितंबर को एक हाइब्रिड गोलमेज चर्चा का भी आयोजन किया। 15 सितंबर 

को जी20 नई दिल्ली नेताओ ंकी घोषणा पर एक वबेिनार आयोजित किया 
गया था, जिसका शीर्षक लाइफ एवं प्रतिरोधक्षमता-यकु्त अवसंरचना के 
लिए भावी योजना था। उन्हों ने 18 सितंबर को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्त, 
समावशेन और जी20 दिल्ली घोषणा पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन 
किया। आरआईएस ने 26 सितंबर को जी20 यनूिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले 
का आयोजन किया, जिसे जी20 यनूिवर्सिटी कनके्ट व्याख्यान श्रंखला के 
तहत आने सभी व्याख्यानो ंका भव्य समापन माना गया। 

इसके अतिरिक्त, टी20 टास्क फोर्स 3 के तहत आरआईएस द्वारा छह 
सेमिनारो ंकी एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। पहला सेमिनार 24 मार्च 
को ‘लोगो ंके कल्याण से जुड़ी स्थिति का पता लगाने संबंधी दृष्टिकोण और 
अतंर्राष्ट्रीय संस्थानो ंको पुनः व्यवस्थित करने’ पर आयोजित किया गया था। 
दूसरा सत्र 31 मार्च को ‘सतत उपभोग और उत्पादन, जलवाय ुसंबंधी संकट 
और सार्वभौमिक स्वस्थ्य’ पर आयोजित किया गया था। तीसरा सेमिनार 
14 अप्रैल को ‘अतंर्राष्ट्रीय संबंधो ंमें नैतिकता और मूल्यों  को बढ़ावा देने’ पर 
था। टी20 टास्क फोर्स 3 श्रृंखला का चौथा सेमिनार का विषय ‘मुख्यधारा 
सामुदायिक साझदेारी और लाइफ के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण’ था और 
इसका आयोजन 21 अप्रैल को किया गया था। टी20 टास्क फोर्स 3 सेमिनार 
के नए विकास मॉडल के लिए शहरी-ग्रामीण संबंधो’ं पर सेमिनार पाचं का 
आयोजन 28 अप्रैल को किया गया था। सतत, अनुकूल और समावेशी 
अवसंरचना के वित्तपोषण पर टी20 टास्क फोर्स 3 सेमिनार श्रृंखला का 
आखिरी सेमिनार 05 मई को आयोजित किया गया था। 

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय 
मंत्रालय का पुस्तकालय मंत्रालय के मखु्यालय के साथ-साथ विदेश स्थित 
भारतीय मिशनो ं और कें द्रों  के अधिकारियो ं और कर्मचारियो ं के उपयोग 
के लिए संसाधन और सूचना कें द्र के रूप में कार्य करता ह।ै वर्तमान में यह 
पुस्तकालय नई दिल्ली में पटियाला हाउस और जवाहरलाल नेहरू भवन 
(जएेनबी) में स्थित है। 

नीति नियोजन एवं अनसंुधान
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विधि एवं संधि प्रभाग मंत्रालय के विधिक मामलो ंमें कार्रवाई करता ह,ै 
जिसमें अतंरराष्ट्रीय कानून के मुद्दे भी शामिल हैं। 2023 में, प्रभाग 

ने महत्वपूर्ण मामलो ंपर कानूनी सलाह दी, वैश्विक प्रासंगिकता के विभिन्न 
दस्तावेजो ंकी जाचं की, और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधियो ंका अनुसमर्थन 
किया, जिन पर भारत सरकार ने अन‍्य देशो ंके साथ हस्ताक्षर किए थ।े

राष्ट्रों  और अन्य अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ंके साथ संबंध  

संयकु्त राष्ट्र

संयकु्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति
78वी ंसंयकु्त राष्ट्र महासभा के दौरान, भारत ने 02 अक्टूबर-17 नवंबर 
तक छठी समिति (विधिक) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संतलुित और 
रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करत ेहुए, भारत ने संयकु्त राष्ट्र के कानूनी 
निकायो ं में विकासशील देशो ं की बढ़ती भागीदारी का समर्थन करत े हुए 
समावेशिता और प्रतिनिधित्व पर बल दिया। भारत ने मानवता के विरुद्ध 
अपराधो ंपर विमर्श में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

भारत ने कार्यसूची की विभिन्न मदो ंपर राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिनमें 
विशेष रूप से  अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप‍्त करने के उपायो ंका उल‍्लेख 
किया गया। महासभा ने एक संकल‍्प अगंीकार किया, जो आतंकवादी कृत्यों   

को रोकने और उनके दमन में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के 
प्रयासो ंको दर्शाता ह।ै आतंकवाद के अतिरिक्‍त भारत ने 78वी ंयएूनजीए 
की छठी समिति के दौरान वैश्विक कानूनी परिदृश्य को आकार देने के लिए 
अपनी प्रतिबद्धता दिखात ेहुए संयकु्त राष्ट्र की भूमिका, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार 
कानून और मौलिक कानूनी सिद्धांतो ंको मजबतूी प्रदान करने पर चर्चा की।

भारत की सक्रिय भागीदारी में संयकु्त राष्ट्र के अधिकारियो ंकी आपराधिक 
जवाबदेही, कानून का शासन, मानवता के खिलाफ अपराध, सार्वभौमिक 
क्षेत्राधिकार, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयकु्त राष्ट्र आयोग का काम 
और आपदाओ ंमें व्यक्तियो ंकी सुरक्षा जसेै महत्वपूर्ण विषय शामिल थ।े 
भारत की भागीदारी ने वैश्विक कानूनी चर्चाओ ंमें पर्याप्त योगदान देने और 
अतंरराष्ट्रीय कानून के तहत विविध प्रकार की चुनौतियो ंसे निपटने की अपनी 
प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

अतंर्राष्ट्रीय काननू सप्ताह
अतंर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह, जोकि वैश्विक कानूनी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम है, भारत की अध्यक्षता में 23 और 24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क  
में आयोजित किया गया था। अपर सचिव, विधि एवं संधि प्रभाग, 33वी ं
अनौपचारिक कानूनी सलाहकार बठैक के लिए भारत से मुख्य समन्वयक 
थ ेऔर उन्हों ने सत्र और पैनल बठैको ंकी अध्यक्षता की। पैनल चर्चा के 
लिए रखे गए विषयगत मुद्दों  की अत्यधिक सराहना की गई, जो अतंरराष्ट्रीय 
कानून की जटिलताओ ंका समाधान करने में संवाद और सहयोग के महत्व 
को रेखाकंित करत े हैं। 'अतंर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतो ं के लोकतंत्रीकरण' 
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पर पैनल चर्चा ने विशेष रूप से सदस्यों  को वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, जो 
समावशेी है और विभिन्न कानूनी प्रणालियो,ं संस्कृ तियो ंकी समृद्ध विविधता 
और सम्मिलित कानूनी परंपराओ ंसे प्राप‍्त होने वाले मलू्यों  को पहचान करत े
हैं, से अतंरराष्ट्रीय कानून अवधारणाओ ंऔर मूलभूत मान्यताओ ंपर फिर से 
विचार करने में सक्षम बनाया।

विभिन्न पनैल चर्चाओ ं में विवादास्पद निपटान से परे विवादो ं के प्रशातं 
निपटान, सुलह और मध्यस्थता जसेै वकैल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) 
का पता लगाने जसेै विषयो ंको शामिल किया गया। चर्चाएं विभिन्न अतंर्राष्ट्रीय 
काननू व्यवस्थाओ ंमें "रोकथाम" के सिद्धांत पर हुई, जिसमें गहरे समदु्र में 
खनन, वातावरण, वशै्विक महामारी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियो ंजसेै मदु्दों  
पर ध्यान कें द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, साझा प्राकृतिक संसाधनो ंकी 
जाचं की गई, विशष रूप से बाहरी अतंरिक्ष, साइबर काननू एवं समदु्री जवैिक 
विविधता (बीबीएनज)े में अतंरराष्ट्रीय कानून के विकास में चुनौतियो ंऔर 
अवसरो ंपर प्रकाश डाला गया। वशै्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न, इन चर्चाओ ं
ने अतंरराष्ट्रीय कानून की जटिलताओ ंका समाधान संवाद एवं सहयोग से करने 
के महत्व पर बल दिया, जिसे प्रतिनिधियो ंसे सराहना और स्वीकृति मिली।

भारत ने इन चर्चाओ ं में अतंर्राष्ट्रीय कानून आयोग और शिक्षा जगत के 
विशषेज्ञों  की भागीदारी की सुविधा प्रदान की, जिसने विचार-विमर्श को समदृ्ध 
किया और सदस्य देशो ंको मूल्यवान अतंर्दृष्टि और अनुभव प्रदान किए।

एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन 
(एएएलसीओ)
एएएलसीओ एक अतंरसरकारी संगठन है जिसका मखु्यालय नई दिल्ली में 
ह,ै जिसे अतंर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास की दिशा में काम करने 
का दायित्व सौपंा गया ह।ै एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संगठन के 
अधिदेश को साकार करने में सक्रिय रूप से योगदान देता ह।ै

भारत ने 2022-23 की अवधि के लिए एएएलसीओ के 60 वें वार्षिक सत्र 
की अध्यक्षता संभाली । भारत की अध्यक्षता ने संगठन के अधिदेश के साथ 

हमारी गहन प्रतिबद्धता और भागीदारी को फिर से दृढ़ करने का अवसर प्रदान 
किया, जिससे एएएलसीओ को समकालीन प्रासंगिकता के अतंरराष्ट्रीय काननू 
के मदु्दों  पर कई वबेिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करन ेमें सुविधा हुई।

एएएलसीओ के 60वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एक सफल कार्यकाल के 
बाद, भारत ने 16-20 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 
61वें वार्षिक सत्र की कमान आगामी अध्यक्ष को सौपंी। 

61वें वार्षिक सत्र में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 'नारी शक्ति वंदना 
अधिनियम' जसेै विधायी अधिनियमो,ं जो महिलाओ ंको सशक्त बनाने के 
लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता ह,ै  सहित मुद्दों  पर भारत की स्थिति 
को प्रस‍्तुत किया । प्रतिनिधिमंडल ने एएएलसीओ सदस्य राष‍्ट्रों  की क्षमता 
निर्माण को बढ़ाने के लिए चर्चा के लिए एक नया विषय 'बाह्य अतंरिक्ष 
में कानूनी मुद्दे' भी रखा। यह पहल एएएलसीओ के ढाचें के तहत बाहरी 
अतंरिक्ष में गतिविधियो ंऔर विकास से जडु़ी कानूनी जटिलताओ ंको हल 
करने के महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाती ह।ै

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यसूची मदो ंमें वक्‍तव‍्यो ंमें प्रमुख मुद्दों  को 
संबोधित किया, जिसमें अतंरराष्ट्रीय कानून आयोग के कार्य, समुद्र के 
कानून, फिलिस्तीन में अतंरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, अतंरराष्ट्रीय व्यापार 
एवं निवशे कानून और पर्यावरण एवं सतत विकास पर चर्चा शामिल थी।

यएूनआईडीआरओआईटी  (निजी काननू के एकीकरण के 
लिए अतंर्राष्ट्रीय संस्थान की शासी परिषद)
संगठन के साथ हमारे जुड़ाव को और मजबतू करने के लिए प्रभाग ने नई 
दिल्ली में एक सेमिनार और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। सरकारी 
और निजी क्षेत्र के हितधारको ंने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। सेमिनार 
का उद्घाटन राज‍्य मंत्री (एमएल) और प्रभाग के अपर सचिव ने किया। 
महासचिव और (यएूनआईडीआरओआईटी) के उप महासचिव इग्नासियो 
टिराडो मुख्य समन्वयक के रूप में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए रोम से 
आए और सत्रों  का संचालन किया। 

जलुाई 2023 में भारत की यएूनआईडीआरओआईटी  महासभा की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में 
यएूनआईडीआरओआईटी परियोजनाओ ंपर सेमिनार का उद्घाटन राज्य मंत्री (एमएल) ने किया



14 दिसंबर को, प्रभाग  के अपर सचिव को यएूनआईडीआरओआईटी के 
लिए चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ह ैक्योंकि  यह पहली बार ह ै
कि भारत से कोई महिला प्रतिनिधि इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुनी गई है।

भारत की उपस्थिति यएूनआईडीआरओआईटी और इसकी विभिन्न 
परियोजनाओ ंके साथ अधिक गहराई से जुड़ने के नए रास्ते खोलती ह।ै 
विशष रूप से, यएूनआईडीआरओआईटी वर्तमान में डिजिटल संपत्ति और 
बैंक दिवालियापन जसैी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओ ंपर काम कर रहा है। 
उदाहरण के लिए, डिजिटल संपत्तियो ं पर परियोजना का लक्ष्य डिजिटल 
संपत्तियो ंऔर निजी कानून से संबंधित विधायी सिद्धांतो ंका एक समूह तयैार 
करना है।

शासी परिषद में भारत के होने से, इन अतंरराष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून ढाचंो ं
को आकार देने में इसकी प्रत्यक्ष भूमिका होगी। यह न केवल अतंरराष्ट्रीय 
कानूनी मामलो ं में भारत के प्रभाव को बढ़ाता ह ै बल्कि इसे निजी और 
वाणिज्यिक कानून पर वैश्विक चर्चाओ ंमें अपने अद्वितीय वैश्विक दक्षिण 
परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने का भी अवसर प्रदान करता है।

यएूनआईडीआरओआईटी महासभा सत्र के दौरान, भारत ने सॉफ्ट लॉ 
इंस्ट्रूमेंटस् पर कें द्रित एक अतिरिक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता की। चर्चा 
अतंरराष्ट्रीय कानूनी ढाचें में कठोर कानून के साथ-साथ सॉफ्ट लॉ की परूक 
भूमिका पर कें द्रित थी। चर्चा को प्रतिभागियो ंऔर पैनलिस्टों  दोनो ंसे व्यापक 
स्वीकृति और सराहना मिली। 

शंघाई सहयोग संगठन
2023 में, भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की, प्रमुख बठैको ंकी मेजबानी 
की और एससीओ के विभिन्न पहलुओ ं पर चर्चा की सुविधा प्रदान की। 
प्रभाग, संगठन से संबंधित सभी कानूनी मामलो ंकी जाचं में सक्रिय रूप 
से संलग्न ह।ै प्रभाग ने संगठन के कई दस्तावेज़ों  पर हस्ताक्षर कराने को 
सुविधाजनक बनाया। प्रभाग भी संगठन की सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है और 
इस संबंध में अपने विचार और टिप्पणिया ँप्रदान करता है। प्रभाग  ने 31 
मार्च को अस्ताना में एससीओ के सुधार और आधनुिकीकरण पर एससीओ 
सदस्य देशो ंके विशषज्ञों  की पहली बठैक में भाग लिया।

एचसीसीएच (निजी अतंर्राष्ट्रीय काननू पर हेग सम्मेलन)
एचसीसीएच एक अंतरसरकारी संगठन ह,ै जिसका अधिदेश "निजी 
अतंरराष्ट्रीय कानून के नियमो ं का प्रगतिशील एकीकरण" ह।ै प्रभाग ने 
एचसीसीएच के तहत विभिन्न परियोजनाओ ं का मूल्यांकन किया, जिसमें 
पर्यटक और आगंतकु (ओडीआर) परियोजना, अधिकार क्षेत्र-परियोजना, 
विवाह से बाहर सहवास, मातृत्व/पितृत्व और अतंरराष्ट्रीय सरोगेसी व्यवस्था, 
बच्चों  से जडु़े पारिवारिक समझौत ेऔर बौद्धिक संपदा जसेै महत्वपूर्ण पहलू 
शामिल हैं।

प्रभाग ने मातृत्व/पितृत्व और अतंरराष्ट्रीय सरोगेसी पर एचसीसीएच के कार्य 
में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें स्पष्ट और सुसंगत नियम स्थापित करने 
की अपेक्षा है जो विभिन्न देशो ंमें कानूनी मातृत्व/पितृत्व के निर्धारण को 

नियंत्रित करत ेहैं। काउंसिल ऑन जनरल अफेयर्स एंड पॉलिसी (सीजीएपी) 
के अधिदेशानुसार मातृत्व/पितृत्व/सरोगेसी पर कार्य समूह की पहली बठैक 
13-17 नवंबर को आयोजित की गई थी। कार्य समूह ने आम तौर पर 
कानूनी मातृत्व/पितृत्व पर एक नए दस्तावेज के लिए मसौदा प्रावधानो ंपर 
विचार शुरू किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी करार के परिणामस्वरूप 
कानूनी मातृत्व/पितृत्व भी शामिल ह।ै

यएूनसीआईटीआरएएल 
अपनी स्थापना के बाद से ही, विधि एवं संधि प्रभाग यएूनसीआईटीआरएएल 
कार्य समूहो ंमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा ह,ै इसके सत्रों  में भाग ले रहा 
ह,ै और अतंर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा 
ह।ै वर्ष 2023 में, भारत के विधि एवं संधि प्रभाग ने चयनित कार्य समूह की 
बठैको ंमें भाग लिया एवं इनके कार्यों को बारीकी से समझा, और चर्चाओ ंमें 
बहुमूल्य योगदान दिया। 2023 में यएूनसीआईटीआरएएल कार्य समूहो ंके 
नवीनतम घटनाक्रम निम्नानुसार हैं:

i.	 कार्य समूह I- सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई): 
एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और उन्हें 
ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के उपायो ंपर ध्यान कें द्रित 
किया गया। कार्य समूह ने एमएसएमई को उपलब्ध ऋण के स्रोतो ंपर 
भी चर्चा की।

ii.	 कार्य समूह II- विवाद निपटान: कार्य समूह ने विभिन्न मॉडल खंडो ंके 
साथ-साथ प्रौद्योगिकी से संबंधित विवाद समाधान और अधिनिर्णयाे ं
पर चर्चा की।

iii.	 कार्य समूह III- निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार: निवेशक-
राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) सुधार पर गहन चर्चा से 
संबंध रह,े जिसमें मध्यस्थता पर मसौदा प्रावधान, निवेश मध्यस्थता 
पर मसौदा दिशानिर्देश और अतंरराष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान में 
मध्यस्थों के लिए आचार संहिता शामिल ह;ै अतंर्राष्ट्रीय निवेश विवाद 
समाधान में न्यायाधीशो ंके लिए आचार संहिता को सैद्धांतिक रूप से 
अपनाया गया।

iv.	 कार्य समूह IV- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स: कार्य समूह ने डेटा प्रावधान 
अनुबंधो ं के लिए स्वचालित अनुबंध और डिफ़ॉल्ट नियमो ं संबंधी 
मसौदा प्रावधानो ंपर चर्चा की।

v.	 कार्य समूह V- दिवाला कानून: कार्य समूह ने दिवाला कार्यवाही 
में लागू कानून के साथ-साथ नागरिक संपत्ति का पता लगाने और 
दिवाला कार्यवाही में वसूली से संबंधित मुद्दों  पर चर्चा की।

vi.	 कार्य समूह VI- परक्राम्य कार्गो दस्तावेज़: कार्य समूह ने परक्राम्य 
कार्गो दस्तावेजो ंपर एक समझौत ेके लिए प्रारभिक मसौदा प्रावधानो ं
पर विचार-विमर्श किया, जिसमें परक्राम्यता से संबंधित मसौदा लेखो ं
पर ध्यान कें द्रित किया गया।
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भारतीय प्रतिनिधिमंडल न े03-21 जुलाई तक वियना में संयकु्त राष्ट्र व्यापार 
कानून आयोग के 56वें वार्षिक सत्र में भाग लिया। सत्र की बठैक के दौरान, 
आयोग न ेभारत के साथ-साथ सचिवालय सहित सदस्य राष्ट्रों  द्वारा सुझाए गए 
पाठ्य और भाषा अल्प सुधारो ंके साथ मध्यस्थता, विवाद समाधान और अन्य 
अतंरराष्ट्रीय व्यापार काननू विषयो ंसे संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देशो ंऔर ग्रंथो ं
की एक श्रृंखला को अगंीकार किया। सत्र के परिणामस्वरूप (i) मध्यस्थता पर 
यएूनसीआईटीआरएएल मॉडल प्रावधान, (ii) अतंर्राष्ट्रीय निवशे विवादो ंके 
लिए मध्यस्थता पर यएूनसीआईटीआरएएल दिशानिर्देश, (iii) मध्यस्थों के 
लिए यएूनसीआईटीआरएएल आचार संहिता और (iv) न्यायाधीशो ंके लिए 
यएूनसीआईटीआरएएल आचार संहिता को अपनाया गया।

समदु्र का काननू
वर्ष 2023 के दौरान समुद्री कानून से संबंधित मामलो ं में प्रभाग की 
भागीदारी इस प्रकार सामने आई:

समुद्र के कानून पर संयकु्त राष्ट्र कन्वेंशन (यएूनसीएलओएस) के तहत एक 
अतंरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौत ेपर अतंर सरकारी सम्मेलन 
के 5वें सत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। यह सत्र 20 फरवरी-03 मार्च तक 
आयोजित किया गया था और इस महत्वपूर्ण समझौत ेके पाठ को  विस्तारित 
करने के लक्ष्य के साथ, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (बीबीएनजे) से परे क्षेत्रों  की 
समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर ध्यान कें द्रित 
किया गया था।

बीबीएनज ेके संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता 19 जनू को अपनाया 
गया था, जो समुद्र के कानून में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ह।ै यह समझौता 
अतंर्राष्ट्रीय जल में समदु्री जवै विविधता के प्रबंधन और संरक्षण के लिए 
एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता ह।ै भारत ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से 
परे मानव जाति की साझी विरासत की अवधारणा पर जोर देने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाग लेने वाले सभी 
देश इस पर उचित ध्यान दें।

बीबीएनज ेके संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौत ेको अपनाने में अपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा, भारत ने विभिन्न अतंरराष्ट्रीय समुद्री मंचो ं
पर सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन किया। मार्च में संयकु्त राष्ट्र मछली स्टॉक 
समझौते (आईसीएसपी16) के राष्ट्र पक्षकारो ंके अनौपचारिक परामर्श में 
भाग लेत ेहुए, भारत ने स्थायी मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए सहयोगात्मक 
प्रयासो ंके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

भारत की प्रतिबद्धता अतंर्राष्ट्रीय सीबडे अथॉरिटी की परिषद और असेंबली 
बठैक के 28वें सत्र तक बनी रही, जहा ं चर्चा खनिज संसाधन दोहन के 
लिए मसौदा नियमो ंपर कें द्रित थी। अतंर्राष्ट्रीय सीबडे अथॉरिटी की वित्त 
समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभात ेहुए, भारत ने उत्तरदायी और टिकाऊ 
समुद्री संसाधन प्रबंधन पर जोर देत ेहुए, सभा में समिति की रिपोर्ट पशे 
की। महासागरो ंऔर समुद्री कानून पर संयकु्त राष्ट्र की खुली अनौपचारिक 
परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेत ेहुए, भारत 5-9 जनू तक iski 
23वी ंबठैक के दौरान नई समुद्री प्रौद्योगिकियो ंऔर अवसरो ंपर विचार-
विमर्श में शामिल हुआ।

भारत ने जून में समुद्री कानून पर संयकु्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशो ंकी 
33वी ंबठैक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण महासभा के तदर्थ कार्य 
समूह में भारत की भागीदारी, विशेष रूप से 18 वी ंऔर 19 वी ंबठैको ंमें, 
सामाजिक-आर्थिक पहलुओ ंसहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति की वैश्विक 
रिपोर्टिंग और आकलन हते ुनियमित प्रक्रिया का जायजा लेने पर कें द्रित थी। 
इसके अतिरिक्त, भारत ने अपने सर्वग्राही संकल्प सहित महासागरो ंऔर 
समुद्र के कानून पर अनौपचारिक परामर्श के दौरान पर्याप्त योगदान दिया। 
समुद्री कानून पर संयकु्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानो ंके कार्यान्वयन के लिए 
संयकु्त राष्ट्र समझौत ेकी रूपरेखा के तहत, भारत ने सितंबर, अक्टूबर और 
नवंबर के दौरान सतत मत्स्य पालन संबंधी सर्वग्राही संकल्प पर अनौपचारिक 
परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अतंर्राष्ट्रीय काननू के संवर्धन हेतु सेमिनार और 
कार्यक्रम
2023 के दौरान, प्रभाग ने समसामयिक विषयो ं पर ध्यान कें द्रित करत े
हुए सम्मेलनो,ं सेमिनारो ं और विचार-विमर्शों के आयोजन के माध्यम से 
अतंरराष्ट्रीय कानून समझ के प्रसार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।

यएूनआईडीआरओआईटी परियोजनाओ ंपर सेमिनार
नई दिल्ली में 03 और 04 जलुाई को यएूनआईडीआरओआईटी परियोजनाओ ं
पर एक सेमिनार में क्षमता निर्माण और यएूनआईडीआरओआईटी के साथ 
सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने, कृषि  से लेकर बैंकिग दिवालियापन 
तक विविध विषयो ं को समाहित करने वाली सहयोगात्मक चर्चा के लिए 
यएूनआईडीआरओआईटी के विशेषज्ञों  और हितधारको ंको एक साथ लाने 
पर विचार विमर्श किया गया। 

यह समकालीन कानूनी चुनौतियो ंसे निपटने और विभिन्न क्षेत्रों  में अतंरराष्ट्रीय 
कानूनी मानको ंके विकास में सक्रिय योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता 
पर प्रकाश डालता ह।ै प्रभाग द्वारा यएूनआईडीआरओआईटी पहलो ंका 
सावधानीपरू्वक मलू्यांकन कानूनी ढाचें के संवर्धन और विभिन्न क्षेत्रों  में 
अतंर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति इसके समर्पण को रेखाकंित करता 
ह।ै

प्रभाग ने जनू महीने में हितधारको ं(सरकारी अधिकारियो,ं उद्योग निकायो ं
और अन्य हितधारको)ं के साथ दो इंटरक्टिव सत्र भी आयोजित किए। 
राज्य मंत्री (एमएल) ने सत्रों  में भाग लिया और चर्चाओ ंमें उपयोगी अतंर्दृष्टि 
और मार्गदर्शन प्रदान किया।

बिम्सटेक
कानूनी और कानून प्रवर्तन मुद्दों  के संबंध में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और 
आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) उप-समूह की 
9वी ंबठैक 21 और 22 जनू को नई दिल्ली, भारत में भारत की अध्यक्षता 
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में आयोजित की गई थी। बठैक का आयोजन प्रभाग द्वारा किया गया था 
और अपर सचिव (एल एंड  टी) ने बैठक की अध्यक्षता की।

बठैक का महत्वपूर्ण परिणाम व्यक्तियो ं की तस्करी के विरूद्घ काफी 
समय से लंबित बिम्सटेक कन्वेंशन को अतंिम रूप देना था। कानूनी और 
कानून प्रवर्तन मुद्दों  पर बिम्सटेक उप-समूह की 9 वी ंबठैक के दौरान की 
गई सिफारिश से पता चलता ह ै कि धन शोधन-रोधी और आतंकवाद के 
वित्तपोषण का मुकाबला करने में बिम्सटेक उप-समूह बिम्सटेक सदस्य 
देशो ं के बीच मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के 
लिए क्षमता निर्माण पर प्रस्तावित 'समझौता ज्ञापन' (समझौता ज्ञापन) की 
समीक्षा करने में भूमिका निभाएगा। 

प्रभाग द्वारा आयोजित अन्य सेमिनारो ं में आजादी का अमृत महोत्सव 
(एकेएएम) के अवसर पर "भारत के संविधान के सात दशक" पर एक 
सेमिनार और एशियाई अफ्रीकी संधि कानून एवं अभ्यास पर एक सेमिनार 
शामिल था।

आपराधिक मामलो ंऔर प्रत्यर्पण में पारस्परिक 
काननूी सहायता
प्रभाग आपराधिक मामलो ंकी संधियो ं(एमएलएटी) और प्रत्﻿यर्पण संधियो ं
एवं अनरुोधो ंमें पारस्परिक कानूनी सहायता की जाचं करता ह।ै एमएलएटी 
मामलो ंकी देखरेख करने वाले कें द्रीय प्राधिकरण के रूप में, गृह मंत्रालय ने 
मसौदा संधियो ंका एक व्यापक पाठ जाचं के लिए भेजा। ये ड्राफ्ट फिलीपीसं, 
गुयाना, तुर्क मनेिस्तान, ब्रुनेई, लिथआुनिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया और 
पेरू जसेै कई देशो ंसे संबंधित थ।े

इसके अतिरिक्त, प्रभाग  भारत और इटली के बीच प्रत्यर्पण संधि के लिए 
आभासी वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल था। हालाकँि बातचीत संपन्न हो गई, 
संधि पर औपचारिक हस्ताक्षर होना बाकी ह।ै

भारत और विदेशो ं से आए कई एमएलएटी और प्रत्यर्पण अनुरोधो ं की 
सावधानीपरू्वक जाचं की गई और व्यापक कानूनी राय प्रदान की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी काननू
प्रभाग के प्रतिनिधियो ं ने आपराधिक उद्देश्यों  के लिए सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के दरुुपयोग के समाधान संबंधी एक व्यापक 
अतंरराष्ट्रीय अभिसमय पर वार्ता करने के लिए समर्पित संयकु्त राष्ट्र तदर्थ 
समिति के सत्रों  में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, प्रभाग ने 
जनवरी 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधयेक की जाचं की।

व्यापार और निवश
आईपीईएफ वार्ता: विधि एवं संधि प्रभाग ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक 
फ्रे मवर्क  फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) की बातचीत में सक्रिय रूप से भाग 

लिया। वार्ता में  14 देश शामिल थ,े जहा ंव्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, 
स्वच्छ ऊर्जा एवं डीकार्बोनाइजशेन जसेै चार स्तंभो;ं और भ्रष्टाचार रोधी 
उपायो ंसे निपटने के लिए एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौत ेकिए गए। 
जबकि स्तंभ II पर समझौत ेकी बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई ह,ै 
अन्य स्तंभ समझौतो ंपर बातचीत उन्नत चरण में ह ै।

प्रभाग ने संस्थागत प्रावधान अध्यायो ंके लिए ट्रैक लीड के रूप में भारत और 
कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौत ेमें भाग लिया।

प्रभाग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक साझदेारी समझौते की 
वार्ता में भाग लिया, जो भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया 
सरकार के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौत े
(इंड-ऑस ईसीटीए) का स्थान लेगा।

प्रभाग ने भारत-यकेू मुक्त व्यापार समझौत ेकी बातचीत में भी भाग लिया।

प्रभाग ने भारत और संयकु्त अरब अमीरात; कुवैत; यकेू; कनाडा और अन्य 
देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ता में भाग लिया।

राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय मामले

i. आईटीएलओएस
दिसंबर 2022 में, जलवाय ुपरिवर्तन और अतंर्राष्ट्रीय कानून पर छोटे द्वीप 
राज्यों  के आयोग ने समुद्री पर्यावरण को जलवाय ु परिवर्तन के प्रभावो ं
से बचाने के लिए यएूनसीएलओएस के तहत राष्ट्रों  के कर्तव्यों  पर एक 
परामर्शी सलाह के लिए समुद्र के कानून के लिए अतंर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
(आईटीएलओएस) में याचिका दायर की। यह ऐतिहासिक अनुरोध इस बात 
पर कानूनी स्पष्टता चाहता ह ैकि समुद्र के बढ़ते स्तर, समुद्र के अम्लीकरण 
और समुद्र के लिए अन्य जलवाय-ुप्रेरित खतरो ंसे उत्पन्न जटिल चुनौतियो ं
पर मौजदूा कानून कैसे लागू होत ेहैं।

प्रभाग ने हमै्बर्ग, जर्मनी में आयोजित "जलवाय ुपरिवर्तन के प्रभाव से समुद्री 
पर्यावरण की रक्षा के लिए यएूनसीएलओएस के तहत राष्ट्रों  के दायित्व" 
पर परामर्शी सलाह संबंधी मौखिक सुनवाई में भाग लिया और भारत की 
ओर से एक वक्तव्य दिया। यएूनसीएलओएस पर्यावरणीय दायित्वों  को 
स्वीकार करत ेहुए, भारत ने अपने आईटीएलओएस मौखिक वक्तव्य में तर्क  
दिया कि जलवाय ुपरिवर्तन के लिए विशिष्ट प्रभावो ंको जिम्मेदार ठहराना 
यएूनसीएलओएस से कार्यक्षेत्र से परे है, इस बात पर जोर दिया कि मौजदूा 
प्रावधान पर्याप्त हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य और समानता की मागं की, और कानूनी 
ढाचें से परे सहयोगात्मक समाधान की वकालत की।

ii. घरेलू न्यायालय
यह प्रभाग मंत्रालय द्वारा या उसके विरूद्घ दायर अदालती मामलो ंके लिए 
नोडल स्थान ह ैऔर प्रभागो ंके विरूद्घ दायर याचिकाओ ंके जवाबो,ं शपथ 
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पत्रों  की जाचं के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करता ह।ै यह अदालतो ं
में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल अधिवक्ता के साथ भी समन्वय 
करता ह ैऔर अतंरराष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दों  पर कानूनी सहायता प्रदान 
करता ह।ै प्रभाग ने वर्ष 2023 में ऐसे कई मामलो ंपर कार्यवाई की।

अन्य बैठकें  या संधि वार्ताएँ
प्रभाग ने राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न विषयो ं से संबंधित कई 
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओ ंमें सक्रिय रूप से भाग लिया। उनमें से 
सबसे उल्लेखनीय हैं:

i.	 वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए यएूनएफसीसीसी सहायक 
निकाय (एसबीएसटीए) और कार्यान्वयन पर सहायक निकाय 
(एसबीआई) का 58वा ंसत्र बॉन, जर्मनी में आयोजित हुआ।

ii.	 असैन्य परमाण ुदायित्व पर अमेरिका के साथ सरकार से सरकार बठैक 
मुं बई में आयोजित हुई।

iii.	 परमाण ुक्षतियो ं के मुद्दों  से संबंधी नागरिक दायित्व पर भारत-फ्रांस 
दोनो ंसरकारो ंके मध्य बठैक मंुबई में आयोजित हुई।

iv.	 मानदंडो,ं नियमो ं और जिम्मेदार व्यवहार के सिद्धांतो ं के माध्यम 
से अतंरिक्ष खतरो ं को कम करने पर ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप 
(निरस्त्रीकरण मामलो ंके लिए संयकु्त राष्ट्र कार्यालय) का तीसरा सत्र 
30 जनवरी-03 फरवरी तक जिनेवा, स्विटज्रलैंड में।

v.	 अतंर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग, शातंि और मानव अधिकारो ंऔर बनुियादी 
स्वतंत्रता से संबंधित शिक्षा के लिए यनूसे्को 1974 की सिफारिश में 
संशोधन के संबंध में अतंर-सरकारी विशषे समिति की बठैक 30 मई से 
2 जनू तक और 10 से 13 जलुाई तक पेरिस में यनेूस्को मखु्यालय में।

vi.	 भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह संविदाओ ंपर विशेषज्ञ कार्य समूह की 
बठैक, 10-13 जनू को तहेरान में।

vii.	 20 और 21 सितंबर को वियना में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में 
रतले और किशनगंगा जलविद्युत संयंत्रों  (सिधं ुजल संधि) के संबंध में 
भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदो ंके समाधान से संबंधित तटस्थ 
विशषज्ञ कार्यवाही तंत्र की दूसरी बठैक ।

viii.	चीन की अध्यक्षता और कनाडा की मेजबानी में संयकु्त राष्ट्र के 
तत्वाधान में आयोजित जवैिक विविधता पर संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन 
के पक्षकारो ं के 15वें सम्मेलन ने "कुनमिगं-मॉन्ट्रियल वैश्विक जवै 
विविधता फ्रे मवर्क " (जीबीएफ) को अपनाया, जिसमें 2030 तक 
प्राप्त किए जाने वाले चार व्यापक लक्ष्य और 23 कार्रवाई योग्य लक्ष्य 
शामिल हैं। 

ix.	 एचसीसीएच की स्थायी समिति की बठैको,ं सामान्य मामलो ं और 
नीति परिषद (सीजीएपी) और राजनयिक प्रतिनिधियो ं की परिषद 
(सीडीआर) में भागीदारी। भारत ने नवंबर 2023 में मातृत्व/पितृत्व/
सरोगेसी पर कार्य समूह की पहली बठैक में भी भाग लिया।

x.	 "समसामयिक सशस्त्र संघर्षों में व्यक्तियो ं की सुरक्षा" पर कें द्रित 
12वा ं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आईएचएल सम्मेलन 09-12 अगस्त 
को कोलंबो, श्रीलंका में।

xi.	 45 वी ंअटंार्कटि क संधि परामर्शदात्री बठैक, हलेसिकंी, फ़िनलैंड 29 
मई-8 जनू।

xii.	 न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड (एनपीसीआईएल) 
और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच परमाण ुकानून संरक्षण 
समझौता।

xiii.	फिलीपीसं के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियो ंके स्थानातंरण पर बातचीत।

xiv.	'ग्रुप ऑफ फ्रें ड्स ऑन इंटरनेशनल लॉ' (जीओएफआईएल) के कोर 
ग्रुप की बठैक 11 दिसंबर को मनीला में हुई।

xv.	 संयकु्त राष्ट्र जलवाय ुपरिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28), 30 नवंबर-
12 दिसंबर तक दबुई में आयोजित हुआ।

संधि अभ्यास और ऑनलाइन संधि डेटाबेस
यह प्रभाग भारत की ओर से संधियो ं पर हस्ताक्षर करने और उनके 
कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ह।ै 
इन प्रतिबद्धताओ ंको औपचारिक रूप देने के लिए, प्रभाग ने पूर्ण शक्ति 
के दस्तावेज जारी किए, जसैा कि वर्ष 2023 के लिए अनुबंध-VI में 
बताया गया ह।ै इसी तरह, हस्ताक्षरित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियो ंका 
कार्यान्वयन अनुसमर्थन दस्तावेज जारी करने के माध्यम से पूरा किया गया, 
ये प्रक्रिया विधि एवं संधि प्रभाग द्वारा की गई, अनुबंध-VII में सूची दी 
गई ह।ै

भारत की ओर से हस्ताक्षरित सभी संधियो ंके डिपॉजिटरी के रूप में अपनी 
क्षमता में प्रभाग, पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करता ह।ै अनुबंध-VIII 
में वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित गैर-वर्गीकृत समझौतो/ं
संधियो ं की एक विस्तृत सूची दी गई ह।ै प्रभाग इन संधियो ं के पाठ को 
भारतीय संधि डेटाबसे में अनुक्रमित और अपलोड करके अपनी सेवा प्रदान 
करता है, जिसे लगातार अद्यतन किया जाता ह।ै यह व्यापक डेटाबसे, वेब 
लिकं https://www.mea.gov.in/TreatyList.htm?1 के माध्यम 
से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें 1950 से 2023 तक की संधिया,ं 
3,700 से अधिक समझौत ेशामिल हैं, और ये जनता के लिए खुला ह,ै 
पारदर्शिता की प्रतिबद्धता पर जोर देता ह ैऔर भारत के अंतर्राष्ट्रीय में संबंधो ं
को मूल्यवान ऐतिहासिक और समकालीन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 

काननूी दस्तावेजो ंकी जाचं/परीक्षा
प्रभाग ने विभिन्न अतंरराष्ट्रीय विधिक दस्तावेजो ं की जाचं की ह,ै जिसमें 
समझौता ज्ञापन(समझौता ज्ञापन), संधियो/ंसमझौतो ं के साथ-साथ 
मंत्रिमंडल नोट भी शामिल हैं, जिसमें विविध प्रकार के विषय शामिल हैं। 

विधि एवं संधि प्रभाग 

217



ये दस्तावेज व्यापक क्षेत्रों  से संबंधित हैं, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधो ं
की बहुमुखी प्रकृति को दर्शात ेहैं। उल्लेखनीय श्रेणियो ंमें संस्कृ ति, कार्मिक 
प्रबंधन, रोजगार और श्रमिको ंका प्रत्यार्वन, अन्वेंषण के क्षेत्र में सहायता, 
लाभकारी रोजगार, ज्ञान साझदेारी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, पटे्रोलियम 
बनुियादी ढाचें, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं नवाचार संबंध, 
भ्रष्टाचार से मुकाबला, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियो ंका हस्तांतरण, वित्तीय सेवाएं, 
कृषि  और वन, चिकित्सा, द्विपक्षीय निवेश और नवाचार संबंध, हवाई सेवाएं, 
स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र, वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा, विशेषाधिकार 
और प्रतिरक्षा, अतंरिक्ष, सीमा पार व्यापार, प्रवासन गतिशीलता साझदेारी, 
दृश्य-श्रव्य सहयोग, ओजोन-क्षयकारी पदार्थ, पर्यटन, ट्विनिगं/सिस्टर सिटी 
करार, प्राकृतिक संसाधनो ंकी सुरक्षा, सौर गठबंधन, विदेशो ंमें लागू की 
जाने वाली परियोजनाएं और रक्षा सहयोग संबंधी संधिया,ँ करार, समझौता 
ज्ञापन शामिल हैं।

मंत्रिमंडल नोट
प्रभाग ने मंत्रिमंडल नोट और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के नोट की 
जाचं की है। ऐसे नोट की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

xvi.	 कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में सिगंापुर 
गणराज्य सरकार के कानून मंत्रालय और भारत गणराज्य की 
सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन 
पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिमंडल नोट।

xvii.	 दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के 
लिए भारत और मॉरीशस के बीच करार में संशोधन करने के लिए 
प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए मंत्रिमंडल नोट, 
ताकि इसे आधार क्षरण और लाभ साझाकरण(बीईपीएस) न्यूनतम 
मानको ंके अनुरूप बनाया जा सके।

xviii.	 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 
(आईएनआई) का दर्जा देने के लिए मंत्रिमंडल नोट।

xix.	 ऋणशोधनाक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधयेक 
2023 पर मंत्रिमंडल नोट ।

xx.	 दूरसंचार विधयेक 2023 पर मंत्रिमंडल नोट ।

xxi.	 भारत सरकार द्वारा अतंर्राष्ट्रीय कॉफी करार, 2022 पर हस्ताक्षर/
अनुसमर्थन पर मंत्रिमंडल नोट।

xxii.	 संसद में "पशुधन और पशुधन उत्पाद (आयात और निर्यात) 
विधयेक, 2023" पशे करने और "पशुधन आयात अधिनियम, 
1898" को निरस्त करने के प्रस्ताव के लिए मंत्रिमंडल नोट।

xxiii.	 भारतीय रिजर्व बैंक और संयकु्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के 
बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए मंत्रिमंडल नोट ।

xxiv.	 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) 
और (i) बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग एंड फाइनेंस 
(बीआईबीएफ) (ii) कतर फाइनेंशियल सेंटर (क्यूएफसी) 
(iii) नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंटस् एंड ऑडिटर्स (एनबीएए), 
तंजानिया (iv) इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंटस् 
(सीपीए आयरलैंड) (v) संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यएूनडीपी) 
और (vi) साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् 
(सीएआईसीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन)/
पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) पर हस्ताक्षर करने के लिए 
मंत्रिमंडल नोट ।

xxv.	 प्रकृति और भू-आधारित विकास संस्थान (एनएएलएएनडीआई) 
की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल नोट ।

xxvi.	 समुद्र के कानून पर संयकु्त राष्ट्र कन्वेंशन 1943 के तहत अतंर्राष्ट्रीय 
कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जवै 
विविधता (बीबीएनज)े पर हस्ताक्षर के लिए मंत्रिमंडल नोट।

xxvii.	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी विधयेक 2023 के लिए मंत्रिमंडल 
नोट ।

xxviii.	 आईपीईएफ करार पर हस्ताक्षर पर मंत्रिमंडल नोट ।

xxix.	 समुद्री परिवहन सहयोग संबंधी बिम्सटेक करार पर हस्ताक्षर और 
अनुसमर्थन के लिए मंत्रिमंडल नोट।

xxx.	 आर्टेमिस समझौत ेके लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन हते ुमंत्रिमंडल नोट।

xxxi.	 अतंरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की समीक्षा के 
संबंध में मंत्रिमंडल नोट ।

xxxii.	संयकु्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच निवशे प्रोत्साहन करार 
पर मंत्रिमंडल नोट ।

xxxiii.	 भारत और मॉरीशस के बीच एफआईएस पर हस्ताक्षर के लिए 
मंत्रिमंडल नोट ।

काननूी राय और विधिक अनसंुधान
प्रभाग ने अतंरराष्ट्रीय एवं घरेलू कानूनी चितंाओ ं से जुड़े विषयो ं की एक 
विस्तृता श्रृंखला पर कानूनी सलाह देकर और शोध करके मंत्रालय में एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से, प्रभाग ने उत्प्रवास विधयेक 
2023 को अतंिम रूप देने के संबंध में चल रही चर्चाओ ंमें सक्रिय रूप 
से भाग लिया। इसने संयकु्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों , विभिन्न विषयो ं पर 
संधियो ंकी व्याख्या, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार से जुड़े मामलो,ं नागरिक 
दायित्व परमाणु क्षति, भारत-बागं्लादेश संयकु्त सीमा सम्मेलन, कानूनो ंका 
सरलीकरण, संयकु्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद के पुनरुद्धार के प्रस्ताव, और 
मंत्रालय से संबंधित संविधान-पूर्व/स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियम पर अपनी 
कानूनी राय भी प्रदान की। ।
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इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने संसदीय प्रश्नों , ओजोन-क्षयकारी पदार्थों पर 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दों  पर कानूनी राय उपलब्ध कराई। इसकी 
कानूनी राय व्यापक क्षेत्रों  तक विस्तारित हुई ह,ै जिसमें स्थानीय कर्मचारी 
मामले, मानवाधिकार मुद्दे, मानवीय कानून मामले, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक 
कानून एवं कानूनी सहायता मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने 
सजा पाए व्यक्तियो ंके स्थानातंरण से लेकर अतंरिक्ष और वाय ुकानून तक 

के विषयो ंपर अतंर्दृष्टि प्रदान की ह,ै जिसमें अतंरिक्ष से जडु़ी वस्तुओ ंकी 
वापसी से जडु़े मामलो ंमें अतंरराष्ट्रीय कानून का अनुप्रयोग भी शामिल है। 
प्रभाग ने पर्यावरणीय मामलो,ं सिधं ुजल संधि के मुद्दों , अदालती मामलो,ं 
निविदा दस्तावेजो ंऔर भारत सरकार एवं राज्य सरकारो ंके विभिन्न अन्य 
कानूनी दस्तावेजो ंसे जडु़े मामलो ंके समाधान में भी योगदान दिया।

विधि एवं संधि प्रभाग 
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ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ईजी एंड आईटी) प्रभाग के कार्यों में 
मुख्य रूप से मंत्रालय के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगो ंका डिजाइन, 

विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल ह।ै यह प्रभाग मंत्रालय और 
विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सभी 
मामलो ंअर्थात संपरू्ण आईटी अवसंरचना की खरीद, रखरखाव और मरम्मत 
के लिए शुरू से अतं तक सहायता भी प्रदान करता है।

2023 में, प्रभाग ने पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ और सहभागी आईटी 
पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मंत्रालय और विदेश स्थित सभी मिशनो/ंकें द्रों  
में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटको ंके कार्यान्वयन की दिशा 
में कई कदम उठाए। मंत्रालय में कामकाज के सभी स्तरो ं पर तालमेल 
हासिल करने और सरकारी अधिकारियो ंको कुशल आईटी सेवाएं प्रदान 
करने के लिए स्वचालन और नेटवर्क  का उपयोग एक उपकरण के रूप में 
किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, प्रभाग द्वारा निम्नलिखित पोर्टल/वेबसाइट डिज़ाइन, विकसित 
और अद्यतन किए गए:

जी20 भारत की अध्यक्षता
यह प्रभाग भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान जी20 सचिवालय के 
आईटी वर्टिकल का नोडल प्रभाग था। प्रभाग ने जी20 की सभी बठैको ंके 
लिए आईटी सहायता प्रदान की। प्रभाग ने जी20 वेबसाइट और मोबाइल 
ऐप के डिजाइन, विकास, संचालन और रखरखाव की निगरानी की।

मोबाइल ऐप की तत्काल अनुवाद सुविधा को सभी हितधारको ं और 
उपयोगकर्ताओ ंद्वारा व्यापक रूप से सराहा गया।

वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस)
प्रभाग ने भारत के नेततृ्व वाली पहल वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 
की एक विशष आभासी बठैक के संचालन के लिए तकनीकी बकैअप भी 
प्रदान किया, जिसमें 2023 के दौरान विभिन्न मंत्रिस्तरीय और शासनाध्यक्षों  
/ राष्ट्राध्यक्षों  के सत्र शामिल थ।े पहला वीओजीएसएस शिखर सम्मेलन 12 
और 13 जनवरी को हुआ था और दूसरा वीओजीएसएस शिखर सम्मेलन 
17 नवंबर को आयोजित किया गया था। दोनो ंशिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप 
से आयोजित किए गए।

विदेश मंत्रालय ऑनलाइन कार्य प्रणाली (मीडोज़)
मीडोज़ प्लेटफ़ॉर्म, प्रभाग द्वारा कई प्रकार की उपयोगिताओ ंको परूा करने 
वाली प्रणाली के रूप में विकसित एक इन-हाउस एप्लिकेशन को अद्यतन 
किया गया और कार्यात्मक आवश्यकताओ ं के आधार पर नई सुविधाएँ 
जोड़ी गई थी।ं

क्यूआर कोड वीज़ा नोट मॉड्यूल
प्रभाग ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में एक क्यूआर-कोडित 
वीज़ा नोट विकसित किया और इसमें  प्रभाग द्वारा जारी वीज़ा नोट के लिए 
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नई सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। वीज़ा नोट में यह अनोखी विशेषता 01 
नवंबर को शुरू की गई।

विश्व हिदंी सम्मेलन वेबसाइट
मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15-17 फरवरी तक फिजी 
में विश्व हिदंी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रभाग ने 12वें विश्व 
हिदंी सम्मेलन के दौरान की गई सभी गतिविधियो ंके बारे में जानकारी को 
समाहित करने और प्रसारित करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया।

राजनयिक पहचान पत्र जारी करने की प्रणाली (आईडी-प्रोटोकॉल) पोर्टल    

प्रभाग ने नोडल अधिकारियो ंके साथ-साथ नई दिल्ली में रेजीडेंट दूतावासो ं
और उच्चायोगो ं के संबंधित कर्मचारियो ंऔर परिवार के सदस्यों  के लिए 
राजनयिक पहचान पत्र बनाने हेत ुएक वेब पोर्टल विकसित किया। 2023 
में, प्रभाग ने एक डिस्पैच आईडी कार्ड संग्रह मॉड्यूल प्रस्तुत किया। 
इस सुविधा ने राजनयिक आईडी कार्ड एकत्र करने वाले व्यक्तियो ं का 
विवरण दर्ज करके संग्रह की सुविधा प्रदान की। (वेबसाइट: http://
idprotocolmea.gov.in/ )

एएमसी पोर्टल 
प्रभाग ने विभिन्न मिशनो/ंकें द्रों  और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंमें वार्षिक 
रखरखाव संविदाओ ंकी जानकारी के लिए मंत्रालय के जीईएम और स्थापना 
प्रभाग द्वारा उपयोग के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया ह।ै इस एएमसी 
वेब पोर्टल ने मिशनो ंऔर कें द्रों  को अपने वर्तमान एएमसी को अपलोड 
करने में सहायता की। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट महत्वपूर्ण तिथियो ंपर 
अनुस्मारक भेजने जैसी विभिन्न सुविधाएँ भी प्रदान करती ह।ै (वेबसाइट: 
https://www.amcmea.gov.in )

ओडी’ए सेल पोर्टल 
प्रभाग के तकनीकी सेल द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया यह पोर्टल 
विभिन्न मिशनो ंमें रखे गए कलाकृतियो ं संबंधी भंडारो ंसहित मंत्रालय के 
प्रभारी कला भंडारो ंके स्टॉक रखने और रखरखाव के लिए विकसित किया 
गया ह।ै इस पोर्टल ने इन्वेंट्री के वार्षिक स्टॉक की जानकारी रखने की 
सुविधा प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग पहले से विकसित 60 पोर्टलो/ंवेबसाइटो ं का 
रखरखाव जारी रखे हुए ह ैजो मंत्रालय के दैनिक कामकाज के कुशलतापूर्वक 
निष्पादन के लिए अपरिहार्य बन गए हैं।

प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा जागरूकता
प्रभाग ने साइबर सुरक्षा की मूल अवधारणाओ ं के बारे में मंत्रालय और 
विदेशो ंमें मिशनो/ंकें द्रों  के अधिकारियो ंऔर कर्मचारियो ंके बीच जागरूकता 

लाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतो ंऔर साइबर सुरक्षा 
नीति के कार्यान्वयन पर कई कक्षाएं/व्याख्यान/सेमिनार आयोजित किए, 
जो उन्हें साइबर खतरो ंको प्रबंधित और उनमें कमी लाने के लिए सक्षम 
बनात े हैं। 'साइबर जागृति दिवस' हर माह के पहले बधुवार को मनाया 
जाता ह।ै अक्टूबर 2023 के दौरान "साइबर स्वच्छता कें द्र" के हिस्से के 
रूप में विशेष साइबर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। मंत्रालय ने 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( एमईआईटीवाई ) और 
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-आईएन) 
द्वारा प्रख्यापित साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशो/ंनीतियो ंका अनुपालन किया।

एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली संस्करण 2.0 
(आईएमएएस 2.0)
आईएमएएस 2.0 को 05 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था और 2023 
में, कुल 185 भारतीय मिशन/कें द्र  अब आईएमएएस 2.0 पर लाइव हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसि गं
मंत्रालय वर्चुअल रूप से दनुिया भर के संबंधित हितधारको ंके साथ प्रभावी 
रूप से जडु़ रहा ह।ै प्रभाग ने क्लाउड-आधारित और साथ ही ऑन-
प्रिमाइसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसि गं बुनियादी ढाचें का उपयोग करके निर्बाध 
वीडियो कॉन्फ्रें स (वीसी) के लिए अत्याधनुिक हार्डवेयर और अनुप्रयोगो ंके 
साथ मंत्रालय को अद्यतन बनाया। इन मंचो ंऔर बनुियादी ढाचें का उपयोग 
प्रतिष्ठित बहुपक्षीय कार्यक्रमो ंऔर शिखर सम्मेलनो,ं जैसे जी20 कार्यक्रमो ं
और वीओजीएसएस को संचालित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा 
रहा ह।ै 2023 में प्रभाग  द्वारा कुल 900 वीसी आयोजित की गईं।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन
03 जलुाई 2014 को विदेश सचिव द्वारा मंत्रालय में ई-ऑफिस लॉन्च किया 
गया था। मंत्रालय में मौजूदा ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओ ंका ई-ऑफिस के 
नवीनतम संस्करण में स्थानातंरण 25 जनवरी 2023 को पूरा किया गया 
और ई-फाइल संस्करण 7.3.4 को 24 मई को विदेश मंत्रालय में अद्यतन 
किया गया। वर्ष के दौरान कुल 27312 फाइलें ई-ऑफिस का उपयोग 
करके अग्रेषित की गई हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन
जमै पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से विदेश मंत्रालय की अनुपयोगी 
आईटी ई-कचरा वस्तुओ ं की 7078 इकाइयो ं का निपटान किया गया।  
ई-कचरे की अन्य अनुपयोगी 2595 इकाइयाे ंका सक्रिय बोली प्रक्रिया के 
माध्यम से निपटान किया जा रहा है।



को ंसली, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभागभारत और विदेशो ं
में प्रवासी भारतीयो ं सहित भारतीय नागरिको ं और विदेशियो ं को 

कोसंलीऔर वीज़ा सेवाएं प्रदान करने वाला नोडल प्रभागहै।

वर्ष 2023 के दौरान, सीपीवी प्रभागने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ 
त‍्वरित, कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके से कोसंलीऔर 
वीज़ा कार्य का संचालन किया ह।ै 'व्यवसाय करने में आसानी और नागरिको ं
के लिए जीवन जीने में आसानी' के हिस्से के रूप में, प्रभागभारतीय नागरिको ं
और प्रवासी भारतीयो ं को निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए डिजिटल 
प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा सुपरु्दगी का कुशलतापूर्वक संवर्धन 
करने पर ध्यान कें द्रित कर रहा है। 

इसके अतिरिक्त, विदेशो ंमें भारतीयो ंकी कोसंली शिकायतो ंको हल करने 
के लिए सुशासन पहल के तहत, मदद ऑनलाइन पोर्टल ने कोसंलीसहायता 
प्रदायगी और कोसंलीशिकायतो ं के प्रबंधन में गुणात्मक सुधार किया ह,ै 
जिसमें मामलो ंके समाधान की सफलता दर प्रभावशाली रूप से 95 प्रतिशत 
से अधिक ह।ै

वीज़ा-छूट करार 
भारत ने अब तक 133 देशो ंके साथ राजनयिक और आधिकारिक/सेवा 
पासपोर्ट धारको ंके लिए 'वीज़ा छूट/मुक्‍त करारो'ं पर हस्ताक्षर किए हैं। 
2023 के दौरान फिजी, मेडागास्कर, पलाऊ, अंगोला और ऑस्ट्रिया 

की सरकारो ं के साथ राजनयिक और/या आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट 
धारको ं के लिए वीज़ा छूट/मुक्‍त करारो ं पर हस्ताक्षर/परिचालन शुरू 
किया गया।

ईवीज़ा योजना
ईवीज़ा योजना, जिसे मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद निलंबित 
कर दिया गया था, 2022 में 156 देशो ंके लिए बहाल कर दी गई और 
2023 में इसे 166 देशो ंतक बढ़ा दिया गया। ईवीज़ा योजना पिछले कुछ 
वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गई ह ैऔर वर्तमान में जारी किए गए कुल 
भारतीय वीज़ा में से 50 प्रतिशत ई-वीज़ा हैं।

कोसंली संवाद तंत्र
कोसंलीसंवाद तंत्र का उद्देश्य विदेशो ंमें प्रवासी भारतीयो/ंएनआरआई के 
सामने आने वाले मुद्दों  पर चर्चा और समाधान करने के उद्देश्य से लंबित 
कोसंली, वीज़ा और प्रवासी संबंधित मामलो ंपर बातचीत करना ह।ै भारत 
ने अब तक 30 से अधिक देशो ंके साथ द्विपक्षीय कोसंलीसंवाद तंत्र स्थापित 
किया ह।ै 2023 के दौरान, नाइजीरिया, स्विटज्रलैंड, अमेरिका, चेक 
गणराज्य, ऑस्ट्रिया और ईरान के साथ कोसंलीसंवाद/परामर्श आयोजित 
किए गए।
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भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना
मंत्रालय भारतीय मूल के व्यक्तियो ं(पीआईओ) को भारत में उनकी जड़ों  से 
जोड़ने और उन्हें एक पर्यटक के रूप में भारत आने/ भारत में निवशे करने के 
लिए प्रोत्साहित करने और भारत के साथ उनके संबंधो ंको मजबतू करने का 
प्रयास करता ह।ै इस उद्देश्य से, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श और समन्वय 
में सीपीवी प्रभागसंयकु्त राज्य अमेरिका में आवेदनो ंके लिए क्षेत्राधिकार 
संबंधी प्रतिबंध हटाने सहित ओसीआई कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान 
करने पर लगातार काम कर रहा ह।ै इस वर्ष भारतीय मूल के व्यक्तियो ं
की चौथी पीढ़ी से आगे ओसीआई कार्ड की सुविधा सूरीनाम के भारतीय 
प्रवासियो ंतक बढ़ा दी गई ह,ै जो मॉरीशस में हमारे प्रवासी भारतीयो ंऔर 
सेंट डेनिस, रीयनूियन द्वीप में रहने वाले सूरीनामियो ं के लिए पहले से ही 
उपलब्ध ह।ै 2005 में लॉन्च होने के बाद से अब तक लगभग 47 लाख 
ओसीआई कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

प्रत्यर्पण
विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण मामलो ं के लिए कें द्रीय प्राधिकरण ह।ै 
मंत्रालय अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, नशीली 
दवाओ ं की तस्करी और अन्य आपराधिक अपराधो ं में शामिल आरोपी 
व्यक्तियो ंको वापस लाने के लिए कानूनी ढाचें को व्यापक बनाने के लिए 
द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियो ंहतेु विभिन्न देशो ंके साथ सक्रिय रूप से बातचीत 
कर रहा ह।ै प्रत्यर्पण अनुरोध पारस्परिकता के आश्वासन पर भी किए 
जात ेहैं, जहा ंकोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि/व्यवस्था नही ंहोती ह।ै भगोड़े 
अपराधियो ंके प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए वर्तमान में 48 प्रत्यर्पण संधिया ँ
लागू हैं। भारत का 12 देशो ं के साथ प्रत्यर्पण समझौत ेभी हैं। मंत्रालय 
आपराधिक मामलो ंऔर नागरिक एवं वाणिज्यिक मामलो ंमें पारस्परिक 
कानूनी सहायता पर करारो ं और सजायाफ्ता व्यक्तियो ं के स्थानातंरण 
संबंधी करारो ं के लिए वार्ताओ ं की सुविधा भी प्रदान करता ह।ै सीपीवी 
प्रभागस्वतंत्रता-परू्व प्रत्यर्पण संधियो ंको बदलने के लिए संबंधित देशो ंके 
साथ भी बातचीत कर रहा है।

कोसंली सेवाएँ

कल्याणकारी उपायो ंके हिस्से के रूप में, मंत्रालय विदेश में भारतीय नागरिको ं
की मृत्यु के मामलो ंको सर्वोच्च प्राथमिकता देता ह,ै जिसमें मृत भारतीय 
नागरिको ं के शवो ंको भारत में उनके परिजनो ंतक पहुंचाना और उनकी 
मृत्यु संबंधी मुआवज ेके मामलो ंमें समय पर सुविधा प्रदान करना शामिल 
ह।ै इसके अतिरिक्त, विदेशो ंमें पढ़ रह ेभारतीय छात्रों  सहित एनआरआई 
की सुरक्षा, भारतीय अप्रवासियो ंका कल्याण, विदेश में जलेो ंमें या हिरासत 
में बंद भारतीय नागरिको ंके मामले, विदेशो ंमें भारतीयो ंके रोजगार के मुद्दे, 
दस्तावेजो ंका वैधीकरण प्रमुख कोसंलीकार्यों में शामिल हैं। 

इसके अतिरिक्त, सीपीवी प्रभाग, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयो/ं
विभागो,ं राज्य सरकारो ंऔर भारत में विदेशी राजनयिक मिशनो ंके परामर्श 

से, भारत में विदेशी नागरिको ं के कोसंली मामलो ंपर भी कार्रवाई करता 
ह,ै जो मुख्य रूप से भारत में उनकी सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मुद्दों  से 
जडु़े हैं। 

ईसेवा 
ईसेवा विदेश में हमारे मिशनो/ंकेन‍्द्रों   द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 
माध्यम से विदेश में भारतीय मिशनो ंऔर केन‍्द्रों  द्वारा विविध कोसंली सेवाएं 
प्रदान करने के लिए जलुाई 2020 में लॉन्च किया गया एक डिजिटल पोर्टल 
ह।ै यह परियोजना, जो शुरुआत में विदेश में 7 मिशनो/ंकेन‍्द्रों   के साथ शुरू 
की गई थी, अब 2023 में विदेश में लगभग सभी भारतीय मिशनो/ंकेन‍्द्रों  में 
पूरी तरह से संचालति हो गई ह,ै सिर्फ  विदेश में कुछ मिशनो ंऔर केन‍्द्रों  को 
छोड़कर, जहा ंसीपीवी सेवाओ ंको आउटसोर्स नही ंकिया गया ह।ै

सत्यापन/एपोस्टिल सेवाएँ
विदेश मंत्रालय में सीपीवी प्रभागदस्तावेजो ं के वैधीकरण के लिए नोडल 
प्रभागह,ै जो मुख्य रूप से शैक्षिक, व्यवसाय, रोजगार और आव्रजन वीजा 
के लिए विदेश में उपयोग के लिए आवश्यक हैं। 2022-23 में 14 लाख से 
अधिक दस्तावेजो ंका सत्यापन या एपोस्टिल प्रक्रिया के माध्यम से वैधीकरण 
किया गया ह।ै 2023 के दौरान, 01 जनवरी से 30 नवंबर तक, ऑनलाइन 
मोड में 51,391 दस्तावेजो ंको सत्यापित और 2,23,810 दस्तावेजो ंको 
एपोस्ट किया गया ह,ै जबकि ऑफ़लाइन मोड में 4,73,107 दस्तावेजो ंको 
सत्यापित और 7,09,415 दस्तावेजो ंको एपोस्ट किया गया ह।ै

ई-सनद दस्तावेजो ंके वैधीकरण के लिए सत्यापन/एपोस्टिल सेवाएं प्रदान 
करने वाला ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ह।ै इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 
भारत में नए दस्तावेज़ जारी करने वाले अधिक से अधिक प्राधिकरणो ं
(डीआईए) को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रह ेहैं। 2023 
में, दस्तावेज़ों  को प्रमाणित करने के लिए अन्य 500 डीआईए को ईसनद 
पोर्टल में एकीकृत किया गया ह,ै 655 डीआईए अब ईसनद डिजिटल पोर्टल 
पर उपलब्ध हैं। 500 से अधिक ऐसे शैक्षणिक संस्थानो/ंबोर्डों के एकीकरण 
की प्रक्रिया, जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के साथ पंजीकृत 
हैं और डिजिलॉकर से लेकर ई-सनद तक जडु़े हुए हैं, वर्तमान में चल रही ह।ै   

लोक शिकायत निवारण और कोसंली सहायता 
प्रबंधन
"सुशासन" पहल के अनुसरण में, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कोसंली 
सहायता प्रबंधन प्रणाली, जिसे "मदद" के नाम से जाना जाता है, शिकायतो ं
के पंजीकरण और समाधान से संबंधित कार्य करती ह ैएवं उन पर निगरानी 
रखती ह ैऔर कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से कोसंली सेवाएं 
प्रदान karti  ह।ै 2023 के दौरान, लगभग 5500 पंजीकृत शिकायतो ंमें 
से, लगभग 5200 शिकायतो ंका सफलतापूर्वक समाधान किया/उत्तर दिया 
गया ह।ै इसके लॉन्च के बाद से अब तक मदद पोर्टल पर लगभग 87000 



शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 84000 (95%) से अधिक शिकायतो ं
का समाधान किया/उत्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानो ंपर 
कोसंली सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशो ंमें अधिकाशं भारतीय मिशनो/ं
केन‍्द्रों  द्वारा ओपन हाउस और कोसंली शिविर नियमित रूप से आयोजित 
किए जात ेहैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम
पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रभाग भारत और विदेशो ंमें पासपोर्ट से 
संबंधित सेवाएं प्रदान करता ह।ै पासपोर्ट जारी करना मंत्रालय द्वारा प्रदान 
की जाने वाली सबसे उल्लेखनीय, वैधानिक और नागरिक-कें द्रित सेवाओ ं
में से एक के रूप में उभरी ह।ै मंत्रालय, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन 
कर रहा है ताकि नागरिको ंको पासपोर्ट समय पर, पारदर्शी, अधिक सुलभ, 
विश्वसनीय तरीके से और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओ ं के माध्यम से एवं एक 
प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल द्वारा आरामदायक वातावरण में 
वितरित किए जा सकें ।

मंत्रालय द्वारा पीएसपी प्रभाग, कें द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और 
इसके 37 पासपोर्ट कार्यालयो ंके अखिल भारतीय नटेवर्क , सीपीवी प्रभाग 
(राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट) और अडंमान एवं निकोबार द्वीप 
प्रशासन के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट (अन्य यात्रा दस्तावेजो ंजसेै कि 
नागरिकता विहीन व्यक्तियो ंके लिए पहचान प्रमाण पत्र, भारत लौटने वालो ं
के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, सरेंडर 
प्रमाण पत्र, कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा 
परमिट के साथ) जारी किए जात ेहैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्घति में 93 पासपोर्ट सेवा कें द्रों  
(पीएसके) और 37 पासपोर्ट कार्यालयो ंकी विस्तारित शाखाओ ंके रूप में 
434 डाकघर पासपोर्ट सेवा कें द्रों  (पीओपीएसके) (डाक विभाग के सहयोग 
से) को जोड़कर इस नेटवर्क  का काफी विस्तार किया गया है। 10 दिसंबर 
तक देश में कार्यरत पासपोर्ट सेवा कें द्रों  की कुल संख्या 527 ह,ै जिसमें 
पीएसके और पीओपीएसके भी शामिल हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयो ं
के लिए, पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाणपत्र विदेश में 181 भारतीय 
मिशनो/ंकेन‍्द्रों   के माध्यम से प्रदान किए जा रह ेहैं जो पीएसपी प्रणाली से 
जडु़े हुए हैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी वी 2.0)
प्रभाग वर्तमान में आगामी पीएसपी वी 2.0 पर काम कर रहा ह,ै जो देश 
में नागरिको ंके लिए पासपोर्ट सेवाओ ंकी आसानी से उपलब्धता को और 
बढ़ाएगा और विदेशो ंमें भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  के माध्यम से पासपोर्ट से 
संबंधित सेवाओ ंका लाभ उठाने वाले प्रवासी भारतीयो ंको भी सुविधा प्रदान 
करेगा।

पासपोर्ट से संबंधित सेवाओ ंपर शुरू से अतं तक सेवाओ ंपर शुरू से अतं 
तक कागज रहित और नकदी रहित वातावरण में कार्यवाई के लिए एक 
अत्याधनुिक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सभी पासपोर्ट जारी करता 

प्राधिकरणो ं एवं पीएसके/पीओपीएसके और अन्य हितधारको ं (पुलिस, 
डाक विभाग और भारत सुरक्षा प्रेस नासिक) से जुड़ा होगा। आवेदको ं
को ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, दस्तावेज़ अपलोड करने, अपेक्षित 
शुल्क के भुगतान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम "बॉट" 
और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) द्वारा निर्देशित एक इंटरक्टिव 
पोर्टल प्रदान किया जाएगा। पीएसपी वी 2.0 नागरिको ं को बहेतरीन 
अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत, उच्च-स्तरीय और उभरती प्रौद्योगिकियो ं
का लाभ उठाएगा।

भारत और विदेश स्थित मिशनो/ंकेन‍्द्रों  में पासपोर्ट सेवाएँ
मंत्रालय ने नवंबर 2023 तक भारत में लगभग 1.39 करोड़ आवेदनो ंपर 
कार्रवाई की और 1.35 करोड़ पासपोर्ट-संबंधित सेवाएं प्रदान की,ं जबकि 
वर्ष 2022 में 1.33 करोड़ आवेदन संसाधित किए गए और 1.29 करोड़ 
पासपोर्ट-संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं।

विदेशो ं में भारतीय मिशनो/ंकेन‍्द्रों  को नवंबर 2023 तक 16.46 लाख 
पासपोर्ट संबंधी आवेदन प्राप्त हुए और 15.51 लाख पासपोर्ट संबंधी सेवाएं 
जारी की गईं।

एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप 
पासपोर्ट सेवाओ ंके लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट 
शेड्यूल करने की अतिरिक्त सुविधाओ ं वाला एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल 
ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनो ं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पासपोर्ट 
सेवाओ ंके लिए आवेदन करने के लिए नागरिको ंको कंप्यूटर और प्रिंटर 
की आवश्यकता नही ंहै। एमपासपोर्ट सेवा ऐप में अब और अधिक पासपोर्ट 
सेवाएं उपलब्ध हैं जसेै:

1.	 नया उपयोगकर्ता पंजीकरण
2.	 पंजीकृत उपयोगकर्ता खात ेमें साइन इन करें
3.	 पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने 

के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना
4.	 पासपोर्ट सेवाओ ंके लिए भुगतान 
5.	 अपॉइंटमेंट निर्धारण
6.	 आवेदन उपलब्धता स्थिति
7.	 दस्तावेज़ सलाहकार
8.	 शुल्क की गणना

भारत में कही ंसे भी आवेदन करना
कोई भी आवेदक अब भारत में कही ंसे भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर 
सकता ह।ै यह पहल आवेदको ंको पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस 
प्रकार पासपोर्ट कार्यालय के तहत वाछंित पासपोर्ट सेवा कें द्र (पीएसके) / 
डाक घर पासपोर्ट सेवा कें द्र (पीओपीएसके) के चुनाव में सक्षम बनाती ह,ै 
जहा ंवे अपना आवेदन जमा करना चाहत ेहैं, भले ही आवेदन पत्र में निर्दिष्ट 
वर्तमान आवासीय पता चयनित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में हो 
या नही।ं पुलिस सत्यापन उस पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाएगा जिसके 
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अधिकार क्षेत्र में फॉर्म में उल्लिखित पता आता ह ै और आवेदक द्वारा 
आवेदन जमा करने के लिए चुने गए पासपोर्ट कार्यालय द्वारा भी पासपोर्ट 
मुद्रित और उसी पत ेपर भेजा जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान इस 
योजना के तहत लगभग 11.97 लाख आवेदन जमा किए गए थे।

अपॉइंटमेंट
मंत्रालय ने प्रतिदिन लगभग 85,000 अपॉइंटमेंट जारी की, जिनमें 434 
पीओपीएसके में लगभग 22000 अपॉइंटमेंट शामिल हैं। पीएसके में 
पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्राप्त करना 
सरल बना दिया गया ह।ै वर्तमान प्रावधान आवेदको ंको पासपोर्ट से संबंधित 
सेवाओ ंके लिए अपॉइंटमेंट को शेड्यूल/पुनर्निर्धारित करने के लिए शुरुआती 
पाचं उपलब्ध तिथियो ं(कार्य दिवसो)ं में से किसी भी अपॉइंटमेंट तिथि को 
चुनने की सुविधा प्रदान करता ह।ै इसने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को 
आसान और त्वरित बना दिया है।

पासपोर्ट सेवाओ ंतक पहुंच 
इसका मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट की बढ़ती मागं को परूा करना और पासपोर्ट 
कार्यालयो ंसे सूदूर स्थित लोगो ंतक पहुंचना है।

1. 	 पासपोर्ट कार्यालय
	 (अनुबंध: भारत में 37 पासपोर्ट कार्यालयो ंकी सूची अनुबंध-IX पर 

ह)ै 

2. 	 पासपोर्ट सेवा कें द्र (पीएसके)
	 मंत्रालय ने मई 2014 से 16 पीएसके खोले हैं जिनमें भारत के पूर्वोत्तर 

के सभी राज्य शामिल हैं। 31 दिसंबर तक देश में 93 पीएसके काम 
कर रह ेहैं। (अनुबंध- X)

3.  डाकघर पासपोर्ट सेवा कें द्र (पीओपीएसके)
 	 मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के साथ मिलकर 24 जनवरी 

2017 को देश में प्रधान डाकघरो ं(एचपीओ)/डाकघरो ं(पीओ) में 
पासपोर्ट सेवा कें द्र खोलने के लिए एक अभिनव पहल की घोषणा 
की, जिसे 'डाकघर पासपोर्ट सेवा कें द्र' कहा (पीओपीएसके) जाता ह।ै  
मंत्रालय ने 25 नवंबर तक 434 पीओपीएसके को कार्यशील कर दिया 
ह।ै (अनुबंध-XI)

पीओपीएसके, पासपोर्ट सेवा कें द्र की तरह ही कार्य कर रहे हैं। आवेदक, जो 
पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 
करत े हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकत े हैं और फिर पीएसके के समान 
औपचारिकताओ ंको परूा करने के लिए नामित पीओपीएसके पर जा सकत े
हैं।

4.  	पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) के साथ विदेश 
स्थित भारतीय मिशनो/ंकेन्द्रों  का एकीकरण

	वि देशो ंमें भारतीय मिशनो/ंकेन्द्रों  को पीएसपी में एकीकृत करने की 
प्रक्रिया अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और आज भी जारी ह।ै इसका 
उद्देश्य विदेश में रहने वाले और पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं चाहने वाले 
भारतीय नागरिको ं के लिए एकल कें द्रीकृत डेटाबसे पर काम करत े
हुए एक समान कें द्रीकृत पासपोर्ट जारी करने की आवेदन प्रक्रिया की 
सुविधा प्रदान करना ह।ै मंत्रालय ने 181 भारतीय मिशनो/ंकेन‍्द्रों  में 
पासपोर्ट जारी करने की प्रणालियो ंको वैश्विक पीएसपी (जीपीएसपी) 
प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया ह।ै मंत्रालय विदेश 
में सभी भारतीय मिशनो/ंकेन्द्रों   के एकीकरण को जल्द से जल्द पूरा 
करने के लिए काम कर रहा है।

प्रक्रियाओ ंका सरलीकरण 
मंत्रालय ने आम जनता के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल 
बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें पासपोर्ट नियमो ंका सरलीकरण और 
लोगो ंतक पासपोर्ट संबंधी सेवाएं पहुंचाना शामिल ह।ै

1. 	 अन्य देशो ंसे गोद लिए गए बच्चों  को पासपोर्ट जारी 
करना।

	 अन्य देशो ंसे गोद लिए गए बच्चों  को पासपोर्ट जारी करने के लिए, 
जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जारी 
गोद लेने का आदेश अब एक वैध सहायक दस्तावेज माना जाएगा। 
ऐसे आवेदनो ंमें पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत का आदेश या 
जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से गोद लेने का आदेश 
जमा करने का विकल्प भी होगा।

2. 	ट्रां सजेंडर व्यक्तियो ंको पासपोर्ट जारी करना
	ट्रां सजेंडर से पुरुष/महिला या इसके विपरीत लिगं परिवर्तन के संबंध 

में पासपोर्ट आवेदनो ं पर कार् के लिए नीति को सुव्यवस्थित किया 
गया ह।ै आवेदक को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारो ं का संरक्षण) 
अधिनियम, 2020 के साथ पठित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारो ंका 
संरक्षण) नियम, 2019 के तहत जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के साथ 
पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. 	ज न्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनिवार्य प्रावधान
	 01 अक्टूबर या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियो ं के लिए जन्म और 

मृत्यु पंजीकरण (संशोधन विधयेक, 2023) के पारित होने के 
परिणामस्वरूप, पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म तिथि के प्रमाण के 
रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कोसंली, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ
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ई-पासपोर्ट 
ई-पासपोर्ट एक संयकु्त रूप से कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट ह ैजिसमें 
एक रेडियो फ्रीक्वें सी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक इनले के रूप में एक 
एंटीना लगा होता है। ई-पासपोर्ट का मुख्य लाभ इसके डेटा की प्रमाणिकता 
को बनाए रखने की बढ़ी हुई क्षमता होगी, जिससे भारतीय पासपोर्ट के प्रति 
विश्वास का स्तर बढ़ेगा। ई-पासपोर्ट से भारतीय नागरिको ंके लिए यात्रा में 
आसानी होगी, जिससे आव्रजन अधिकारियो ं के साथ उनका संपर्क  बहुत 
आसान हो जाएगा।

ई-पासपोर्ट परियोजना में एक जटिल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित 
करना शामिल ह,ै जिसमें सार्वजनिक कंुजी अवसंरचना (पीकेआई), कंुजी 
प्रबंधन प्रणाली (केएमएस), अतंर-संचालनीयता परीक्षण, परियोजना 
प्रबंधन इकाई (पीएमय)ू, ई-वैयक्तिकरण, साथ ही आप्रवासन ब्यूरो द्वारा 
आप्रवासन जाचं बिदंओु ंपर ई-पासपोर्ट सत्यापन सेट-अप का निर्माण भी 
शामिल ह।ै  यह तकनीकी इको-सिस्टम और बुनियादी ढाचंा स्थापित किया 
जा रहा है, और परियोजना लगभग पूरी हो चुकी ह।ै 

यात्रा दस्तावेज़ों  का उत्पादन और वैयक्तिकरण 
भारतीय यात्रा दस्तावजे़ इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा तयैार किए 
जात ेहैं, जो सिक्योरिटी प्रिंटिग एंड मिटंिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटड 
(एसपीएमसीआईएल) के तहत एक इकाई ह।ै भारत के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट 
कार्यालयो ंऔर विदेश में चुनिदंा मिशनो/ंकेन‍्द्रों   को मशीन-पठनीय पासपोर्ट 
प्रिंटर प्रदान किए गए हैं। सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी अतंर्राष्ट्रीय 
नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशो ंके अनुसार 
मशीन-पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) जारी करते हैं।

24 भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  में, पासपोर्ट/ओसीआई की छपाई स्थानीय स्तर 
पर की जाती ह।ै विदेश में अधिकाशं भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  (157) (जहा ं
भी पासपोर्ट मुद्रण सुविधा उपलब्ध नही ंहै) के लिए मशीन से पढ़ने योग्य 
पासपोर्ट और ओसीआई मंत्रालय, नई दिल्ली में पीएसपी प्रभाग के सेंट्रल 
इंडियन पासपोर्ट प्रिंटिग सिस्टम (सीआईपीपीएस) में मुद्रित किए जात ेहैं।

पहचान प्रमाणपत्र (सीओआई) 
पासपोर्ट अधिनियम 1967 में 'भारत में रहने वाले नागरिकता विहीन 
व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से' पहचान प्रमाणपत्र जारी 
करने का प्रावधान ह।ै जनवरी-दिसंबर की अवधि के दौरान कुल 3,262 
पहचान प्रमाणपत्र जारी किए गए।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 11 के 
तहत अपील
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत, पासपोर्ट जारी करने वाले 
प्राधिकारियो ं(पीआईए) के निर्णयो ंके विरूद्घ अपील प्रभावित व्यक्तियो ंको 

दिया गया एक वैधानिक अधिकार ह।ै संयकु्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य 
पासपोर्ट अधिकारी ऐसे मामलो ंके लिए अपीलीय प्राधिकारी हैं। जनवरी-
नवंबर की अवधि के दौरान कुल 19 अपीलो ंपर सुनवाई की गई और उनका 
निपटारा किया गया। 

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंका निरीक्षण 
पीएसपी प्रभाग, आरपीओ में राजभाषा के प्रगामी उपयोग पर विदेश 
मामलो ं संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरो ं और संसदीय राजभाषा 
समिति की पहली उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंके निरीक्षण 
का समन्वय करता है।

वर्ष के दौरान, पीएसपी प्रभाग ने 20-22 जनवरी को जोधपुर, 23-24 
जनवरी को पाली और 25 जनवरी को उदयपुर में विदेश मामलो ं संबंधी 
स्थायी समिति के अध्ययन दौर का समन्वय किया।

वर्ष के दौरान, संबंधी राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने देहरादून 
(8 मई), भोपाल (24 अगस्त), बेंगलुरु (19 अक्टूबर), कोलकाता (07 
नवंबर) आरपीओ का निरीक्षण किया।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन 2023 
सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन का 
संचालन किया जो 08 अक्टूबर को मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 
किया गया था। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) के सभी 37 क्षेत्रीय 
पासपोर्ट अधिकारियो ंऔर हितधारको ंने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया 
की कार्यप्रणाली, इसकी उपलब्धियो ं के साथ-साथ सामना की जा रही 
चुनौतियो ंऔर भारत के नागरिको ंके लिए प्रक्रिया को सुचारू और अधिक 
प्रभावी बनाने के लिए भविष्य की पहलो ंपर विस्तार से विचार-विमर्श किया। 

अतंर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)
फरवरी 2009 से, भारत आईसीएओ के 'ई-पासपोर्ट पर सार्वजनिक 
कंुजी निर्देशिका (पीकेडी)' का एक भागीदार सदस्य रहा ह,ै जो मशीन से 
पढ़ने योग्य यात्रा दस्तावेजो ंपर दिशानिर्देशो ंको लागू कर रहा ह।ै भारत ने 
07-09 नवंबर के दौरान विलेमस्टेड, कुराकाओ में पीकेडी बोर्ड की 30वी ं
पीकेडी बोर्ड बठैक में भाग लिया ।  

लोक शिकायत निवारण तंत्र
पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत, विदेश मंत्रालय ने एक मजबतू शिकायत 
निवारण प्रणाली स्थापित की ह,ै जिसके तहत एक टोल-फ्री नंबर (1800-
258-1800) के साथ एक बहुभाषी राष्ट्रीय कॉल सेंटर, 17 भाषाओ ंमें 
और 24 x 7 आधार पर काम कर रहा ह ैजिसे शिकायतो ंसे निपटने और 
नागरिको ंकी प्रतिक्रिया सहित विभिन्न पासपोर्ट संबंधी सेवाओ ंके बारे में 
जानकारी प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया ह।ै पासपोर्ट पोर्टल 
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में एक ईमेल-आधारित हले्पडेस्क भी ह,ै जहा ंसुझाव और शिकायतें लॉग 
इन की जा सकती हैं। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट 
आवेदनो/ंशिकायतो ंकी स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं।

पीएसपी प्रभाग में संयकु्त सचिव (पीएसपी) एवं सीपीओ की देखरेख में 
एक लोक शिकायत निवारण कक्ष (पीजीआरसी) स्थापित किया गया है, 
जिन्हें मंत्रालय के कें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली 
(सीपीजीआरएएमएस) के लोक शिकायत प्रभारी अधिकारी के रूप में 
भी नामित किया गया ह।ै यह आम जनता से सीध ेटेलीफोन, ई-मेल और 
डाक के माध्यम से प्राप्त शिकायतो ंऔर राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री 
कार्यालय, कैबिनटे सचिवालय और कें द्रीय सतर्क ता आयोग जसेै विभिन्न 
सरकारी कार्यालयो ं से प्राप्त शिकायतो ं पर कार्यवाई करता ह।ै लोक 
शिकायत अधिकारी के नाम और संपर्क  विवरण आरपीओ/पीएसके में और 
आरपीओ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

जनवरी-नवंबर की अवधि के दौरान, सीपीजीआरएएमएस पर 19,047 
शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18,026 शिकायतो ं(87%) का निपटान 
किया गया।

कें द्रीय पासपोर्ट संगठन 
कें द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) 1959 में मंत्रालय के एक अधीनस्थ 
कार्यालय के रूप में बनाया गया था और इसका नेतृत्व संयकु्त सचिव और 
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी करत ेहैं, जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत 
अपीलीय प्राधिकारी और वित्तीय शक्तिया ंके प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली 
1978 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। 

10 दिसंबर 2023 तक, पासपोर्ट आवेदनो ंको 37 पासपोर्ट कार्यालयो,ं 93 
पीएसके और 434 पीओपीएसके के नेटवर्क  के माध्यम से संसाधित किया 
जाता ह।ै सीपीओ की स्वीकृत पद संख्या 2741 है और कार्यशील संख्या 
1765 ह।ै इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट सेवा परियोजना की परियोजना 
प्रबंधन इकाई (पीएमय)ू का प्रबंधन करने के लिए 16 तकनीकी और 5 
सहायक कर्मचारी हैं। वर्तमान में समूह 'क' स्तर पर 29 रिक्तिया,ं समूह 'ख' 
(राजपत्रित) स्तर पर 236 रिक्तिया ंऔर समूह 'ख' (गरै-राजपत्रित) और 
समूह 'ग' स्तर पर 711 रिक्तिया,ं एवं कुल 976 रिक्तिया ंहैं। (i) समूह 
'क' की रिक्तिया ंपदोन्नति और प्रतिनियकु्ति के माध्यम से भरी जाती हैं, 
(ii) समूह 'ख' (राजपत्रित) रिक्तिया ंफीडर ग्रेड से पदोन्नति के माध्यम से 
भरी जाती हैं और (iii) समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' रिक्तिया ं
फीडर ग्रेड से पदोन्नति, सीधी भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) 
के माध्यम से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से 
भरी जाती हैं। रिक्ति वर्ष 2023 तक सीधी भर्ती और एलडीसीई के लिए 
रिक्तिया ंएसएससी को भेजी गई हैं।

मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयो ंके सुचारू कामकाज के लिए एक आउटसोर्स 
एजेंसी के माध्यम से रिक्त गैर-राजपत्रित पदो ंपर 413 डेटा एंट्री ऑपरेटर 
और 27 कार्यालय सहायको ंको भी तनैात किया है ताकि गैर-राजपत्रित 
पदो ंकी स्वीकृत संख्या और कार्यशील संख्या के बीच अतंर को समाप्त 
किया जा सके।

सहायक अधीक्षको,ं कनिष्ठ पासपोर्ट सहायको ं(जपेीए), कार्यालय सहायको ं
(ओए), आशुलिपिको ं (ग्रेड- II) और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियो ं की 
सीधी भर्ती पदो ंकी रिक्तियो ंको भरने के लिए एसएससी को अधियाचना 
पत्र भेजा गया ह।ै

कोसंली, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ
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हाल के दिनो ंमें, अतंरराष्ट्रीय प्रवासन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
ह,ै जो जनसाखं्यिकीय परिवर्तन और तकनीकी प्रगति से आकार लेती 

ह,ै जो दनुिया भर में श्रम बाज़ारो ं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती 
ह।ै भारत अतंरराष्ट्रीय  प्रवासन गतिशीलता में एक अग्रणी देश है और 
अपनी जनसाखं्यिकीय क्षमता के कारण लाभप्रद रूप से तयैार है। भारत 
की कामकाजी उम्र की आबादी 2030 तक, 1.04 बिलियन व्यक्तियो ंतक 
पहुँचत ेहुए68.9% तक पहुंचने के लिए तयैार ह।ै भारत का 32 मिलियन 
से अधिक सुदृढ़ डायस्पोरा मौजदू ह ैऔर 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 
धन प्रेषण के आवक प्रवाह के साथ यह वर्ष 2023 में दनुिया में शीर्ष धन 
प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। भारत सरकार, अपने नागरिको ंकी इस 
क्षमता और कामगारो ंऔर व्यावसायिको,ं दोनो ंके लिए विदेशो ंमें रोज़गार 
के अवसर प्रदान करने के लिए सुरक्षित और विधिक उत्प्रवास को बढ़ावा देने 
के अपने उद्देश्य को पहचानती ह।ै 

आवाजाही संबंधी व्यवस्थाएँ
उत्प्रवास नीति और कल्याण प्रभाग, भारतीय कामगारो,ं छात्रों , शिक्षाविदो,ं 
शोधकर्ताओ,ं व्यापारियो ंआदि की वैश्विक आवाजाही को बढ़ावा देने के 

लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा ह।ै मंत्रालय 
विभिन्न समझौता-ज्ञापनो ंऔर गंतव्य देशो ंके साथ प्रवासन और आवाजाही 
भागीदारी और श्रम आवाजाही और श्रम कल्याण करार जसेै समझौतो ंके 
माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए आवाजाही को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा 
रहा ह,ै जो विधिक उत्प्रवास के लिए एक सुदृढ़ संरचना स्थापित करते हैं। इन 
करारो/ंसमझौता-ज्ञापनो ंका उद्देश्य लोगो ंके परस्पर संबंधो ंको बढ़ावा देना, 
वीज़ा प्रक्रियाओ ं को सुव्यवस्थित करना, अनियमित प्रवासन को रोकना, 
द्विपक्षीय संबंधो ंको सुदृढ़ करना और कौशल विकास का समर्थन करना ह।ै 
इस वर्ष ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ प्रवासन और आवाजाही 
भागीदारी पर करारो/ंसमझौता-ज्ञापनो ं और मॉरीशस और इज़राइल के 
साथ श्रम आवाजाही संंबंधी करारो ंपर हस्ताक्षर किए गए।

इस वर्ष के दौरान विभिन्न देशो ं के साथ हस्ताक्षरित प्रवासन और 
आवाजाही भागीदारी करारो ं(एमएमपीए) और श्रम आवाजाही करारो ं
(एलएमए) से संबंधित प्रमखु कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

मॉरीशस
भारत और मॉरीशस ने 10 मई को भारत से श्रमिको ं के नियोजन हते ु
समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता-ज्ञापन पर संयकु्त कार्य समूह 

उत्प्रवास नीति, कल्याण और  
प्रवासियों के साथ सबंंध

अध्याय
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(जडेब्ल्यूजी) की पहली बठैक मॉरीशस में 28-29 जनू को की गई थी। 
समझौता-ज्ञापन विभिन्न क्षेत्रों  में योग्य भारतीय कामगारो ंकी भर्ती, नियोजन 
और प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत ढाचंा स्थापित 
करता ह।ै समझौता-ज्ञापन 01 अक्तूबर से प्रभावी हो गया ह।ै 

ऑस्ट्रिया
भारत और ऑस्ट्रिया ने 13 मई को एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए। इस 
करार में छात्रों  के लिए अध्ययन-पश्चात प्रावधान और रेड-व्हाइट-रेड कार्ड 
योजना सहित कुशल व्यवसायियो,ं उद्यमियो ंकी आवाजाही को सुविधाजनक 
बनाना शामिल ह।ै

ऑस्ट्रेलिया
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 23 मई को एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए। 
जडेब्ल्यूजी की पहली बठैक 13 अक्तूबर को कैनबरा में हुई थी। चर्चा 
में टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (एमएटीईएस) प्रोटोकॉल के लिए 
मोबिलिटी अरेंजमेंट को अगंीकृत करना, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय व्यवसायियो ं
की आवाजाही को सहयोग प्रदान करना और एमएटीईएस से आगे जात ेहुए 
नए क्षेत्रों  में सहयोग का विस्तार करना शामिल था।

इटली
भारत और इटली ने विदेश मंत्री की रोम यात्रा के दौरान 02 नवंबर को 
एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए। यह करार व्यवसायियो,ं छात्रों  और कुशल 
श्रमिको ंकी सुरक्षित और विधिक तरीके से आवाजाही बढ़ाने और लोगो ंके 

परस्पर संबंधो ंको बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा।

इज़राइल
इज़रायल में निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जसेै विशिष्ट श्रम बाज़ार क्षेत्रों  में 
भारतीय श्रमिको ंके अस्थायी रोज़गार की सुविधा हते ुभारत और इज़रायल 
के बीच एक करार पर 03 नवंबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए 
थ।े भारतीय कामगारो ंकी भर्ती प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। इसके लिए 
सहयोगकारी प्राधिकरण इज़रायल की ओर से पीआईबीए और भारत की 
ओर से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) हैं।

यकेू
भारत-यकेू एमएमपीए के अतंर्गत भारत-यकेू यवुा व्यवसायी योजना 
(वाईपीएस) 01 मार्च को नई दिल्ली में शुरू की गई थी। यह पहल दोनो ं
पक्षों  के 18-30 वर्ष की आय ुके 3000 डिग्री-धारक नागरिको ंको अपने-
अपने मेज़बान देशो ंमें दो वर्ष की अवधि के लिए आवासन और काम करने 
की सुविधा देती ह।ै

अन्य देश
स्विटज़्रलैंड, डेनमार्क , रूस, फिनलैंड, मलेशिया और यनूान जसेै कई अन्य 
देशो ंके साथ इसी प्रकार के करार हते ुवर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की 
गई।

आवाजाही और उत्प्रवास साझदेारी करार (एमएमपीए), नवंबर 2023 पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 
 इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ विदेश मंत्री 



एमएमपीए/एलएमए के अतंर्गत विभिन्न देशो ं के साथ 
संयकु्त कार्य समहू की बैठकें :
1.	 जापान के विनिर्दिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) कार्यक्रम के संचालन 

संबंधी भारत-जापान सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के कार्यान्वयन की 
समीक्षा हते ुजापान के साथ चौथी जडेब्ल्यूजी बठैक 03 अक्तूबर को 
टोक्यो में आयोजित की गई थी। एमओसी के कार्यान्वयन की प्रगति 
की समीक्षा की गई और एसएसडब्ल्यू के अतंर्गत जापान में भारतीय 
श्रमिको ंकी संख्या बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमो ंपर बठैक 
में चर्चा की गई।

2.	 27 अक्तूबर को परु्तगाल के अधिकारियो ंके साथ एक संयकु्त समन्वय 
समिति की बठैक आयोजित की गई थी। बठैक में परु्तगाल में भारतीय 
कामगारो ंकी भर्ती संबंधी समझौत ेके कार्यान्वयन से संबंधित मानक 
प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संबंधित मुद्दों  पर चर्चा की गई।

3.	 दोनो ं देशो ं के बीच हस्ताक्षरित व्यापक प्रवासन और आवाजाही 
के तत्वावधान में भारत और जर्मनी के बीच जेडब्ल्यूजी आरंभिक 
बठैक 22 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बठैक में 
एमएमपीए के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों  पर चर्चा की गई।

4.	 समझौता-ज्ञापन के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 
पहली भारत-ऑस्ट्रिया जडेब्ल्यूजी बठैक 01 दिसंबर को वियना में 
आयोजित की गई थी।

अतंरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठनो ंके साथ सहयोग
प्रवासन और आवाजाही और श्रम प्रवास संबंधी द्विपक्षीय व्यवस्थाओ ंके 
अलावा, प्रभाग सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास मार्गों को बढ़ावा 
देने के संबंध में भारत की पहल के दायरे को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और 
बहुपक्षीय संगठनो ंके साथ भी घनिष्ठता से जडु़ा हुआ है।

प्रवासन और आवाजाही पर भारत-यरूोपीय संघ उच्च 
स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम)
सातवा ंभारत-यरूोपीय संघ एचएलडीएमएम 20 अक्तूबर को नई दिल्ली 
में आयोजित किया गया था। प्रवासन और आवाजाही पर सामान्य एजेंडे 
(सीएएमएम) का दूसरा चरण शुरू किया गया और कुशल आवाजाही और 
वीज़ा सुविधा संबंधी तत्वों  को शामिल करत ेहुए एक संयकु्त प्रेस वक्तव्य 
भी जारी किया गया।

अतंरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन
सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने 27-29 नवंबर को जिनेवा, स्विटज़्रलैंड 
में अतंरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के 114वें सत्र में भाग लिया। 
वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर सहभागिता से आईओएम के साथ मौजदूा 

सहयोग को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी और आईओएम के साथ आगे 
की पहलो ंको चिह्नित करने में मदद मिलेगी।

विदेशो ंमें भारतीयो ंके लिए कल्याणकारी योजनाएं
सरकार विदेशो ंमें रहने वाले भारतीय नागरिको ंकी सुरक्षा और कल्याण को 
उच्च प्राथमिकता देती ह।ै भारतीय समुदाय कल्याण निधि, प्रवासी भारतीय 
बीमा योजना, प्रस्थान-परू्व अभिविन्यास प्रशिक्षण आदि जसैी कल्याणकारी 
योजनाएं इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई हैं।

प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीडीओटी)
प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीडीओटी) एनएसडीसी, 
राज्य सरकारो ंऔर अन्य हितधारको ंके सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान 
किया जाने वाला सॉफ्ट स्किल संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ह।ै 
31 अक्तूबर तक, 1,34,227 संभावित प्रवासी श्रमिक 30 पीडीओटी कें द्रों  
के माध्यम से वास्तविक और ऑनलाइन दोनो ंप्रारूपो ंमें प्रशिक्षण कार्यक्रमो ं
से लाभान्वित हुए। यह कार्यक्रम उन्हें सुरक्षित और विधिक प्रवास संबंधी 
तरीके और उनके कल्याण और संरक्षण हते ुविभिन्न सरकारी कार्यक्रमो ंके 
बारे में अवगत कराने में बहुत उपयोगी रहा ह।ै यह उन्हें संबंधित गंतव्य देश 
की संस्कृ ति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमो ंऔर विनियमो ंके बारे में भी 
परिचित कराता ह।ै इस पहल की सभी हितधारको ंद्वारा सराहना की गई है 
और इसका विस्तार किया जा रहा ह।ै पीडीओटी विस्तार योजना के अतंर्गत, 
मंत्रालय ने हाल ही में 62 नए पीडीओटी कें द्र खोलने की मंजूरी दी ह।ै 
पंजाब के भावी उत्प्रवासी श्रमिको ंको पीडीओ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 
मास्टर प्रशिक्षको ंको प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़ में 03-04 अगस्त, 
2023 को आईसीडब्ल्यूए और पंजाब सरकार के सहयोग से मंत्रालय द्वारा 
पीडीओटी संबंधी प्रशिक्षको ं(टीओटी) की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित 
की गई थी। असम के संभावित प्रवासी श्रमिको ंको पीडीओ प्रशिक्षण प्रदान 
करने के लिए असम कौशल विकास मिशन (एएसडीएम) के मास्टर ट्रेनर्स 
को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर, 2023 
को एक और टीओटी कार्यशाला आयोजित की गई।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)
प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशो ंको जाने वाले 
सभी उत्प्रवास जाचं अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के कामगारो ं के लिए 
एक अनिवार्य बीमा योजना ह।ै यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी 
विकलागंता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती ह ैऔर 
अन्य लाभ दो वर्ष की वैधता के लिए 275 रुपए या तीन वर्ष की वैधता के 
लिए 375 रुपए के मामूली बीमा प्रीमियम पर प्रदान करती ह।ै इस योजना 
को 01 अगस्त, 2017 से संशोधित किया गया था, ताकि ईसीएनआर 
श्रेणी के श्रमिको ंको स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जा सके और हमारे 
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श्रमिको ं के हितलाभ के लिए दावो ं के निपटान को सरल बनाया जा सके 
और दावो ंका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। पीबीबीवाई योजना ने 
अक्तूबर तक 76,20,878 भारतीय प्रवासी श्रमिको ंको बीमा कवर प्रदान 
किया ह।ै 	

डायस्पोरा संबंध प्रभाग
डायस्पोरा संबंध प्रभाग कई डायस्पोरा संबंध योजनाओ ंको लागू करता है, 
जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, 
क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, भारत को जानो कार्यक्रम, डायस्पोरा बच्चों  
के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को जानिये क्विज़, प्रवासी रिश्ता पोर्टल 
और डायस्पोरा के साथ सासं्कृ तिक संबंधो ंको बढ़ावा देना शामिल ह।ै यह 
प्रभाग प्रवासी भारतीयो ंसे संबंधित वैवाहिक विवादो ंऔर बाल अभिरक्षा 
के मामलो,ं विदेशो ंमें भारतीय विद्यार्थियो ंसे संबंधित मुद्दों  और डायस्पोरा से 
प्राप्त विविध शिकायतो ंपर भी कार्रवाई करता है।

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन
प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीयो ंसे जडु़ने के लिए सरकार का प्रमुख 
कार्यक्रम ह।ै वर्ष 2015 से, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय 
के योगदान को सम्मान देने के लिए पीबीडी सम्मेलन 9 जनवरी के आसपास 
तीन दिवसीय समारोह के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता 
ह।ै 17वा ंपीबीडी सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार की साझदेारी में 08-10 
जनवरी, 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वें 
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की विषय-वस्तु "डायस्पोरा: अमृत काल में 
भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" थी। 70 देशो ंके लगभग 
3,500 प्रवासी सदस्यों  ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसे महामारी के 
कारण चार वर्ष के अंतराल के बाद एक वास्तविक कार्यक्रम के रूप में 
आयोजित किया गया था।

17वें पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने सहकारी गणराज्य गुयाना 
के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति 
चंद्रिकाप्रसाद संतोखी, जो क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थ,े की 
उपस्थिति में किया।

प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियो ं के 
योगदान को उजागर करने के लिए "आज़ादी का अमृत महोत्सव- भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान" विषय पर एक डिजिटल पीबीडी 
प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और सुरक्षित, विधिक, व्यवस्थित और कुशल 
प्रवास के महत्व को रेखाकंित करत ेहुए एक स्मारक डाक टिकट 'सुरक्षित 
जाएं, प्रशिक्षित जाएं'  जारी किया।

प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर 
‘सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं’ संबंधी स्मारक डाक टिकट जारी किया

उत्प्रवास नीति, कल्याण और प्रवासियो ंके साथ संबंध
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इंदौर में जनवरी, 2023 में 7वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री, गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली,  
सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी, विदेश मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियो ंके साथ



माननीय राष्ट्रपति ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और 27 प्रवासी सदस्यों  
को, उनकी उपलब्धियो ंको मान्यता देते हुए और भारत और विदेशो,ं दोनो ंमें 
विभिन्न क्षेत्रों  में उनके योगदान का सम्मान करत ेहुए प्रवासी भारतीय सम्मान 
पुरस्कार 2023 प्रदान किए। 17वें पीबीडी सम्मेलन के अन्य प्रमुख तत्वों  
में 08 जनवरी, 2023 को आयोजित एक यवुा खंड और एक राज्य खंड 
शामिल था। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य, ज़ानेटा मस्करनहास, यवुा पीबीडी 
सम्मेलन में सम्मानित अतिथि थी।ं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के भाग 
के रूप में पाचं विषयगत परू्ण सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें मंत्री स्तर 
पर अध्यक्षता की गई और प्रतिष्ठित डायस्पोरा विशेषज्ञों  को शामिल करत े
हुए पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं।

डायस्पोरा बच्चों  के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी)
एसपीडीसी की शुरुआत 2006-07 में भारतीय मूल के व्यक्तियो ं
(पीआईओ) और अनिवासी भारतीयो ं(एनआरआई) के बच्चों  के लिए की 
गई थी ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयो/ंसंस्थाओ ंमें स्नातक पाठ्यक्रमो ंमें 
प्रवेश ले सकें  और भारत को उच्च अध्ययन के कें द्र के रूप में बढ़ावा मिल 
सके। मंत्रालय इस योजना के अतंर्गत प्रतिवर्ष 150 छात्रवृत्तिया ं प्रदान 
करता ह ैजिनमें से 50 छात्रवृत्तिया ंभारतीय मूल के व्यक्तियो ंके लिए, 50 
अनिवासी भारतीयो ंके लिए और 50 छात्रवृत्तिया ंईसीआर देशो ंमें भारतीय 
कामगारो ंके बच्चों  के लिए आरक्षित हैं। 2022-23 से, एसपीडीसी योजना 
सभी देशो ंके यवुा प्रवासी प्रतिभागियो ंके लिए आरंभ की गई ह,ै जिसमें 
सभी श्रेणियो ंमें 50% सीटो ंतक महिला आवेदको ंको प्राथमिकता दी गई 
ह।ै एसपीडीसी की स्थापना के बाद से, 1537 तक कुल 2023 छात्रवृत्तिया ं
प्रदान की गई हैं।

भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी)
केआईपी डायस्पोरा यवुाओ ंको शामिल करने के लिए प्रमुख पहल ह ैऔर 
इसका उद्देश्य समकालीन भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओ ंके साथ-साथ, 
भारत की कला, विरासत और संस्कृ ति के बारे में जानकारी देकर 21-
35 वर्ष की आय ुके पीआईओ यवुाओ ंके भारत के साथ संबंध को सुदृढ़ 
करना ह।ै प्रतिभागियो ंकी संख्या में वृद्धि के साथ-साथ कार्यक्रम के दायरे में 
विस्तार के कारण कार्यक्रम को वर्ष के लिए नया रूप दिया गया था। इस वर्ष 
केआईपी के पाचं संस्करण (66वें से 70वें संस्करण) आयोजित किए गए, 
जिसमें 256 डायस्पोरा यवुाओ ंने भाग लिया। प्रतिभागियो ंने कार्यक्रम के 
विभिन्न तत्वों  को शामिल करत ेहुए केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और 
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानो ंकी यात्रा की।

डायस्पोरा के साथ सासं्कृ तिक संबंधो ंको बढ़ावा देना 
(पीसीटीडी)
पीसीटीडी योजना के अतंर्गत, मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  
को विदेशी भारतीय समुदाय के साथ संबंधो ंको सुदृढ़ करने तथा उनकी 
भारतीय विरासत और संस्कृ ति को संरक्षित करने, बनाए रखने और प्रदर्शित 

करने के उद्देश्य से उनकी पहलो ंके समर्थन हते ुअनुदान प्रदान करता ह।ै इस 
योजना का उद्देश्य भारत और उसके डायस्पोरा के बीच सासं्कृ तिक संबंधो ं
को पोषित और सुदृढ़ करना ह।ै भारत में ऐसे प्रबदु्ध मंडलो ंऔर संगठनो ंको 
भी अनुदान प्रदान किया जाता है जो प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंधित 
कार्यक्रम आयोजित करत ेहैं। इस योजना का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में 
किया गया ह ैताकि सेवानिवतृ्त पूर्व सैनिको ंको सम्मानित करने, विदेशो ंमें 
भारतीय शिक्षण समुदाय को मान्यता देने और विदेशो ंमें भारतीय छात्रों  
के साथ जडु़ाव संबंधी कार्यक्रमो ंको शामिल किया जा सके। इस योजना 
के अतंर्गत डायस्पोरा कार्यक्रमो ंका संचालन करने के लिए विदेश में 52 
मिशनो/ंकें द्रों  को लगभग 3.85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की 
गई ह।ै

विदेश संपर्क  कार्यक्रम
विदेश मंत्रालय "विदेश संपर्क  कार्यक्रम" के अतंर्गत राज्य अभिगम्यता 
कार्यक्रम आयोजित करता ह,ै जिससे मंत्रालय और राज्य सरकारो ंके बीच 
गहन संवाद स्थापित होता ह।ै ये राज्य अभिगम्यता कार्यक्रम राज्य सरकारो ं
के साथ साझदेारी में आयोजित किए जात ेहैं ताकि विदेशो ंमें हमारे नागरिको ं
के कल्याण और संरक्षण से संबंधित मुद्दों  का समाधान करने में सहयोग 
मिल सके और प्रवासी भारतीय समुदाय की भागीदारी और कल्याण और 
अवैध प्रवास को रोकने के लिए मंत्रालय की पहलो ंके संबंध में राज्य के 
अधिकारियो ंको जानकारी दी जा सके। इस वर्ष पंजाब और हरियाणा राज्यों  
के साथ विदेश संपर्क  कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल
वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल ह ैजो विदेश 
स्थित मिशनो/ंकें द्रों  के माध्यम से डायस्पोरा (एनआरआई, पीआईओ और 
ओसीआई) को भारत सरकार से जोड़ने के लिए शुरू किया गया ह।ै यह 
पोर्टल मंत्रालय, विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  और डायस्पोरा के बीच तीन-
पक्षीय संचार की सुविधा प्रदान करता ह,ै जिसका उपयोग सूचना के प्रसार 
और स्वैच्छिक पंजीकरण के आधार पर प्रवासी भारतीयो ंके डाटाबसे को 
तयैार करने के लिए किया जाता ह।ै दिसंबर तक, कुल 45,718 प्रवासी 
सदस्यों  ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया ह।ै

वैवाहिक विवादो ंसे प्रभावित व्यथित महिलाओ ंको 
सहायता
मंत्रालय को त्याग, परित्याग, उत्पीड़न और बाल संरक्षण मामलो ं सहित 
वैवाहिक मुद्दों  के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें 
प्रवासी भारतीयो ंसे विवाहित व्यथित महिलाओ ंके मामले शामिल होत ेहैं। 
पीड़ित महिलाओ ंको ऐसे मामलो ंमें विधिक प्रक्रियाओ ंऔर तंत्रों  के बारे 
में उचित परामर्श, मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान की जाती ह।ै मंत्रालय 
ने, विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  सहित, 01 जनवरी से 31 अक्तूबर तक ऐसी 
1187 शिकायतो ंका समाधान किया ह।ै
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छात्र संबंधी मदु्दे
लगभग 9 लाख भारतीय छात्र विदेशो ं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रह े हैं। 
विदेशी शिक्षा संस्थाओ ंमें नामाकंित भारतीय छात्रों  से संबंधित अनेक मुद्दों , 
जसेै शुल्क की वापसी, दाखिले में समस्याएं और धोखाधड़ी के मामले आदि 
का समाधान प्रभाग द्वारा प्रादेशिक प्रभाग और विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  
के परामर्श से किया जाता है। मंत्रालय ने महामारी के बाद यात्रा प्रतिबंधो ंमें 
ढील देने की सुविधा प्रदान की तथा संबंधित विदेशी सरकारो ंके साथ इस 
मामले को उठाकर भारतीय छात्रों  से संबंधित वीज़ा जारी करने संबंधी मुद्दों  
का भी समाधान किया।

ओई और पीजीई प्रभाग
बड़ी संख्या में भारतीय रोज़गार के लिए विदेश जाते हैं। उत्प्रवास स्वीकृति 
अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारो ंके उत्प्रवास 
की प्रक्रिया उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अतंर्गत विनियमित होती ह,ै 
जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता ह।ै उत्प्रवास महासंरक्षक 
(पीजीई) मुं बई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोचीन, 
तिरुवनंतपुरम, जयपुर, रायबरेली, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी और राचंी में 
स्थित उत्प्रवास संरक्षक (पीओई) के 14 कार्यालयो ंकी सहायता से उत्प्रवास 
अधिनियम लागू करता ह।ै पीओई की पहुंच का विस्तार करने के लिए, 
मंत्रालय ने पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी में अतिरिक्त पीओई कार्यालय 
स्थापित किए हैं, जो परूी तरह कार्यशील हैं। अभी तक, त्रिपुरा, भुवनेश्वर 
और अहमदाबाद में 3 नए पीओई कार्यालयो ंकी स्थापना चल रही ह ैऔर 
वर्ष 2024 में कार्यालयो ंके पूर्णत: चालू होने की आशा है।

भर्ती एजेंटो ं (आरए) को प्रवासी रोज़गार के लिए भारतीय कामगारो ं
की भर्ती से पहले पीजीई से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करना 
अपेक्षित ह।ै ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारको ंका उत्प्रवास, 14 उत्प्रवास 
संरक्षक कार्यालयो ंमें से किसी भी कार्यालय द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान 
करके विनियमित किया जाता ह।ै यह 18 अधिसूचित ईसीआर देशो,ं 
अर्थात अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, 
लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, 
सीरिया, थाईलैंड, संयकु्त अरब अमीरात और यमन में रोज़गार के लिए ह।ै 
वर्तमान में, इराक, लीबिया, सीरिया और यमन के लिए उत्प्रवास स्वीकृति 
प्रदान करना वहा ं की मौजदूा परिस्थितियो ं के कारण निलंबित कर दिया 
गया ह।ै

ई-माइग्रेट परियोजना
ई-माइग्रेट एक व्यापक ई-गवर्नेंस पोर्टल ह ैजिसे विदेशो ंमें भारतीय श्रमिको ं
के सुरक्षित और विधिक प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित 
किया गया ह।ै उत्प्रवास प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने और विभिन्न 
शिकायतो ंका समाधान करने के लिए यह पहल की गई थी। परियोजना को 
विभिन्न पीओई कार्यालयो ंके लिए 26 मई 2014 से चरणबद्ध तरीके से चालू 
किया गया था और सभी पीओई कार्यालयो ंके माध्यम से उत्प्रवास मंजूरी 

(ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया 25 सितंबर 2014 से परू्णत: ऑनलाइन 
कर दी गई थी।

वर्तमान में, उत्प्रवास संरक्षक के 14 कार्यालयो ंके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 
1000 उत्प्रवास स्वीकृति आवेदनो ंपर कार्रवाई की जाती है। ई-माइग्रेट 
पोर्टल अपने आरंभ के बाद से एक बड़ी सफलता रही ह ैऔर इसने भारत 
में लगभग दो हज़ार पंजीकृत भर्ती एजेंटो ंके माध्यम से दनुिया भर में दो 
लाख से अधिक पंजीकृत विदेशी नियोक्ताओ ंके साथ कार्यरत 42 लाख से 
अधिक भारतीय प्रवासी श्रमिको ंको पंजीकृत किया ह।ै ई-माइग्रेट पोर्टल 
पर पंजीकरण कराने वाले सभी उत्प्रवासी कामगारो ंके पासपोर्ट विवरण के 
वैधीकरण हते ुई-माइग्रेट ऑनलाइन पोर्टल (https://emigrate.gov.
in) को विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के साथ 
एकीकृत किया गया है। इस प्रणाली को गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो 
(बीओआई) के पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया ह ैजिसका उपयोग 
पीओई द्वारा प्रदान की गई उत्प्रवास मंजूरी के ऑनलाइन सत्यापन के लिए 
भारत भर में आप्रवासन चेक पोस्ट (आईसीपी) और अंतरराष्ट्रीय हवाई 
अड्डों  पर किया जा रहा है।

सरकार ने भारतीय उत्प्रवासियो ंके हितो ंकी रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए 
हैं। इसमे निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 	 मदद पोर्टल उत्प्रवासी कामगारो ं और उनके परिवार के सदस्यों  
को उनकी कोसंली शिकायतो ंको ऑन-लाइन पंजीकृत करने और 
उनके निवारण का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

(ii) 	 अधिसूचित उत्प्रवास जाचं अपेक्षित (ईसीआर) देशो ं में प्रवासी 
रोज़गार से संबंधित शिकायतें उत्प्रवासियो/ंसंबंधियो ं द्वारा या 
प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रों  (पीबीएसके) के माध्यम से सीध ेही 
ई-माइग्रेट पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं। इन शिकायतो ंका 
निपटान निर्धारित प्रक्रियाओ ंके अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले 
उत्प्रवास संरक्षको ंद्वारा किया जाता ह।ै प्रवासी भारतीय कामगारो ं
से संबंधित सभी मामलो ंपर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने 
के लिए नई दिल्ली और दबुई (संयकु्त अरब अमीरात), शारजाह 
(यएूई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब) और क्वालालम्पुर (मलेशिया) 
में पीबीएसके स्थापित किए गए हैं। प्रवासी रोज़गार के संबंध में 
उत्प्रवासियो ंअथवा उनके संबंधियो ंकी समस्याओ/ंशिकायतो ंका 
निवारण करने में उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली, कोच्चि, 
हदैराबाद, चेन्नई, लखनऊ और पटना में क्षेत्रीय प्रवासी सहायता 
केन्द्र (केपीएसके) भी स्थापित किए गए हैं।

(iii) 	मिश नो/ंकें द्रों  ने भारतीय कामगारो ंके लाभार्थ सहायता प्राप्त करने 
के लिए 24x7 हेल्पलाइन और टोल फ्री हले्पलाइन भी स्थापित की 
हैं।

(iv) 	 ट्विटर सहित सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय और मिशनो ंके 
ध्यान में लाई गई शिकायतो ंका तत्काल समाधान किया जाता है।

(v) 	 भारत सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  द्वारा भारतीय 
नागरिको ं और उनके आश्रितो ं को संकट के समय आवश्यक 

उत्प्रवास नीति, कल्याण और प्रवासियो ंके साथ संबंध
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सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष 
(आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की ह ैताकि परिवार की सहमति 
से पार्थिव शरीर को भारत भेजने अथवा स्थानीय दाह संस्कार 
की प्रक्रिया सहित संकट के समय में आवश्यक सहायता प्रदान 
की जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ की स्थापना 2009 में संकट और 
आपातकाल के समय में प्रवासी भारतीय नागरिको ं की सहायता 
के लिए की गई थी। वर्ष 2014 से 2023 की अवधि के दौरान 
आईसीडब्ल्यूएफ निधि की 626 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग 
विदेशो ंमें विपदाग्रस्त 3,42,543 भारतीयो ंकी सहायता के लिए 
किया गया ह।ै वर्ष 2014 से 2023 तक, विदेश स्थित भारतीय 
मिशनो/ंकें द्रों  द्वारा 3321 भारतीय नागरिको ंको विधिक सहायता 
प्रदान की गई, 1,70,402 भारतीय नागरिको ं को बोर्डिंग और 
लॉजिगं सहायता प्रदान की गई, 10,515 संकटग्रस्त भारतीय 
नागरिको ं को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई, 
37,459 फंसे हुए भारतीयो ंऔर भारतीय नागरिको ं के 3,461 
शवो ंको हवाई मार्ग से पहुंचाया गया।

(vi) 	 गंतव्य देश में महिला घरेलू कामगारो ंको शोषण अथवा उत्पीड़न 
से बचाने के लिए मंत्रालय ने 18 ईसीआर देशो ंमें रोज़गार के लिए 
जाने वाली महिला कामगारो ंके लिए उत्प्रवास स्वीकृति के मुद्दे को 

केवल 11 राज्य-संचालित भर्ती एजेंसियो ंके माध्यम से अनिवार्य 
बना दिया ह ैजो निम्नानुसार हैं

(क) एनओआरकेए रूटस्;

(ख) केरल की ओडीईपीसी;

(ग) तमिलनाडु की ओएमसीएल;

(घ) उत्तर प्रदेश की यपूीएफसी;

(ङ) आधं्र प्रदेश की ओएमसीएपी; 

(च) तलंेगाना की टॉमकॉम;

(छ) राजस्थान की आरएसएलडीसी;

(ज) कर्नाटक की केयडूब्ल्यूएसएसबी;

(झ) कर्नाटक की केवीटीएसडीसी;

(ञ) झारखंड फाउंडेशन ऑफ झारखंड के लिए मैसर्स पैन 
आईआईटी एल्यूम्नी रीच तथा

(ट) बिहार का बिहार स्टेट ओवरसीज़ प्लेसमेंट ब्यूरो।

वार्षिक रिपोर्ट   2023|
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राज्य प्रभाग ने अपने अधिदेश के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशनो ं
और केन्द्रों  के नेटवर्क  तथा विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालयो ंके 

माध्यम से राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  की बाहरी पहुंच को सुगम बनाया। 
इस जनादेश को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  
की राजनयिक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और राज्य स्तर पर आर्थिक 
कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राज्य प्रभाग नई दिल्ली में अपने रेज़िडेंट आयकु्तों  के माध्यम से राज्यों  
और संघ राज्य क्षेत्रों  के साथ संपर्क  करने के लिए विदेश मंत्रालय की मुख्य 
एजेंसी है। राज्य सरकारो ंऔर उनकी संस्थाओ ंतथा विदेशी समकक्षों  के 
साथ कई समझौता-ज्ञापनो ं पर हुए हस्ताक्षर से व्यापार/निवेश संवर्धन, 
कौशल विकास, कृषि  अनुसंधान, आदि में सुविधा प्रदान की गई। प्रभाग 
ने भारतीय राज्यों  और शहरो ंके विदेशी प्रांतो ंऔर शहरो ंके साथ मैत्रीपूर्ण 
और सहकारी संबंध स्थापित करने के लिए सिस्टर सिटी/स्टेट करारो ंको भी 
संसाधित किया और उन्हें सुविधाजनक बनाया। आयोजित/सुगम बनाए गए 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमो ंका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य प्रभाग द्वारा आयोजित/सुगम बनाए गए 
कार्यक्रम
प्रभाग ने 10-13 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित मध्य 
प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण को सुविधा प्रदान की।

प्रभाग ने 31 जनवरी को नई दिल्ली में अतंरराष्ट्रीय राजनयिक कार्यक्रम को 
सुविधाजनक बनाया। यह आधं्र प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 
कर्टन रेज़र कार्यक्रम था।

प्रभाग ने 23 और 24 फरवरी को इंडियन स्कू ल ऑफ बिज़नेस 
(आईएसबी), मोहाली, पंजाब में 5वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर 
सम्मेलन को सुविधा प्रदान की।

प्रभाग ने आधं्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 03-04 मार्च तक आयोजित 
आधं्र प्रदेश के वशै्विक निवशेक शिखर सम्मेलन को सुविधा प्रदान की, जिससे 
अतंरराष्ट्रीय भागीदारो ंको राज्य में निवशे करन ेके लिए प्रोत्साहित किया गया।

उत्तर प्रदेश अतंरराष्ट्रीय व्यापार शो (यपूीआईटीएस) को बढ़ावा देने के लिए 
31 मई और 02 जून को दो वबेिनार आयोजित किए गए थ,े जिसमें विदेश 
मंत्रालय मुख्यालय, चुनिदंा साझदेार देशो ंमें स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  
और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियो ंने भाग लिया था। यह व्यापार शो 
अब उसी स्थान पर, हर वर्ष एक ही समय के आसपास वार्षिक आयोजन के 
रूप में प्रमुख कार्यक्रम होगा।

प्रभाग ने 06 अक्तूबर को नई दिल्ली में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 
2024 संबंधी संवाद हते ुनई दिल्ली में विदेशी राजनयिको ंकी भागीदारी को 
सुविधा प्रदान की, जिसमें विदेश मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल थ।े

राज्य प्रभाग ने सहायक सचिवो ं सहित अधिकारी प्रशिक्षुओ ं और अन्य 
अधिकारियो ंको राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के कामकाज के बारे में अभिविन्यास 
प्रशिक्षण/ब्रीफिग प्रदान की।

राज्य प्रभाग
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विदेश में राज्यों  को प्रदान सुविधा के अतंर्गत 
संवितरित धन
विदेश स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  के लिए "राज्य सुविधा निधि" के अतंर्गत 
6.94 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस बजट मद से अतिरिक्त 
निधियो ंके आबंटन की प्रक्रिया चल रही है। इन निधियो ंका उपयोग हमारे 
मिशनो/ंकेन्द्रों  द्वारा विदेशो ंमें राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  को बढ़ावा देने के 
लिए किया गया था।

राज्य सुविधा और ज्ञान सहायता के अतंर्गत 
संवितरित धन
राज्य प्रभाग ने मंत्रालय के शाखा सचिवालयो ं को निधिया ं मंजूर की। 
गुवाहाटी शाखा सचिवालय ने दूसरी पूर्वोत्तर क्रे ता-विक्रे ता बठैक का 
आयोजन किया, जबकि कोलकाता शाखा सचिवालय और तिरुवनंतपुरम 
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने विभिन्न राज्य संवर्धन गतिविधियो ं
का आयोजन किया।

क्र.सं. विषय पक्षकार विदेश मंत्रालय की 
एनओसी तिथि/हस्ताक्षर

1. समझौता-ज्ञापन पंजाब कृषि  विश्वविद्यालय, लुधियाना पंजाब और अतंरराष्ट्रीय  परमाण ुऊर्जा एजेंसी (आईएईए), 
वियना, ऑस्ट्रिया के बीच समझौता-ज्ञापन।

18 जनवरी

2. समझौता-ज्ञापन तमिलनाडु सरकार के हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र और खादी विभाग और डेनिश वॉटर फोरम 
के बीच।

06 फ़रवरी

3. समझौता-ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार (इन्वेस्ट यपूी) और एसआईपीओ, सिगंापुर के बीच। 09 फ़रवरी
4. समझौता-ज्ञापन महाराष्ट्र सरकार, भारत गणराज्य और वाकायामा प्रान्त, जापान सरकार के बीच। 10 फ़रवरी
5. ट्विनिगं एग्रीमेंट फुकुओका प्रीफेक्चुरल गवर्नमेंट (एफपीजी), जापान और एनसीटी दिल्ली सरकार के बीच 

करार।
29 मार्च

6. समझौता-ज्ञापन ओलंपिक फाउंडेशन फॉर कल्चर एंड हरेिटेज, मध्य प्रदेश सरकार और अभिनव बिदं्रा फाउंडेशन 
ट्रस्ट के बीच समझौता-ज्ञापन।

20 अप्रैल

7. समझौता-ज्ञापन मॉरीशस के आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीबी) और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम 
(एमआईडीबी), महाराष्ट्र सरकार, भारत के बीच।

04 मई

8. समझौता-ज्ञापन आर्थिक गतिविधियो ंऔर विकास में सहयोग के लिए तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम 
(एसआईपीसीओटी) और सिगंापुर-भारत भागीदारी कार्यालय (एसआईपीओ), व्यापार और 
उद्योग मंत्रालय, सिगंापुर गणराज्य के बीच।

26 मई

9. समझौता-ज्ञापन रॉयल बोटेनिक गार्डन, केव और तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के न्यासी बोर्ड के बीच। 26 जुलाई
10. समझौता-ज्ञापन आपसी सहयोग पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और न्यूवो लियोन, मेक्सिको की सरकार के बीच। 05 अगस्त
11 समझौता-ज्ञापन राजस्थान राज्य और ऑस्ट्रेलिया भारत जल कें द्र (एआईडब्ल्यूसी) के बीच। 06 नवंबर
12 समझौता-ज्ञापन दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कू ल एजुकेशन, शिक्षा विभाग, दिल्ली और फुकुओका प्रीफेक्चुरल बोर्ड ऑफ 

एजुकेशन, जापान के बीच।
20 नवंबर

13 समझौता-ज्ञापन फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कू ल एजुकेशन, शिक्षा विभाग, 
दिल्ली।

20 नवंबर

14 समझौता-ज्ञापन उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग मार्गदर्शन, तमिलनाडु और वाणिज्य, उद्योग और 
श्रम ब्यूरो, हिरोशिमा प्रान्त सरकार के बीच।

01 दिसंबर

शहरो/ंराज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  की ट्विनिगं, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  और विदेशी संस्थाओ ंके बीच समझौता-
ज्ञापन
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विदेशी गणमान्य व्यक्तियो ंकी यात्रा हेतु सुविधा
01 जनवरी से 30 नवंबर की अवधि के दौरान नई दिल्ली स्थित अनेक 
विदेशी प्रतिनिधिमंडलो/ंराजदूतो ं की भारत के विभिन्न राज्यों /संघ राज्य 
क्षेत्रों  की यात्राओ ंको सुविधाजनक बनाया गया।

बाहरी एजेंसियो ंद्वारा वित्त-पोषित पूर्वोत्तर राज्य 
परियोजनाओ ंको मंजरूी

जनवरी से नवंबर की अवधि के दौरान परू्वोत्तर राज्यों  (असम, त्रिपुरा, 
मेघालय, मणिपुर और नागालैंड) में शुरू की जाने वाली 18 बाह्य सहायता 
प्राप्त परियोजनाओ ंके लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी पर कार्रवाई की गई, 
जो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियो ंजैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, जआेईसीए, 
एनडीबी, एआईआईबी द्वारा वित्त-पोषित थी।ं

कार्रवाई संबंधी प्रणालीगत सुगमता के लिए, राज्य प्रभाग ने परियोजनाओ ं
में शामिल सीमावर्ती ज़िलो ंऔर अंतर-सीमा नदियो ंके बारे में जानकारी हते ु
प्रारभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) में अतिरिक्त पंक्तियो/ंसूचनाओ ं
को शामिल करने की सुविधा प्रदान की। 

राज्य प्रभाग
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एनईएसटी

नई उदीयमान एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकिया ं (एनईएसटी) प्रभाग की 
स्थापना जनवरी 2020 में की गई थी। प्रभाग का अधिदेश भारत के 

लिए नई, उदीयमान और सामरिक प्रौद्योगिकियो ंके सामरिक और विदेश 
नीति निहितार्थों का आकँलन करना है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग संयकु्त 
राष्ट्र और संबंधित अतंरराष्ट्रीय संगठनो ंसहित बहुपक्षीय मंचो ंमें उदीयमान 
प्रौद्योगिकियो ंमें शासन मानदंडो,ं मानको ंऔर नियमो ंके संबंध में भारतीय 
स्थितियो ं के समन्वय हते ु नोडल बिदं ु के रूप में कार्य करता ह।ै इसके 
अलावा, एनईएसटी प्रमुख भागीदार देशो ंके साथ नीतिगत इंटरफेस बनाने 
में मदद करता ह ैऔर मागं संचालित प्रोद्योगिकीय मार्गों को आगे बढ़ाने के 
लिए भारत में आतंरिक हितधारको ंकी सहायता करता है।

इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इनिशिएटिव को अगस्त 2020 में एनईएसटी प्रभाग 
द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और विज्ञान 
नीति मंच के साथ साझदेारी में शुरु किया गया था। इस पहल का उद्देश्य 
उदीयमान प्रौद्योगिकियो ं से संबंधित आशय-अभिव्यक्तियो ं (ईओआई) 
को क्राउड-सोर्स करना ह।ै प्रभाग ने जनू 2020 में भारत को ग्लोबल 
पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) में एक संस्थापक 
सदस्य के रूप में शामिल होने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 

थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  संपर्क  संबंधी नोडल बिदं ु
ह ैजो जीपीएआई कार्यवाही में भारत का प्रतिनिधित्व करता ह।ै जीपीएआई 
परिषद में तीन आधिकारिक सीटो ं के लिए चुनाव, जिसमें एक इनकमिगं 
काउंसिल चेयर और 2 गवर्नमेंट सीटें शामिल हैं, अक्तूबर 2022 में किए 
गए। भारत ने यह चुनाव जीता और वह 2025 तक परिषद अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करता रहेगा। 2023 के लिए इनकमिगं चेयर के रूप में, भारत ने 
नई दिल्ली में 12-14 दिसंबर तक जीएपीआई मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन 
का आयोजन किया।

पिछले एक वर्ष के दौरान, भारत ने उदीयमान प्रौद्योगिकियो ं में सहयोग 
संबंधी भाषा पर दूरदर्शी रुख अपनाया ह,ै जिस पर बहुपक्षीय या क्षेत्रीय 
संदर्भ में दिए गए वक्तव्यों में चर्चा की गई ह ैऔर एनईएसटी द्वारा इसकी 
जाचं की गई ह।ै प्रभाग और भारतीय मिशनो ंने एआई संबंधी राष्ट्रीय मिशन, 
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय डीप ओशन मिशन आदि के लिए ज्ञान 
संबंधी डाटाबसे में योगदान दिया ह।ै कई अन्य पत्र और विश्लेषण ब्रीफ 
भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयो ंऔर विभागो ंको परिचालित किए 
गए हैं, जिन्हों ने क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उन्नत रसायन 
विज्ञान प्रकोष्ठ (एसीसी) बटैरी स्टोरज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय 
सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलो ंपर कार्रवाई की।

नई उदीयमान एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियां 
(एनईएसटी) और साइबर कूटनीति

अध्याय

25
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नई उदीयमान एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकिया ं(एनईएसटी) और साइबर कूटनीति

239

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने विभिन्न नई और उदीयमान प्रौद्योगिकियो ंके संबंध 
में संगत मंत्रालयो ंद्वारा अग्रेषित विभिन्न नीति दस्तावेज़ों  पर अपने इनपुट 
भी प्रदान किए। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजो,ं स्वास्थ्य देखभाल में 
उदीयमान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जीवन विज्ञान अनुसंधान, डाटा सुरक्षा, 
कृषि , सीमा प्रबंधन के संबंध में संक्षिप्त अकं भी परिचालित किए गए हैं, 
जिन्हें संबंधित मंत्रालयो ंसे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई ह।ै एक व्यापक 
आउटरीच रणनीति के भाग के रूप में, प्रभाग एक मासिक एनईएसटी 
न्यूज़लेटर परिचालित कर रहा ह,ै जिसमें भारत में नई और उदीयमान 
प्रौद्योगिकियो ंसे संबंधित विभिन्न घटनाक्रमो ंका विवरण दिया गया है और 
इनकी ट्रैकिग की गई है।

प्रभाग ने विभिन्न हितधारको ंके साथ सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन, कृत्रि म 
बदु्धिमत्ता और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकीविद ्जैसी नई, उदीयमान, सामरिक 
और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियो ंके संबंध में अनेक चर्चाओ ंऔर ब्रीफिग सत्रों  
का आयोजन किया, जिसमें संबंधित मंत्रालय, उद्योग प्रतिनिधि, विदेश 
स्थित भारतीय मिशन और मंत्रालय शामिल थ।े इन चर्चाओ ंसे हितधारको ं
को इन प्रौद्योगिकियो ं के संबंध में सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलो ंकी 
समझ विकसित करने और विदेशो ंके साथ इन क्षेत्रों  में सहयोग का अन्वेषण 
करने में मदद मिली।

वर्ष के दौरान, प्रभाग के अधिकारियो ंने 15-17 मई को सैन फ्रांसिस्को 
में डेनमार्क  और ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा आयोजित "साइबर एंड टेक 
रिट्रीट"; 13 और 14 जनू को पुण ेमें आयोजित "ग्लोबल डीपीआई शिखर 
सम्मेलन"; 28-30 जलुाई को गाधंीनगर में "सेमीकॉन इंडिया 2023"; 
11-13 अक्तूबर को जिनेवा में "जिनेवा विज्ञान और कूटनीति प्रत्याशा 
(जीईएसडीए) शिखर सम्मेलन"; 17-19 अक्तूबर को जियोस्पेशियल वर्ल्ड 
चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित "जियो स्मार्ट इंडिया"; 24 नवंबर को 
विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा 
आयोजित "ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन"; और 29 नवंबर-01 दिसंबर को बेंगलुरु 
में आयोजित "बेंगलुरु टेक समिट (बीटीएस)" में भी भाग लिया।

साइबर कूटनीति
मंत्रालय का साइबर कूटनीति (सीडी) प्रभाग अतंरराष्ट्रीय साइबर शासन 
संबंधी मुद्दों  की देखरेख करने वाला एक विशेष प्रभाग ह ैऔर यह संयकु्त राष्ट्र 
सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचो ंपर कई देशो ंके साथ जडु़ा हुआ 
ह।ै भारत अपने विचारो ंको व्यक्त करने, वैश्विक साइबर नीतियो ंको आकार 
देने और अपनी साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए साइबर संवादो/ं
सम्मेलनो ंऔर कन्वेंशनो ंमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा ह ैऔर इनमें योगदान 
दे रहा ह।ै साइबर शासन संबंधी बहु-हितधारक मॉडल के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता को ध्यान में रखत ेहुए, भारत साइबर नीति को आकार देने और 
रणनीति बनाने के लिए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदो ंके साथ 
कार्य कर रहा ह।ै यह प्रभाग सामरिक देशो ंके साथ द्विपक्षीय साइबर परामर्श 
में शामिल ह।ै ये भारत सरकार के अन्य हितधारको ं जसेै राष्ट्रीय सुरक्षा 
परिषद सचिवालय (एनएससीएस), गृह मंत्रालय (एमएचए), इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन सहायता 

दल (सीईआरटी-इन), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण कें द्र 
(एनसीआईआईपीसी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) 
और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के परामर्श से किए गए।

(i)  विभिन्न देशो ंके साथ द्विपक्षीय संबंध: 
वर्ष 2023 में संयकु्त सचिव स्तर की साइबर वार्ताएँ आयोजित की गईं, 
जिनमें 03 फरवरी को नई दिल्ली में द्वितीय भारत-नीदरलैंड साइबर वार्ता, 
14 सितंबर को टोक्यो में आयोजित 5वी ंभारत-जापान साइबर वार्ता और 
05 अक्तूबर को ब्रुसेल्स में आयोजित 7वी ं भारत-यरूोपीय संघ साइबर 
वार्ता शामिल थी। 

(ii) साइबर मदु्दों  के क्षेत्र में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:
विभिन्न वार्ताएँ आयोजित की गईं जिनमें भारत की जी-20 अध्यक्षता के 
अतंर्गत 400 से अधिक अतंर्देशीय और अतंरराष्ट्रीय प्रतिभागियो ंके लिए 
जी-20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल (31 जनवरी), मुं बई में भारत की 
जी-20 अध्यक्षता के अतंर्गत बैंकिग क्षेत्र के लिए जी-20 साइबर सुरक्षा 
अभ्यास (05 जनू), गुरुग्राम में एनएफटी, एआई और मेटावर्स के यगु में 
अपराध और सुरक्षा के संबंध में जी-20 सम्मेलन (13 और 14 जलुाई) 
शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जी20 सचिवालय के साथ सीडी प्रभाग ने 
परिणामी दस्तावेज़ के रूप में एक अध्यक्षीय सार सफलतापूर्वक तयैार 
किया। भारत ने संयकु्त राष्ट्र ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (जीडीसी) पर 
विस्तृत चर्चा हते ु  एशिया-क्षेत्रीय बहु-हितधारक परामर्शों को भी सुविधा 
प्रदान की, जिसे जर्मनी के विदेश कार्यालय, जीआईज़ेड और नई दिल्ली में 
संयकु्त राष्ट्र टेक एनवॉय अम्बेसडर के साथ साझदेारी में आयोजित किया 
गया था और जिसमें उल्लेखनीय भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी (21 
और 22 मार्च) देखी गई। सीडी प्रभाग ने डिजिटल परिवर्तन में सहयोग 
के संबंध में एससीओ सदस्यों  के राज्य प्रमुखो ंके लिए एक मसौदा वक्तव्य 
सफलतापरू्वक तयैार किया, जिसे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम 
रूप दिया गया था। 

भारत ने संयकु्त राष्ट्र तदर्थ समिति की चौथी (09-20 जनवरी), पाचंवी ं
(11-21 अप्रैल) और छठी (21 अगस्त-1 सितंबर) बठैको ंमें भी भाग 
लिया, जो संयकु्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने संकल्प 74/247 में स्थापित 
की गई थी, ताकि आपराधिक उद्देश्यों  हतेु सूचना और संचार प्रौद्योगिकियो ं
के उपयोग को रोकने के संबंध में एक व्यापक अतंरराष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा 
की जा सके। भारत ने महासभा के प्रस्ताव 75/240 के अनुसार स्थापित, 
आईसीटी 2021-2025 की सुरक्षा और उपयोग के संबंध में संयकु्त राष्ट्र 
ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप (ओईडब्ल्यूजी) की चौथी (6-10 मार्च) और 
पाचंवी ं(24-28 जलुाई) मूल सत्र की बठैक में भी भाग लिया। भारत ने 
पाचंवें मूल सत्र के दौरान ओईडब्ल्यूजी की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) 
और संयकु्त राष्ट्र में क्षमता निर्माण पहल के रूप में भारत के प्रस्तावित 
वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग पोर्टल (जीसीएससीपी) को एक परिणाम 
दस्तावेज़ के रूप में अगंीकृत करने के लिए हुई वार्ताओ ंमें महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई, जिसका उल्लेख एपीआर में किया गया।



भारत ने भारत की महत्वपूर्ण सूचना संरचना पर रैंसमवेयर हमलो ंको रोकने 
और उनका प्रतिकार करने के लिए 'काउंटर रैंसमवेयर पहल' के "राजनयिक 
और क्षमता निर्माण" ट्रैक में भी भाग लिया। आईसीटी से उत्पन्न संघर्ष के 
जोखिम को कम करने के लिए विश्वास निर्माण उपायो ं(सीबीएम) पर 11वा ं
आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) ओपन-एंडेड स्टडी ग्रुप (ओईएसजी) 
तथा आईसीटी की सुरक्षा और उपयोग पर 5वी ंअतंर-सत्रीय बठैक मास्को, 
रूस में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई (27 और 28 अप्रैल)।  

आईसीटी के उपयोग में सुरक्षा के संबंध में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 
में आयोजित ब्रिक्स कार्य समूह की 9वी ंबठैक (16-19 मई), सुरक्षा के 
क्षेत्र में और आईसीटी के उपयोग में व्यवसायियो ंको बढ़ावा देने के संबंध 
में हा-नोई, वियतनाम में आयोजित एआरएफ कार्यशाला (13 जनू), 
सुरक्षा के क्षेत्र में और आईसीटी के उपयोग में विश्वास निर्माण के संदर्भ में 

शब्दावली पर वर्चुअल मोड में आयोजित दूसरी एआरएफ कार्यशाला (21 
जनू), ब्रिक्स घटना प्रबंधन कार्यशाला (06 सितंबर), साइबर मैत्री 2023, 
ढाका, बागं्लादेश में आयोजित साइबर-सुरक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास 
कार्यक्रम (02-04 अक्तूबर), आसियान सर्ट इंसीडेंट ड्रिल (एसीआईडी), 
साइबर-सुरक्षा ड्रिल और वर्चुअल टीटीएक्स (18 और 19 अक्तूबर), 
वर्चुअल प्रारूप में आयोजित एशिया पसैिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस 
टीम (एपीसीईआरटी) की एजीएम (08 नवंबर) और वर्चुअल प्रारूप में 
आयोजित एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कॉन्फ्रें स (09 
नवंबर), मापुटो, मोज़ाम्बिक में अफ्रीका साइबर ड्रिल का तीसरा संस्करण 
(09 और 10 नवंबर) तथा अतंरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर बीजिगं, चीन में 
वर्चुअल प्रारूप में आयोजित एससीओ सदस्य देशो ंकी विशेषज्ञ समूह बठैक 
में भी भारत की ओर से भागीदारी हुई।
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मंत्रालय का प्रोटोकॉल प्रभाग, भारतीय गणमान्य व्यक्तियो ंकी विदेश 
यात्राओ ं और विदेशी समकक्षों  द्वारा भारत की यात्रा का संचालन 

करता ह।ै प्रभाग, भारत में आयोजित अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलनो ंऔर बठैको ंके 
आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करता ह ैऔर रेजिडेंट डिप्लोमैटिक 
कोर के कल्याण के लिए उत्तरदायी ह,ै जिसमें उनके विशेषाधिकार और 
उन्मुक्ति संबंधी मामले शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने नई दिल्ली में 09 और 10 सितंबर को जी20 
शिखर सम्मेलन के आयोजन में सफलतापरू्वक सहयोग दिया, जिसमें 43 
प्रतिनिधिमंडल प्रमुखो ंकी भागीदारी हुई और यह भारत द्वारा आयोजित 
सबसे बड़ा राजनयिक कार्यक्रम था। प्रभाग ने 9 राजकीय यात्राओ,ं 
शासनाध्यक्ष/राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर 9 आधिकारिक यात्राओ ं और 41 
उपराष्ट्रपति/उप-प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री स्तर की भारत यात्राओ ं को भी 
सुगम बनाया। प्रभाग ने जी20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक, जी20 विकास 
मंत्रियो ं की बठैक, एससीओ विदेश मंत्रियो ं की बठैक और अतंर्राष्ट्रीय 
ओलंपिक समिति की बठैक जसेै महत्वपूर्ण कार्यक्रमो ंको आयोजित करने 
के लिए सहायता प्रदान की। यह शंघाई सहयोग संगठन और 2023 में 
पहले और दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सहित 9 आभासी 
अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलनो ंके आयोजन करने में भी सहायक रहा (अनुबंध XII)। 

प्रभाग ने माननीय राष्ट्रपति की दो देशो,ं उपराष्ट्रपति की एक देश की और 
प्रधानमंत्री की 11 देशो ंकी यात्रा आयोजित करने में मदद की। इसने 38 
नए मिशन प्रमुखो ंके लिए एक प्रत्यय-पत्र प्रस्तुति समारोह भी आयोजित 
किया (अनुबंध XV)। इस अवधि के दौरान, नई दिल्ली में दो नए निवासी 

विदेशी मिशन खोले गए, जिससे ऐसे विदेशी मिशनो ंकी कुल संख्या 156 
हो गई। इसी अवधि में, 2 नए प्रधान कोसंलावास और 6 नए अवैतनिक 
वाणिज्य दूतावास खोले गए। इस वर्ष भारत में विदेशी राजनयिक कोर में 
106 नए राजनयिक पदो ंकी वृद्धि हुई।

प्रभाग विदेशी राजनयिक मिशनो ं और अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ं के संपत्ति से 
संबंधित मुद्दों  में भी समन्वय करता ह।ै यह ऐतिहासिक हदैराबाद हाउस 
के रखरखाव के लिए उत्तरदायी ह।ै प्रभाग ने वर्ष के दौरान अयोध्या 
और वाराणसी सहित मिशन के निवासी प्रमुखो ं के लिए भ्रमण यात्राओ ं
को व्यवस्थित करने में मदद की। प्रभाग ने हवाई अड्डे पर सुविधा के लिए 
छह हजार पाचं सौ से अधिक आवेदनो ंकी मंजूरी को सुगम बनाया और 
राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/मंत्री/सचिव के स्तर पर 498 मनोरंजन कार्यक्रमो ं
के आयोजन में मदद की। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने एएफएस पालम में 
वीआईपी हैंडलिगं क्षमता के उन्नयन और विस्तार के लिए वाय ुसेना के साथ 
काम किया, जिसमें तीन अतिरिक्त रिसेप्टोरियम जोड़े गए, जिससे एक साथ 
चार अतंरराष्ट्रीय आगमन को संभालने की क्षमता बढ़ गई।

प्रोटोकॉल–I अनभुाग
भारत ने 01 दिसंबर, 2022 को जी20 फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की। 
जी20 की बठैकें  60 भारतीय शहरो ंमें आयोजित की गईं। प्रभाग ने नई 
दिल्ली में 09 और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक 
समन्वय किया। जी-20 के अतंर्गत, इसने नई दिल्ली में 01-02 मार्च को 
विदेश मंत्रियो ंकी बठैक और वाराणसी में 11-13 जनू तक विकास मंत्रियो ं
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की बठैक का समन्वय भी किया। शिखर सम्मेलन में 43 प्रतिनिधिमंडल 
प्रमुखो ंकी भागीदारी हुई, जो जी20 के इतिहास में सबसे अधिक है। यह 
भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा राजनयिक कार्यक्रम था।

प्रोटोकॉल-I अनुभाग को राष्ट्राध्यक्षों /शासनाध्यक्षों /उप-राष्ट्रपति और विदेश 
मंत्री की भारत यात्राओ(ंअनुबंध XIV), माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 
और प्रधानमंत्री की अन्य देशो ं की यात्राओ(ंअनुबंध XIII), मनोरंजन 
(आधिकारिक अपरान्ह भोज, रात्रिभोज और मंत्रालय की ओर से स्वागत) 
और औपचारिक कार्यों, हवाई अड्डे के पास, औपचारिक और रिजर्व लाउंज 
तक पहुंच संबंधी कार्यों को संभालने के लिए अधिदेशित किया गया ह।ै 
प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने इस अवधि के दौरान हवाई-अड्डा पास, लाउंज 
(औपचारिक और आरक्षित) और तलाशी से छूट के लिए लगभग 6500 
अनरुोधो ंको सुगम बनाया। इस अवधि के दौरान राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/
मंत्री/सचिव स्तर पर 498 मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्रोटोकॉल–III अनभुाग
प्रोटोकॉल-III अनुभाग ने 01 जनवरी-31 अक्तूबर की अवधि के दौरान 
विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया ह,ै जो इस प्रकार हैं:

(i) 	मिश न प्रमुखो ं को उनके प्रथम आगमन और अतंिम प्रस्थान पर 
प्रोटोकॉल सुविधाएं प्रदान करना (अनुबंध XVI)।

(ii) 	 प्रत्यय पत्र समारोह को ऑनलाइन और राष्ट्रपति भवन में व्यवस्थित 
करना, जहा ंआने वाले मिशन प्रमुख भारत के माननीय राष्ट्रपति को 
अपने प्रत्यय-पत्र सौपंत ेहैं।

(iii) 	 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संसद के संयकु्त सत्र, भारत के 
माननीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह और योग दिवस के 
दौरान राजनयिक प्रमुखो(ंजहा ंलागू हो) को सुविधा प्रदान करना।

(iv) 	 भारत में विदेशी राजनयिक मिशनो/ंकें द्रों  के संबंध में प्रत्येक 
वर्ष स्थायी हवाई-अड्डा प्रवेश पास की प्रक्रिया पारस्परिकता के 
अध्यधीन होती ह,ै जिसका निर्धारण विदेश में हमारे सभी मिशनो/ं
कें द्रों  से इनपुट प्राप्त करने और उनकी जाचं करने के बाद किया 
जाता ह।ै

(v) 	 नए महावाणिज्य दूतावास, उप उच्चायोग, व्यापार कार्यालय और 
सासं्कृ तिक कें द्र स्थापित करने की मंजरूी।

(vi) 	वि देशो ं के मानद कोसंल, महावाणिज्यदूत, उप उच्चायोग 
(राष्ट्रमंडल देशो ंके लिए पदो ंके प्रमुख) की नियकु्ति और उसके 
बाद निष्पादन/राजपत्र अधिसूचना तैयार करना।

(vii) 	वि देशी मिशन परिसरो ं में उपग्रह भू-स्थानो ं की संस्थापना का 
प्रक्रिया अनुमोदन।

(viii) 	विदेशो ंद्वारा भारतीय अधिकारियो ंको दिए गए पुरस्कारो ंके संबंध 
में प्रक्रियात्मक अनुमोदन।

(ix) 	वि देशी राजनयिक मिशनो ं में रक्षा अताशे और रक्षा कर्मियो ं

की नियकु्ति। विदेशी राजनयिक मिशनो ं में नए राजनयिक या 
आधिकारिक पदो ंके सृजन के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया।

(x) 	 भारत में विदेशी मिशनो ं द्वारा मनाए जाने वाले विदेशी देशो ं के 
राष्ट्रीय दिवसो ं के लिए मुख्य अतिथि की व्यवस्था करना और 
कार्यक्रम स्थल में प्रोटोकॉल दिशानिर्देशो ंका रखरखाव सुनिश्चित 
करना।

(xi) 	 वीवीआईपी (माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश 
मंत्री) के संदेशो ंको विदेशी देशो ंके राष्ट्राध्यक्षों  और शासनाध्यक्षों  
को अग्रेषित करना। इसके बाद माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियो ं को 
विदेशो ं के राष्ट्राध्यक्षों  और शासनाध्यक्षों  के संदेशो ं का प्रसारण 
करना।

(xii) 	वि देशी राजनयिक मिशनो ं और भारतीय स्थानीय कार्मिको ं के 
बीच भुगतान से संबंधित विवादो ंसे संबंधित अदालती मामलो ंपर 
कार्रवाई करना।

(xiii)  मिशन प्रमुख/कें द्र प्रमुख द्वारा शिष्टाचार अनुरोध और समनुदेशित 
अन्य आधिकारिक कार्य।

(xiv) 	स्वतंत्रता दिवस के दौरान मिशन प्रमुखो ंऔर अन्य राजनयिको ंको 
प्रोटोकॉल सुविधा प्रदान करना और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 
संबंधित बाड़ों  का प्रबंधन करना।

01 जनवरी से 31 अक्तूबर 2023 तक अनमुोदित 
रेजिडेंट मिशनो/ंव्यापार कार्यालयो/ंवाणिज्य दूतावासो/ंउप 
उच्चायोगो/ंमानद कोसंल की सूची:
•	 रेजिडेंट मिशन: कैमरून, मोल्दोवा

•	 व्यापार कार्यालय: शून्य

•	 सासं्कृ तिक कें द्र: शून्य

•	 महाकोसंलावास /उप उच्चायोग:

1.	 स्पेन- बेंगलुरु
2.	 चेक गणराज्य- मुं बई

मानद महाकोसंलावास/मानद कोसंलावास:

1.	 अल्बानिया-नई दिल्ली 

2.	 रोमानिया-कोलकाता

3.	 जिबतूी-मुं बई 

4.	 हंगरी-अहमदाबाद

5.	 ट्यूनीशिया-मुं बई 

6.	 रोमानिया-मुं बई
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भारत में विदेशी राजनयिक मिशनो ंमें 01 जनवरी से 31 
अक्तूबर 2023 तक नव सृजित पदो ंकी माहवार सूची
01 जनवरी से 31 अक्तूबर तक नए पदो ं के सृजन संंबंधी वार्षिक 
रिपोर्ट
जनवरी 11

फ़रवरी 20
मार्च 11
अप्रैल 4

मई 11

जनू 18

जलुाई 7

अगस्त 4
सितंबर 9

अक्तूबर 11

कुल 106

प्रोटोकॉल आवासन अनुभाग
प्रोटोकॉल आवासन अनुभाग भारत में विदेशी राजनयिक मिशनो ं और 
अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ं की स्थापना से संबंधित मामलो ं की देखभाल करता 

ह।ै इनमें डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में संपत्ति की खरीद, बिक्री या पट्टे और 
भूमि के आवंटन या पट्टे के लिए मंजूरी शामिल ह।ै यह अनुभाग विदेशी 
मिशनो ंऔर अतंरराष्ट्रीय संगठनो ं(आईओएस) के साथ आवास विभागो,ं 
नगर निगम और नागरिक निकायो ंजसेै भूमि और विकास कार्यालय (एल 
एंड डीओ), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर 
निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), जल बोर्ड, बिजली 
बोर्ड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटड (एमटीएनएल) और अन्य राज्यों  
की सरकारो ंके साथ संपर्क  के रूप में काम करता है। इसने विदेशी मिशनो ं
और भारतीय संपत्ति मालिको ंके बीच विवादो ंऔर अदालती मामलो ंमें भी 
संपर्क  साधा ह।ै

यह अनुभाग अन्य बातो ंके साथ-साथ हदैराबाद हाउस के रखरखाव के लिए 
भी उत्तरदायी ह,ै और इसने कें द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के 
सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी विभागो ंके समन्वय से इसे पूरा किया। 
इसके अलावा, इस अनुभाग ने हदैराबाद हाउस में संचालन और खानपान 
के लिए आईटीडीसी के अनुबंध के साथ-साथ वाय ुसेना स्टेशन पालम, नई 
दिल्ली में वीआईपी स्वागत-कार्यालय के रखरखाव के संविदात्मक दायित्वों  
का भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया।

वर्ष 2023 में एक विधिक मामले के समाधान के साथ, प्रोटोकॉल आवासन 
अनुभाग ने द्वारका, नई दिल्ली में दूसरे राजनयिक एन्क्लेव परियोजना पर 
विभिन्न हितधारको ंके साथ समन्वय पुन: शुरू कर दिया है।

प्रोटोकॉल प्रभाग
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विदेश प्रचार एवं लाके राजनय (एक्सपीडी) प्रभाग ने अपने अधिदेश 
के अनुसार विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों  पर भारत की स्थिति को प्रभावी 

ढंग से स्पष्ट करने के अपने प्रयासो ंको जारी रखा। इसके साथ ही, 'भारतीय 
कथानक' और देश की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियो ं को अतंरराष्ट्रीय 
परिदृश्य के समक्ष प्रस्तुत करने के सक्रिय प्रयास तेजी से जारी रह।े

मीडिया के साथ जडु़ाव

प्रेस कवरेज
जी20 शिखर सम्मेलन: प्रभाग ने भारत की जी20 अध्यक्षता के मीडिया 
वर्टिकल को संभाला। जी20 मीडिया वर्टिकल ने देश भर के 60 से अधिक 
शहरो ंमें आयोजित 200 से अधिक जी20 बठैको ंके लिए प्रेस और मीडिया 
कवरेज, सूचना प्रसार और मीडिया से संबंधित अन्य सूचना और संचार 
अभिगम्यता की सुविधा प्रदान की। जी20 मीडिया वर्टिकल ने सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर्म, जी20 वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सोशल 
मीडिया अभिगम्यता को भी संभाला।

प्रभाग ने जी20 शिखर सम्मेलन और वर्चुअल जी20 नेताओ ं के शिखर 
सम्मेलन के लिए मीडिया सुविधा और कवरेज भी प्रदान किया। इसने जी20 
शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम परिसर में एक अत्याधनुिक अंतर्राष्ट्रीय 
मीडिया कें द्र का डिजाइन और संचालन किया। भारत और विदेश के 3000 
से अधिक मीडियाकर्मियो ंने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रभाग 

ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और साइड इवेंटस् के 
मीडिया कवरेज की सुविधा के अलावा, जी20 प्रेसीडेंसी प्रेस ब्रीफिग का भी 
आयोजन किया और आने वाले गणमान्य व्यक्तियो ंके साथ प्रेस कॉन्फ्रें स 
और मीडिया के साथ संपर्क  की सुविधा प्रदान की।

प्रभाग ने पी-20 शिखर सम्मेलन के लिए मीडिया सुविधा और सोशल 
मीडिया अभिगम्यता में लोकसभा सचिवालय को भी सहायता प्रदान की।

विदेशी मीडिया के साथ जडु़ाव

परिचय यात्राएं 
विदेशो ंमें भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मीडिया आदान-प्रदान 
को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रभाग विदेशी पत्रकारो ंकी भारत में परिचय 
यात्राओ ंका आयोजन करता ह।ै वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 
11 ऐसी यात्राओ ंकी योजना बनाई गई जिनमें मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, 
नेपाल, बागं्लादेश, इज़राइल, आसियान, खाड़ी, लैटिन अमेरिका और 
कैरेबियाई देशो ं(एलएसी), अफ्रीकी देशो,ं जी-20 सदस्य देशो ंऔर मध्य 
यरूोपीय (सीई) देशो ंके पत्रकार शामिल हैं। 

जनवरी 2023 से खाड़ी देशो ं(बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और मिस्र), 
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशो,ं एलएसी, मालदीव, जी-20 देशो ं
(स्थायी आमंत्रित सहित) और बागं्लादेश के कुल 158 पत्रकारो/ंसंपादको ं
ने इस कार्यक्रम के अतंर्गत भारत का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, 

विदेश प्रचार एवं लाेक राजनय 

अध्याय

27
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आसियान-भारत मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम के अतंर्गत 8 भारतीय 
मीडियाकर्मियो ंने भी इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया। 16 अफ्रीकी 
देशो ंके 32 पत्रकारो ंकी भारत यात्रा 09 से 16 दिसंबर तक आयोजित की 
गई। यात्रा के दौरान, मीडिया प्रतिनिधिमंडलो ंने हमारे नेताओ ंऔर दिल्ली 
तथा देश के अन्य प्रमुख शहरो ं में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनो/ं
संस्थानो ंके साथ संवाद/बठैकें  की।ं  

डिजिटल अभिगम्यता

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
मंत्रालय देश के साथ-साथ दनुिया भर में मंत्रालय और मिशनो/ंकें द्रों  की 
गतिविधियो ं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए सोशल मीडिया और 
डिजिटल कूटनीति के विभिन्न प्लेटफार्मों को शामिल करने में सबसे आगे 
रहा ह।ै मंत्रालय ने ट्विटर (एक्स), फेसबकु, इंस्टाग्राम, यटू्यूब, फ्लिकर, 
साउंडक्लाउड और लिकं्डइन सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 
फालॅोअर्स में महत्वपूर्ण वृद्धि की ह।ै

1.	 सोशल मीडिया संदर्भ में, 198 भारतीय मिशन/कें द्र ट्विटर (X) पर 
मौजदू हैं, 194 मिशन/कें द्र फेसबकु पर हैं और 138 मिशन इंस्टाग्राम 
पर हैं। मिशन और कें द्र सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बढ़त ेउपयोग के 
साथ भारतीय समुदाय और डायस्पोरा और संबंधित देशो ंमें स्थानीय 
आबादी के साथ जडु़े हुए हैं। मिशन और कें द्रों  ने भी पिछले वर्ष की 
तलुना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति और जडु़ाव 
बढ़ाया ह।ै

2.	 ट्विटर (X) आम जनता को मंत्रालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी 
प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीडिया में से एक ह।ै इस 
उद्देश्य के लिए, प्रभाग दो ट्विटर (X) हैंडल, आधिकारिक प्रवक्ता 
के हैंडल (@MEAIndia) और पब्लिक डिप्लोमेसी हैंडल (@
IndianDiplomacy) का रखरखाव करता ह।ै @MEAIndia 
के लगभग 2.3 मिलियन फालॅोअर्स हैं और @IndianDiplomacy 
के लगभग 1.5 मिलियन फालॅोअर्स हैं।

3.	 @MEAIndia दनुिया भर के सभी विदेश मंत्रालयो ंमें सबसे अधिक 
फॉलो किए जाने वाले ट्विटर (X) हैंडल में से एक ह।ै ट्विटर (X) हैंडल 
का उपयोग भारत की विदेश नीति पर अपडेट प्रदान करने के लिए 
किया जाता है जिसमें किसी गणमान्य व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल द्वारा 
भारत की यात्रा या भारत से अन्य देशो ंकी यात्रा के दौरान लिए गए 
महत्वपूर्ण निर्णयो ंकी जानकारी भी शामिल होती है। जब भी कोई 
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बठैक होती ह ैतो वास्तविक समय के आधार 
पर सूचना का प्रसार किया जाता ह।ै इसके अलावा, सामग्री रचनात्मक 
और ऑडियो-विजुअल समृद्ध रही ह ैताकि जानकारी लक्षित दर्शको ं
तक जल्दी और कुशल तरीके से पहुंच सके। 

4.	 प्रभाग दर्शको ंके साथ जडु़ने के लिए दो यटू्यूब चैनल-एमईए, भारत 
और भारतीय कूटनीति का संचालन करता ह।ै एमईए इंडिया चैनल 

पर लगभग 2.15 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंडियन डिप्लोमेसी चैनल 
पर 1.53 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिससे कुल सब्सक्राइबर की संख्या 
3.68 लाख ह।ै दोनो ंचैनलो ंको मिलाकर करीब 3.95 करोड़ व्यूज 
मिले हैं।

5.	 यवुाओ ंमें इंस्टाग्राम के प्रति बढ़त ेउत्साह को स्वीकार करत ेहुए, प्रभाग 
लगभग 9.26 लाख अनुयायी के साथ सक्रिय रूप से इस मंच पर 
जडु़ा हुआ ह।ै ट्विटर (X) की तरह, सामग्री रचनात्मक और ऑडियो-
विजअुल समृद्ध रही है ताकि यह यवुाओ ंतक जल्दी पहुंच सके।

6.	 प्रभाग द्वारा बनाए गए फ़्लिकर (विदेश मंत्रालय फोटोगैलरी) और 
साउंडक्लाउड (विदेश मंत्रालय, भारत) अकाउंट विदेश मंत्रालय के 
प्रमुख कार्यकलापो ंके लिए फोटो और ऑडियो क्लिप रिपॉजिटरी के 
रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं, जिसमें विदेशो ंमें हुए कार्यक्रम 
भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय फोटोगैलरी में लगभग 46700 उच्च 
गुणवत्ता वाली छाया-चित्रों  का डेटाबसे ह।ै विदेश मंत्रालय, भारत 
साउंडक्लाउड खाता यटू्यूब पर अपलोड किए गए सभी मीडिया 
ब्रीफिग के ऑडियो और वीडियो क्लिप तक पहुंचने के लिए एक समृद्ध 
भंडार बना हुआ है।

पिछले वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों जसेै 
ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावरेी और ऑपरेशन अजय की जानकारी 
भी डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम जनता के साथ साझा 
की गई ह।ै 

भारत की जी20 और एससीओ अध्यक्षताओ ंकी अवधि के दौरान, जी20 
और एससीओ की कई बठैको ंऔर संबंधित कार्यक्रमो ंकी जानकारी भी 
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आम जनता के साथ सक्रिय रूप से 
साझा की गई थी। मंत्रालय विदेश स्थित मिशनो ंके साथ डिजिटल मीडिया 
प्लेटफार्मों के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव और प्रवासी भारतीय 
दिवस के अवलोकन/समारोह, अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस, संविधान दिवस, 
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गाधंी जयंती पराक्रम दिवस, जनजातीय 
गौरव दिवस, सुशासन दिवस जसेै विभिन्न सरकारी अभियानो ंमें भी शामिल 
रहा ह।ै 

दृश्य अभिगम्यता-फिल्में और वृत्तचित्र
यह प्रभाग विदेशो ंमें भारत की छवि के प्रक्षेपण के उद्देश्य से वतृ्तचित्रों  का 
संचालन करता है। प्रभाग द्वारा शुरु किए गए वृत्तचित्रों /प्रचार फिल्मों  के 
लिकं स्थानीय प्रचार के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  के साथ 
साझा किए गए थ।े गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिगं अधिकारो ंके साथ बॉलीवडु/
क्षेत्रीय फिल्में फिल्म समारोहो ंको आयोजित करने के लिए एफटीपी लिकं/
डीवीडी के माध्यम से विदेश स्थित भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  के साथ प्राप्त 
और साझा किए गए थ।े इसके अतिरिक्त, फिल्म निर्माताओ ंसे सीध ेसंपर्क  
करके मिशनो ंके साथ फिल्मों  के गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिगं अधिकारो ंका भी 
आदान-प्रदान किया गया था।



प्रभाग ने प्रदर्शनियो ं और अन्य प्रचार गतिविधियो ं के आयोजन में भी 
मिशनो ंकी सहायता की। उपहार देने के उद्देश्य से विदेश के मिशनो/ंकें द्रों  
को भेजने के लिए लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय/बॉलीवडु संगीत कार्डों का 
एक अनुकूलित सेट खरीदा गया था। 

राष्ट्रीय नेताओ,ं देशभक्तों, ऐतिहासिक स्थलो,ं तीर्थ स्थलो,ं पर्यटन स्थलो,ं 
विश्व धरोहर स्थलो,ं भारतीय कला और वास्तुकला की उच्च-रिज़ॉल्यूशन 
तस्वीरें हमारे मिशनो ं को उनके अनुरोध के अनुसार डिजिटल प्रारूप में 
उपलब्ध कराई जाती हैं।

विदेश स्थित हमारे मिशनो ंके माध्यम से भारत की क्षेत्रीय भाषाओ ंका प्रचार 
करने के लिए प्रभाग द्वारा अधिप्राप्त क्षेत्रीय फिल्मों  की विभिन्न मिशनो ं
में फिल्म स्क्रीनिगं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक फाइल ट्रांसफर 
प्रोटोकॉल भी विकसित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित 
वेबसाइट का उपयोग किया जाता ह।ै

इस वर्ष पूरी हुई डॉक्यूमेंट्री/लघु फिल्में: 
1.	 लघु फिल्म 'विदेश मंत्रालय क्या करता ह'ै

2.	 भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और योगदान पर लघु 
फिल्म।

3.	 भारत-प्रशातं द्वीप देशो ंके संबंधो ंपर लघु फिल्म।

4.	 अगरतला-अखौरा रेल लिकं और बागं्लादेश में मैत्री बिजली संयंत्र 
पर लघु फिल्म।

5.	 ऑपरेशन दोस्त पर लघु फिल्म।

संचालित वृत्तचित्र और लघु फिल्में 
प्रभाग वर्तमान में निम्नलिखित विषयो ंपर लघु फिल्मों  के संचालन पर काम 
कर रहा है, जिनमें से कई फिल्में निर्माण/पूरा होने के विभिन्न चरणो ंमें हैं:

1.	 भारत-अफ्रीका संबंध
2.	 भारत-मध्य एशिया संबंध
3.	 भारत-आसियान साझदेारी 
4.	 भारत-लैटिन अमेरिका संबंध
5.	 भारत-ब्रिक्स सहयोग 
6.	 भारत-बिम्सटेक सहयोग

मिशनो ंको वित्तीय सहायता
•	 6 बालॅीवडु और क्षेत्रीय फिल्मों  को स्पेनिश भाषा में उपनाम/डबिगं के 

लिए वित्तीय सहायता।

•	 भारतीय संस्कृ ति को बढ़ावा देने के लिए स्पेनिश भाषा में रेडियो 
कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।

वॉयस ओवर/डबिगं/सबटाइटलिगं कार्य
•	 सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (एससीओआरआई) 

पर अगं्रेजी भाषा में वॉयस ओवर वीडियो।

•	 कोरिया गणराज्य में भारतीय फिल्म महोत्सव के लिए कोरियाई भाषा 
में 6 बॉलीवडु और क्षेत्रीय फिल्मों  को सबटाइटल किया गया।

सार्वजनिक अभिगम्यता
76वें स्वतंत्रता दिवस और 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, प्रभाग 
ने प्रकाशन के लिए लेख शुरु किए, जिन्हें विभिन्न सेवानिवतृ्त भारतीय 
राजनयिको ंऔर प्रख्यात लेखको ंद्वारा लिखा गया था। प्रभाग ने एक विशिष्ट 
व्याख्यान श्रृंखला का भी आयोजन किया जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों  में 
स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयो,ं संस्थानो ं और उत्कृ ष्टता कें द्रों  में सेवानिवतृ्त 
राजदूतो ंद्वारा व्याख्यान दिए गए। 

प्रभाग ने विभिन्न अवसरो ंपर विदेशो ंमें भारतीय मिशनो ंद्वारा प्रसार के लिए 
भारतीय सासं्कृ तिक विरासत, परिदृश्य, विविधता, जीवंतता और भारत की 
विशिष्टता पर 10 मिनट का वीडियो मेडले भी तयैार किया। इसने इसी 
वीडियो का एक छोटा 2 मिनट का संस्करण भी तयैार किया।   

इसने प्रतिनिधियो ंऔर मीडिया को वितरण के लिए प्रधानमंत्री की संयकु्त 
राज्य अमेरिका यात्रा पर पुस्तिकाएं, भारत की जी20 अध्यक्षता पर एक 
कॉफी टेबल बकु, और जी20 (जी20 यनूिवर्सिटी कनेक्ट, जी20 भारत 
प्रेसीडेंसी की ग्रैंड सक्सेस) पर अन्य पुस्तिकाएं भी तयैार की।

पुस्तकें  और पत्रिकाएं
पुस्तक समिति

पुस्तक समिति की स्थापना 2003 में विदेश में मिशनो/ंकें द्रों  को आपूर्ति 
करने के साथ-साथ प्रदर्शनी उद्देश्यों  के लिए पुस्तको ंका चयन करने हेत ुएक 
सार्वजनिक कूटनीति साधन के रूप में की गई थी।

पुस्तक समिति की 44वी ंबठैक नवंबर में आयोजित की गई थी। लगभग 
400 शीर्षको ंकी कई श्रेणियो ंजैसे भारतीय क्लासिक्स, विदेश नीति एवं 
सामरिक मामलो,ं प्रौद्योगिकी एवं लोकप्रिय विज्ञान, हिदंी एवं संस्कृ त, कला 
एवं संस्कृ ति, धर्म एवं आध्यात्मिकता, बच्चों  की किताबें और राजनीति एवं 
अर्थव्यवस्था से पुस्तको ंका चयन किया गया। 
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प्रशासन

मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग अपने मुख्यालयो ंमें तथा विदेशो ंमें भारतीय 
मिशनो/ंकें द्रों  में मानव संसाधनो ं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका 

निभाता ह।ै इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तनैाती/स्थानातंरण, प्रतिनियकु्ति और 
करियर प्रगति सहित संवर्ग प्रबंधन प्रकियाओ ंसंबंधी कार्य शामिल ह।ै यह 
प्रभाग विदेशो ंमें तनैात भारतीय कर्मियो ंऔर भारतीय मिशनो ंएवं कें द्रों  में 
सेवारत स्थानीय कार्मिको ंके बारे में नियमो ंएवं विनियमो ंको तयैार करने 
और संशोधित करने का कार्य भी करता ह।ै

मंत्रालय की वर्तमान स्वीकृत पदो ंकी संख्या दिसंबर 2023 तक, 4628 
(अनुबंध XVII) है। इनमें से 53.1 प्रतिशत विदेश स्थित मिशनो ंऔर 
केन्द्रों  में स्थित हैं। ये पद मंत्रालय में विभिन्न संवर्गों से संबंधित हैं, जसेै कि 
भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), आईएफएस जनरल संवर्ग, शाखा बी, 
आशुलिपिक संवर्ग, दभुाषिया संवर्ग, विधि एवं संधि संवर्ग।

मंत्रालय ने समय-समय पर अपने प्रभागो ं और नई विकासात्मक एवं 
कार्यात्मक प्राथमिकताओ ं के लिए अनुकूलित होने के लिए अपनी 
उत्तरदायित्वों  को पुनर्गठित किया ह।ै वर्तमान में, मंत्रालय में 58 प्रभाग हैं, 
जो इसकी विविध परिचालन आवश्यकताओ ंको दर्शाते हैं।

मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा की 5वी ं संवर्ग समीक्षा और 2023-27 
के दौरान शुरू किए जाने वाले 09 नए मिशनो ं को खोले जाने के लिए 
कें द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की। इनका उद्देश्य मंत्रालय की कार्मिक 
आवश्यकताओ ंको भारत की विस्तारित राजनयिक उपस्थिति के अनुरूप 
रखना, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जडु़ाव को सक्षम बनाना, 
बहुपक्षीय मंचो ंपर राजनीतिक पहुंच को सुदृढ़ करना और भारत की विदेश 
नीति के उद्देश्यों  के लिए समर्थन हासिल करने में मदद करना ह।ै इसके 
अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने तिमोर लेस्ते में एक नए मिशन तथा मार्सेलिस और 
ब्रिस्बेन में कोसंलावास खोलने का अनुमोदन किया था। ये पहलें, विश्व स्तर 
पर भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए चल रह ेप्रयासो ंका 
हिस्सा हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने सक्रिय रूप से एमईए ई-समीक्षा पोर्टल, विदेश 
मंत्रालय डिजिटल ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम (एमईएडीओडब्ल्यूएस) और 
ई-ऑफिस जसेै तकनीकी साधनो ं का सक्रिय रूप से प्रयोग किया ताकि 
मुख्यालय और मिशनो/ंकें द्रों  के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान किया 
जा सके और मिशनो/ंकें द्रों  में तनैाती के आवेदनो ंको सुव्यवस्थित किया जा 
सके और कागजरहित कार्यालय की ओर बढ़ सकें । प्रभाग ने जनशक्ति 
और वाहन आपूर्तिकर्ताओ ंको नियकु्त करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्ले स 
(जीईएम) पोर्टल का उपयोग किया।
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मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखा, जिसका 
उद्देश्य विदेश नीति को लोगो ं के करीब लाना और यवुाओ ं को भारतीय 
विदेश नीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने और योगदान करने 
के लिए प्रोत्साहित करना ह।ै वर्ष 2023 में, एमईए इंटर्नशिप कार्यक्रम को 
एक उत्साहवर्द्घक प्रतिक्रिया मिली, और साठ छात्रों  को दो कार्यकालो ंमें 
इंटर्नशिप की पेशकश की गई, जिसने विदेश नीति और कूटनीति में भविष्य 
की प्रतिभा को पोषित करने की प्रतिबद्धता दिखाने में मदद की।

मानव संसाधनो ं का कुशल प्रबंधन, राजनयिक उपस्थिति का सामरिक 
विस्तार, एक जन-कें द्रित दृष्टिकोण, और आधनुिक तकनीकी उपकरणो ंको 
अपनाना, ये सभी मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों  को पूरा करने 
में प्रभाग के गतिशील और आगे की सोच वाले दृष्टिकोण को रेखाकंित करत े
हैं।

स्थापना          
मंत्रालय ने 01-15 जनवरी और 15 सितंबर से 31 अक्तूबर तक स्वच्छता 
के लिए एक विशष अभियान चलाया, जिसमें विदेश मंत्रालय के सभी 
कार्यालयो,ं आरपीओ/पीओई/शाखा सचिवालय, विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  
और स्थानीय समुदाय ने 'श्रमदान' और 'जन भागीदारी' के साथ भाग लिया। 
इन अभियानो ं के अंतर्गत पुरानी फाइलो ं (लगभग 4 लाख) की छंटाई 
करने, कबाड़ के निस्तारण और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया।

प्रभाग ने जी20 से संबंधित गतिविधियो ंऔर 2023 के दौरान शिखर सम्मेलन 
में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सुषमा स्वराज भवन (एसएसबी) 
को जी20 सचिवालय में बदल दिया गया। एसएसबी और उसके सम्मेलन 
कक्ष/बठैक कक्ष/उपकरण के रख-रखाव के अलावा, जी20 सचिवालय की 
सभी आवश्यकताओ ं जसेै कार्यालय उपकरण, डीवीसी सहित दूरसंचार, 
और स्टेशनरी वस्तुओ ंकी भी सुचारू कामकाज के लिए आपूर्ति की गई 
थी। इसने त्यागराज नगर परिसर में जी20 शिखर सम्मेलन में प्रतिनियकु्त 
अधिकारियो ं के लिए 20 ट्रांजिट फ्लैटो ंको सुसज्जित और तैयार किया। 
इन फ्लैटो ंका इस्तेमाल अब आधिकारिक यात्राओ,ं स्थानातंरण, पारगमन 
और गृह अवकाश पर दिल्ली आने वाले मंत्रालय के अधिकारियो ंके लिए 
पारगमन सुविधा के रूप में किया जा रहा है।

प्रभाग ने अप्रैल और अक्तूबर में क्रमशः सूडान और इज़राइल से भारतीय 
नागरिको ं के प्रत्यावर्तन के संबंध में उनकी सहायता के लिए जवाहरलाल 
नेहरू भवन (जएेनबी) में विदेश मंत्रालय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने में 
सहायता प्रदान की।

यह प्रभाग नई दिल्ली में मंत्रालय के सभी कार्यालयो ंमें 08-14 अगस्त तक 
'हर घर तिरगा अभियान' के लिए नोडल स्थल था और अपने अधिकारियो ं
को अभियान में भाग लेने और इसे एक शानदार सफलता बनाने के लिए 
प्रेरित किया।

प्रभाग ने 2023 के दौरान आधिकारिक वाहनो ं की खरीद/प्रतिस्थापन, 
कालीन/पर्दे की खरीद, हाउस-कीपिगं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध, 
वर्दी आदि सहित विभिन्न आवश्यकताओ ंके लिए विदेश में मिशनो/ंकें द्रों  से 

500 से अधिक प्रस्तावो ंपर कार्रवाई की। प्रभाग ने हाउसकीपिगं सेवाओ ंके 
लिए आरपीओ/पीएसके से 60 से अधिक प्रस्तावो ंका निष्पादन किया। 30 
नवंबर तक तोशाखाना द्वारा कुल 586 उपहार प्राप्त किए गए थ,े जिनमें से 
500 उपहारो ंका मूल्यांकन सीमा शलु्क मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया ह।ै

प्रभाग ने सरकारी ई-मार्केटप्ले स (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से 90 प्रतिशत 
से अधिक आधिकारिक खरीद सुनिश्चित की। गवर्नमेंट ई मार्केटप्ले स 
(जीईएम) के अधिकारियो ं के सहयोग से, 12 अक्तूबर को प्रभाग द्वारा 
'जीईएम' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 2023 में 
एसएसआईएफएस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंके दौरान संभाग के 
अधिकारियो ंद्वारा स्थापना मामलो ंपर प्रस्तुतियो ंके साथ सत्र भी आयोजित 
किए गए।

वैश्विक संपदा प्रबंधन (जीईएम)
वैश्विक संपदा प्रबंधन प्रभाग ने विदेश में भारतीय मिशनो/ंकें द्रों  और भारत 
में आरपीओ/आईसीसीआर/पीओई/शाखा सचिवालयो ं के लिए संपत्तियो ं
के अधिग्रहण, निर्माण, पुनर्विकास और नवीकरण को सक्रिय रूप से आगे 
बढ़ाया। मंत्रालय के अधिकारियो ंके लिए नई दिल्ली में उपलब्ध आवासीय 
परिसर में संवर्धन की पहल को आगे बढ़ाया गया ताकि इस प्रकार के आवास 
की उपलब्धता में मौजूदा कमी को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके और 
लंबी अवधि में आवास अपेक्षाओ ंको पूरा किया जा सके।

वाशिगंटन डीसी (चासंरी के लिए), पारामारिबो (चासंरी, सासं्कृ तिक 
सुविधाओ ंऔर निवासो ंके लिए) और पोर्ट लुई (चासंरी से सटे 'हरे क्षेत्र' के 
रूप में विकसित करने के लिए) में भूखंडो ंका अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा 
किया गया। ब्रुसेल्स (अतिरिक्त कार्यालय स्थान), रोम (चासंरी), मिलान 
(सीजी का निवास), ज़गरेब (राजदूत का निवास) और तले अवीव (चासंरी 
और राजदूत का निवास) में निर्मित संपत्तियो ं के अधिग्रहण की दिशा में 
महत्वपूर्ण प्रगति हुई।  

निर्माण परियोजनाएं बैंकॉक (राजदूत के निवास और अन्य आवास), 
ब्रुनेई (चासंरी, दूतावास निवास और अन्य आवास), जिनेवा (चासंरी), 
चीन में लुओयागं मंदिर (कलाकृति का नवीनीकरण और स्थापना), काबलु 
(निवास), पोर्ट ऑफ स्पेन (सासं्कृ तिक कें द्र) और वेलिगंटन (चासंरी और 
निवास) में पूरी हुईं। इसके अलावा, खार्तूम (चासंरी और स्टाफ निवास), 
और फुएंटशोलिगं (चासंरी और निवास) की परियोजनाओ ं में काफी 
प्रगति हुई ह।ै इस्लामाबाद (आवासीय परिसर) और काठमाडूं (चासंरी 
और आवासीय परिसर) में परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। अम्मान (पुराने 
चासंरी और निवासो ंका पुनर्विकास), कुआलालंपुर (चासंरी और निवासो ं
का पुनर्विकास), माह,े सेशेल्स (चासंरी, संस्कृ ति कें द्र और निवासो ं का 
पुनर्विकास) और जकार्ता (चासंरी का पुनर्विकास) में नई परियोजनाएं शुरू 
की गईं। ताशकंद में लंब ेसमय से लंबित दूतावास परिसर (दूतावास निवास, 
चासंरी और स्टाफ निवास) की बहाली की गई। 

वारसॉ (दूतावास निवास), वाशिगंटन (दूतावास निवास और चासंरी-I 
भवन) और यागंून (चासंरी) में मुख्य मरम्मत/नवीकरण परियोजनाएं 

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

248



सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं। अब ूधाबी (चासंरी), बीजिगं (चासंरी 
आवासीय परिसर), जेद्दा (दूतावास निवास), कुवैत (चासंरी और आवासो ं
में एचवीएसी प्रतिस्थापन, सभागार का नवीनीकरण और चासंरी में फर्श 
टाइलो ंका प्रतिस्थापन), लागोस (चासंरी), मास्को (डीसीएम निवास, चासंरी 
और दूतावास निवास), न्यूयॉर्क  (चासंरी-सह-सीजी का निवास), न्यूयॉर्क  
(पीएमआई भवन के अग्रभाग की मरम्मत),  पोर्ट ऑफ स्पेन (दूतावास 
निवास और कर्मचारी निवास), प्राग (दूतावास निवास), वियना (दूतावास 
निवास) और जकार्ता (दूतावास निवास का नवीनीकरण) में प्रमुख मरम्मत/
नवीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

नवीन आरपीओ भोपाल परिसर का निर्माण जून 2023 में परू्ण हुआ। 
बंगलौर और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंका मुख्य नवीकरण 
कार्य पूरा होने वाला ह।ै दक्षता बढ़ाने और मामलो ंके त्वरित निपटान के 
लिए भारत में वार्षिक रखरखाव अनुबंधो ं और विदेश स्थित मिशनो ं की 
प्रोसेसिगं और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया था।

सूचना का अधिकार
मंत्रालय का सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 
2005 के अतंर्गत प्राप्त आवेदनो ंपर कार्रवाई करता ह।ै सूचना का अधिकार 

अधिनियम 2005 की धारा 4(ख) के अनुसार, मंत्रालय अधिकतम 
जानकारी पब्लिक डोमेन में अपलोड करता रहा ह ैऔर नियमित रूप से 
जानकारी को अद्यतन करता ह।ै मंत्रालय और विदेश स्थित इसके 202 
मिशन/कें द्र ऑनलाइन और भौतिक रूप से सूचना का अधिकार आवेदन 
स्वीकार कर रह ेहैं और उनका समयबद्ध तरीके से निपटान कर रहे हैं। 

वर्ष 2023 के दौरान मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 
अतंर्गत कुल 2937 सूचना का अधिकार आवेदनो ंऔर 132 प्रथम अपीलो ं
पर कार्रवाई की गई। आवेदन विदेशी संबंधो,ं प्रशासनिक मुद्दों , द्विपक्षीय 
यात्राओ ंऔर अन्य प्रासंगिक विषयो ंजसेै विविध विषयो ंसे संबंधित थ।े

इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की कुल 127 
सुनवाईयो ं में संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियो ं (सीपीआईओ) 
और प्रभाग की ओर से एक प्रतिनिधि ने भाग लिया। सभी सुनवाई मामलो ं
का संतोषजनक निपटान किया गया। तिमाही रिटर्न निर्धारित समय अवधि 
में सीआईसी को भेज ेगए हैं।

एसएसआईएफएस के सहयोग से, मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनो/ंकें द्रों  
ने समयबद्ध तरीके से तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा (स्वत प्रकटीकरण) में भाग 
लिया।

शासन, स्थापना, वैश्विक संपदा प्रबंधन और सूचना का अधिकार
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भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए 
सदैव प्राथमिकता रही ह ैऔर मंत्रालय द्वारा भारत तथा विदेशो ंमें 

हिदंी के प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक योजना का अनुसरण किया जाता 

ह।ै दनुिया भर में हिदंी के प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय ने फिजी सरकार 
के सहयोग से फरवरी में फिजी में 12वा ं विश्व हिदंी सम्मेलन आयोजित 
किया था।
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10 जनवरी 2023 को विश्व हिदंी दिवस और 14 सितंबर 2023 को हिदंी 
दिवस समारोह के साथ-साथ नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रीय हिदंी सम्मेलनो ं
का भी आयोजन किया गया। मंत्रालय ने भाषा विशेषज्ञों  की भर्ती और 
प्रशिक्षण तथा विशषीकृत दभुाषियो ंका एक पूल तयैार करने के लिए अटल 
भाषातंर योजना (एबीवाई) शुरू की ह।ै

विदेशो ंमें हिदंी भाषा के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए विदेश स्थित 
भारतीय मिशनो/ंकेन्द्रों , भारतीय मूल के लोगो ं और अनिवासी भारतीय 
निकायो,ं स्थानीय गरै सरकारी संगठनो,ं सासं्कृ तिक संगठनो ंऔर संघो ंको 
शामिल करत ेहुए एक विस्तृत नटेवर्क  तैयार किया गया ह।ै प्रभाग ने हिदंी के 
प्रचार के लिए विदेश स्थित मिशनो ंऔर कें द्रों  को शिक्षण सामग्री की आपूर्ति 
की। मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान हिदंी कक्षाएं संचालित करने के लिए 
शिक्षको ंको नियकु्त करने के लिए विदेश स्थित मिशनो/ंकेन्द्रों  को लगभग 
86.93 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

यह प्रभाग कें द्रीय हिदंी संस्थान, आगरा में हिदंी अध्ययन के लिए आने वाले 
विदेशी छात्रों  को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्यों का भी समन्वय 
करता ह।ै क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंमें हिदंी भाषा के प्रयोग की निगरानी 
का उत्तरदायित्व भी मंत्रालय के प्रभाग को सौपंा गया ह।ै वर्ष के दौरान, 
पाचं आरपीओ निरीक्षण, देहरादून 09 मई, कोलकाता 17 और 18 मई, 
भुवनेश्वर 09 जून, रायपरु 21 और 22 नवंबर तथा गोवा 28 और 29 
दिसंबर को सफलतापूर्वक निर्धारित किए गए थ।े

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने मंत्रालय/
अधीनस्थ कार्यालयो ंके आधिकारिक कार्यों में हिदंी के प्रगतिशील उपयोग 
पर मंत्रालय के स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालयो,ं आईसीडब्ल्यूए और 3 क्षेत्रीय 
पासपोर्ट कार्यालयो ंका निरीक्षण किया और राजभाषा के उपयोग को और 
अधिक बढ़ाने के विभिन्न तरीको ंका सुझाव दिया।

क्षेत्रीय हिदंी सम्मेलनो ंका आयोजन विदेश स्थित हमारे मिशनो ंद्वारा हिदंी 
और भारतीय संस्कृ ति के प्रचार और प्रचार-प्रसार में कार्यरत स्थानीय 
संस्थानो ंके सहयोग से किया जाता ह।ै 10 जनवरी को हमारे सभी विदेश 
मिशनो ं और केन्द्रों  के साथ-साथ मखु्यालय में विश्व हिदंी दिवस मनाया 
गया। हिदंी दिवस 2023 को मनाने के लिए हिदंी पखवाड़ा का आयोजन 
किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयो ंके साथ-साथ विदेशो ंमें 
हमारे मिशनो ंऔर कें द्रों  ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्व हिदंी दिवस के 

लिए मिशनो/ंकें द्रों  को 2.06 करोड़ रुपये और हिदंी दिवस/हिदंी पखवाड़ा 
समारोहो ंके लिए 1.54 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर 
हिदंी निबंध लेखन, हिदंी टिप्पणन और प्रारूपण, हिदंी कविता प्रतियोगिता, 
राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और हिदंी वाक्यांश अनुवाद प्रतियोगिता 
सहित विभिन्न प्रतियोगिताओ ंऔर क्रियाकलापो ंका आयोजन किया गया।

मंत्रालय ने फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिदंी सम्मेलन का 
सफलतापूर्वक नादी, फिजी में 15 से 17 फरवरी तक आयोजन किया। 
सम्मेलन का मुख्य विषय "हिदंी: पारंपरिक ज्ञान से बुद्धिमत्ता तक" था। 
विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्य मंत्री 
(वीएम); गृह राज्य मंत्री, संसद सदस्यगण, वरिष्ठ अधिकारी और हिदंी के 
जाने-माने विद्वान शामिल थ।ेसम्मेलन में फिजी सरकार का उच्चतम स्तर पर 
प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें फिजी के राष्ट्रपति, महामहिम रात ूविलियम 
मैवलिली काटोनिवरेे, फिजी के प्रधानमंत्री, महामहिम सिटिवेनी राबकुा, 
तीनो ं उप प्रधान मंत्रियो ं अर्थात ् बिमान प्रसाद, मनोआ कामिकामिका, 
विलियम गावोका, शिक्षा मंत्री, असेरी राड्रोड्रो, बहु-जातीय मामले और 
चीनी मंत्री, श्री चरण जीथ सिहं, रोजगार, उत्पादकता और औद्योगिक संबंध 
मंत्री, अग्निदेव सिहं और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थ।ेफिजी 
के राष्ट्रपति, रात ूविलियम कैटोनिवरेे और विदेश मंत्री ने संयकु्त रूप से 15 
फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन किया। 31 से अधिक देशो ं के लगभग 
1000 प्रतिभागियो ंने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत से लगभग 
500 और फिजी से 300 प्रतिभागी शामिल थ।े विश्व हिदंी सम्मान प्राप्त 
करने के लिए भारत से कुल 12 हिदंी विद्वानो ंऔर विदेशो ं से 19 हिन्दी 
विद्वानो ंऔर भारत एवं विदेश के 2 संस्थानो ंसे 2-2 विद्वानो ंका चयन किया 
गया था। सम्मेलन के दौरान कई पुस्तको ंऔर पत्रिकाओ ंका भी विमोचन 
किया गया। सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष, राज्य मंत्री (वीएम) 
ने समापन समारोह के दौरान सम्मेलन के परिणाम विवरण का वाचन किया। 
इस अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिदंी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने 
में वाछंित सफलता मिली।

अरबी, चीनी और रूसी भाषाओ ंमें तीन विशिष्ट भाषा विशषज्ञों /दभुाषियो ं
का पहला बचै एबीवाई के अतंर्गत मंत्रालय के प्रासंगिक क्षेत्रीय प्रभागो ंमें 
कार्यरत ह।ै प्रभाग ने इस अवधि के दौरान मंत्रालय के विभिन्न प्रभागो ंऔर 
विदेश स्थित हमारे मिशनो ंऔर कें द्रों  के अनुरोध पर सदैव की तरह हिदंी में 
अनुवाद कार्य समय पर पूरा किया।



वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2023-24 के लिए मंत्रालय को आवंटित कुल बजट में बजटीय अनुमान (बीई) चरण में रुपए 18050 करोड़ था।

प्रमखु आवंटनो ंके लिए बजट का क्षेत्रवार संवितरण नीचे उल्लिखित है:
क्षेत्र आवंटन(रुपये करोड़ में)

विदेशो ंके साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) अनुदान 5080.24

ऋण 768.34

कुल टीईसी 5848.58

विदेशो ंमें भारतीय मिशन और कें द्र 3528.85

विशष राजनयिक व्यय 4162.01

पासपोर्ट और उत्प्रवास 1002.78

अतंर्राष्ट्रीय सहयोग 762.56

लोक निर्माण और आवास संबंधी पूंजीगत परिव्यय 661.00

विदेश मंत्रालय सचिवालय 1518.29

स्वायत्त निकायो ंऔर अन्य संस्थानो ंको सहायता 380.50

अन्य 185.43

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट अनुमान 18050

वित्त एवं बजट

अध्याय
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विकास भागीदारी पोर्टफोलियो (या तकनीकी और आर्थिक सहयोग), 
जिसके तहत विभिन्न देशो ं को भारत की सहायता प्रदान की जाती ह,ै 
मंत्रालय के बजट में सबसे अधिक आवंटन वाला मुख्य और प्राथमिकता 
वाला भाग बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में, 18050 करोड़ रुपये 
के कुल बजट में, तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रमुखो ं (टीईसी) का 

परिव्यय 32.40% या 5848.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5080.24 
करोड़ रुपये (28.15%) अनुदान कार्यक्रमो ंके लिए और 768.34 करोड़ 
रुपये (4.26%) ऋण के लिए ह।ै वित्त वर्ष 2023-24 में टीईसी परिव्यय 
का शीर्ष-वार वितरण नीचे दिया गया ह:ै

वित्त वर्ष 2023-24 में टीईसी परिव्यय का शीर्ष-वार वितरण

तकनीकी और आर्थिक सहयोग(टीईसी) शीर्ष आवंटन (करोड़ रुपये में) कुल टीईसी आवंटन का %

बागं्लादेश को सहायता 200.00 3.42%

भूटान अनुदान 1632.24 41.05%

ऋण 768.34

कुल भूटान 2400.58

नेपाल को आर्थिक सहायता 550.00 9.40%

मॉरीशस को आर्थिक सहायता 460.79 7.88%

अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता 200.00 3.42%

सेशेल्स को आर्थिक सहायता 10.00 0.17%

म्यांमार को आर्थिक सहायता 400.00 6.84%
आईटीईसी कार्यक्रम 150.00 2.56%
अफ्रीकी देशो ंको आर्थिक सहायता 250.00 4.27%
श्रीलंका को आर्थिक सहायता 150.00 2.56%
चाबहार पोर्ट, ईरान को आर्थिक सहायता 100.00 1.71%
मालदीव को आर्थिक सहायता 400.00 6.84%
अन्य विकासशील देशो ंको आर्थिक सहायता 150.00 2.56%
निवशे प्रचार और संवर्धन कार्यक्रम 229.21 3.92%
भारत-प्रशातं सहयोग 40.00 0.68%
यरेूशियन देशो ंको आर्थिक सहायता 75.00 1.28%
बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम 10.00 0.17%
लटैिन अमेरिकी देशो ंको आर्थिक सहायता 50.00 0.85%
आपदा राहत के लिए आर्थिक सहायता 5.00 0.09%
सार्क  कार्यक्रम 6.00 0.10%
मंगोलिया को आर्थिक सहायता 7.00 0.12%
सासं्कृ तिक और विरासत परियोजनाओ ंके लिए आर्थिक सहायता 5.00 0.09%
क्वाड सहयोग 0.00 0.00%
कुल 5848.58



विकास साझेदारी के लिए बजट संवितरण को दर्शाने वाला 
पाई चार्ट
मंत्रालय के विकास साझदेारी बजट का बड़ा हिस्सा, जिसमें लगभग 74% 
शामिल ह,ै सरकार की "पड़ोस प्रथम" नीति के अतंर्गत पड़ोसी देशो ंको 
आवंटित किया जाता ह,ै इसके बाद विस्तारित हिदं महासागर क्षेत्र (8%), 
विस्तारित पड़ोस (3.7%), अफ्रीका (4.27%), लैटिन अमेरिकी देशो ं
(0.85%) के लिए आवंटन किया जाता ह,ै शेष अन्य क्षेत्रों  या विविध 
कार्यक्रमो ंके लिए किया जाता ह।ै

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 18050 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 
स्थापना शीर्षों और गैर-स्थापना शीर्षों के बीच आवंटन का विभाजन क्रमशः 
27% (4786.48 करोड़ रुपये) और 73% (13263.52 करोड़ रुपये) 
ह।ै मंत्रालय अपने बजट का 30% व्यय निरतर स्थापना शीर्षों के लिए 
करता ह।ै

मंत्रालय नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) 
चरण में इसे आवंटित निधियो ंका इष्टतम उपयोग पिछले दस वित्त वर्ष से 
कर रहा है:

पिछले दस वित्तीय वर्षों के संशोधित अनमुान
वित्तीय वर्ष बजट अनमुान 

आवंटन
संशोधित अनमुान 
आवंटन

वास्तविक 
व्यय

बजट अनमुान के % के रूप 
में उपयोग

संशोधित अनमुान के % के रूप 
में उपयोग

रुपये करोड़ मेंपूर्णांकित
2013-14 11719 11794 11807 101% 100% 

2014-15 14730 12620 12149 82% 96% 

2015-16 14967 14967 14541 97% 97% 

2016-17 14663 13426 12772 87% 95% 

2017-18 14798 13690 13750 93% 100% 

2018-19 15011 15582 15526 103% 99%

2019-20 17885 17372 17272 97% 99%

2020-21 17347 15000 14362 83% 96%

2021-22 18155 16000 14174 78% 89%

2022-23 17250 16973 16685 97% 98%

वित्तीय वर्ष 2019-2020 से2023-2024 तक राजस्व प्राप्ति

वर्ष शीर्ष राशि प्रतिशत

2019-20

पासपोर्ट 2522.71 49%
वीजा 1792.11 35%
अन्य 856.16 17%
योग 5170.98

मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 में 30 नवंबर 2023 तक पासपोर्ट सेवाओ ं
(2317.44 करोड़ रुपये), वीजा शुल्क (842.24 करोड़ रुपये) और अन्य 
प्राप्तियो ं(586.32 करोड़ रुपये) से 3746 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तिया ं

हुई हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023-2024 तक पिछले 
पाचं वित्तीय वर्षों की राजस्व प्राप्ति निम्नानुसार है:
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2020-21 पासपोर्ट 583.56 77%
वीजा 24.85 3%
अन्य 149.73 20%
योग 758.14

2021-22 पासपोर्ट 2332.50 66%
वीजा 316.93 9%
अन्य 874.18 25%
योग 3523.61

2022-23 पासपोर्ट 3360.03 59%
वीजा 1440.10 25%
अन्य 937.89 16%
योग 5738.02

वर्ष 2022-23 के दौरान, एमईए के विरूद्ध नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पाचं पैरा को 2022 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 24 में शामिल किया 
गया था। सीएजी पैरा के संबंध में 2018 से की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) इस प्रकार है:

वर्ष सीएंडएजी रिपोर्ट पैरा की कुल संख्या प्रस्तुत किया गया अतंिम एटीएन प्रक्रियाधीन एटीएन
2018 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 5 5 शून्य

2019 विदेश मंत्रालय के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 
कोई रिपोर्ट तयैार नही ंकी गई

- - -

2020 2020 की रिपोर्ट संख्या 6 4 4 शून्य

2021 2021 की रिपोर्ट संख्या 2 5 3 2

2022 2022 की रिपोर्ट संख्या 24 5 4 1

कुल 19 16 3

इन सीएजी पैरा का विवरण और स्थिति नीचे दी गई है:
सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या पैरा संख्या विषय स्थिति

2021 की 22
5.1 सेवा प्रभारो ंकी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण अधिक भुगतान हुआ मंत्रालय द्वारा 14.1.2022 को 

अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया
5.2 दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित कर छूट के कारण राजस्व 

की हानि
मंत्रालय द्वारा 26.7.2021 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

5.3 एचसीआई लंदन द्वारा मुआवज ेकी प्राप्ति और उपयोग में अनियमितताएं मंत्रालय द्वारा अतंिम एटीएन 
तयैार किया जा रहा है

5.4 इंडिया हाउस, लंदन में बसेमेंट के नवीकरण से संबंधित कार्य सौपंने और नि-
ष्पादन करने में अत्यधिक अनियमिता और हरेफेर किया गया, जिसके कारण 
एचसीआई लंदन द्वारा ठेकेदार को अनुचित हितलाभ पहुंचाया जा रहा है

मंत्रालय द्वारा अतंिम एटीएन 
तयैार किया जा रहा है
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5.5 नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर द्वारा ठेकेदार को अनुचित हितलाभ प्रदान 
किया गया

मंत्रालय द्वारा 13.9.2023 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया 
गया।

2022 की 24 2.1 विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना के लिए शुल्क निर्धारित करने में 
गलत विनिमय दर के अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम संग्रह

मंत्रालय द्वारा 14.7.2023 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

2.2 वाशिगंटन और पेरिस में भारतीय मिशनो ंद्वारा भारतीय सासं्कृ तिक केन्द्रों  की 
स्थापना में अनियमितताएं

मंत्रालय द्वारा संशोधित एटीएन 
तयैार किया जा रहा है

2.3 लागत वृद्धि और ब्याज का परिहार्य भुगतान मंत्रालय द्वारा 6.11.2023 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

2.4 अनुचित निविदा प्रक्रिया अपनाने से लागत में वृद्धि होने के साथ-साथ निविदा 
के तहत कार्य से चिह्नित मदो ंसे मनमाने ढंग से विचलन हुआ।

मंत्रालय द्वारा 15.11.2023 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

2.5 पासपोर्ट छोडने के लिए लिया गया अतिरिक्त शुल्क मंत्रालय द्वारा 26.5.2023 को 
अतंिम एटीएन प्रस्तुत किया गया

टिप्पणी: (i) सचिव (पूर्व) द्वारा 6/4/2022 को 2021 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 5.2 पर पीएसी (2021-22) को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया 
था। पीएसी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

टिप्पणी (ii): विदेश सचिव द्वारा 10/2/2023 को 2021 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 5.3 और 5.4 पर पीएसी (2022-23) को मौखिक साक्ष्य 
प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
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संसद एवं समन्वय प्रभाग के उत्तरदायित्व में व्यापक रूप से संसदीय 
कार्य, मंत्रालय में और बाहर, 'आजादी का अमृत महोत्सव' या 

इसी प्रकार की गतिविधियो ं के अतंर्गत मंत्रालयो/ंमिशनो ं द्वारा की गई 
गतिविधियो ं का समन्वय और अन्य मंत्रालयो ं द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी 
अभियानो ं में भागीदारी शामिल ह।ै प्रभाग ने अन्य देशो ं के साथ भारत 
द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापनो ं(एमओय)ू की भी समीक्षा की, 
भारतीय शैक्षणिक संस्थानो ंमें विदेशी छात्रों  की कुछ श्रेणियो ंके प्रवेश को 
सुकर बनाया और कार्य की डिजिटल निगरानी को सुकर बनाने के लिए 
विभिन्न डिजिटल पोर्टलो ंपर मंत्रालय के इनपुट अपलोड किए।

संसद अनभुाग
संसद अनुभाग, संसद के साथ मंत्रालय का इंटरफेस ह ैऔर मंत्रालय के 
संसद से संबंधित कार्यों के लिए नोडल बिदं ुह।ै इस अनुभाग ने संसदीय कार्य 
के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशो ंके अनुपालन में संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों  
पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की।

कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, विदेश मामले संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 
निम्नलिखित 6 विषयो ंपर 10 बठैकें  आयोजित की:

•	 क्षेत्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद से निपटना
•	 मौजदूा जलवाय ुपरिवर्तन वार्ताओ ंमें भारत की स्थिति
•	 हिदं-प्रशातं क्षेत्र में क्वाड: उसका प्रभाव और संपर्क  और सहयोग के 

लिये भारत की भूमिका और रणनीतिया।ँ

•	 जी20 देशो ंके साथ भारत का संबंध
•	 भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)–सहयोग की रूपरेखा।
•	 भारत की नीति योजना और आईसीडब्ल्यूए एवं आरआईएस के 

विशेष संदर्भ में विचार मंच की भूमिका

वर्ष 2023 में विदेश मंत्री की अध्यक्षता में क्रमशः 3 मार्च, 18 जून और 
7 अक्तूबर को 'भारत की जी20 अध्यक्षता', 'भारत-अमेरिका संबंध' 
और 'जी20 शिखर सम्मेलन' विषयो ंपर तीन सलाहकार समिति की बठैकें  
आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, संसद में नियम 377 के तहत विशष उल्लेख और शून्य काल 
के अतंर्गत कुल 17 मामले उठाए गए थ,े जिनका उत्तर पहले ही दिया जा 
चुका ह।ै संसदीय प्रश्नों  के भी उत्तर दिए गए।

वर्ष के दौरान, भारतीय वैश्विक परिषद, विकासशील देशो ंके लिए भारतीय 
सासं्कृ तिक संबंध, अनुसंधान और सूचना प्रणाली के लिए परिषद, नालंदा 
विश्वविद्यालय और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्टें और 
वार्षिक लेखे संसद में प्रस्तुत किए गए।

समन्वय अनभुाग
मुख्यालय और विदेश में मिशनो/ंकेन्द्रों  में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ 
(एकेएएम) मनाने के लिए मंत्रालय के नामित नोडल बिदं ुके रूप में, इस 
प्रभाग ने प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित किया कि एकेएएम समारोह दनुिया 
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विदेश मंत्री ने संसदीय सलाहकार समिति की मार्च, जनू और अक्तूबर 2023 में तीन बठैको ंकी अध्यक्षता की

भर में आयोजित किए जाएं। अब तक मिशनो/ंकेन्द्रों  द्वारा लगभग 15000 
कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईसीसीआर/मिशनो/ंकेन्द्रों  द्वारा 
एकेएएम समारोहो ंमें प्रवासी भारतीयो,ं फ्रें ड्स ऑफ इंडिया और स्थानीय 
सरकारो ंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 
एक समारोह में मंत्रालय को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय के रूप में सम्मानित किया गया।

मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनो/ंकेन्द्रों  के माध्यम से, विदेशो ं में हर घर 
तिरगा, राष्ट्रीय एकता दिवस/सप्ताह, संविधान दिवस, आयरु्वेद दिवस, 'मेरी 
माटी मेरा देश' अभियान, अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस और जनजातीय 
गौरव दिवस जसेै विदेशो ं में भारत सरकार के हस्ताक्षर कार्यक्रमो ं के 
आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समन्वय अनुभाग ने भारत सरकार के अन्य मंत्रालयो/ंविभागो,ं राज्य 
सरकारो/ंसंघ शासित प्रदेशो,ं स्वायत्त निकायो ंऔर निजी संस्थानो ंके साथ 
मंत्रालय के संवाद को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। इस अनुभाग में विदेश 
यात्राओ,ं खेल आयोजनो,ं सम्मेलनो/ंसंगोष्ठियो/ंप्रदर्शनियो ंऔर राजनयिक 
सैन्य उड़ानो ंके लिए राजनीतिक मंजरूिया ंसंसाधित की जाती हैं।

प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत नामो ं की मंजूरी के लिए 
कुल छह प्रस्तावो ंके लिए अनापत्ति जारी की गई। मंत्रिमंडल के निर्णयो,ं 
मंत्रिमंडल की टिप्पणियो,ं सचिवो ंकी समिति की सिफारिशो,ं मंत्रालय के 
विजन डॉक्यूमेंट (एसजीओएस-10), मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित/प्रशासित 
परियोजनाओ ं के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति संबंधी लगभग 250 कार्य 
बिदंओु ंकी निगरानी की गई और ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन किया गया। 

मंत्रालय ने दनुिया भर में स्थित मंत्रालय के कार्यालयो ंके माध्यम से स्वच्छता 
पर विशष अभियान 3.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह अभियान 02 

अक्तूबर को शुरू हुआ और 31 अक्तूबर तक जारी रहा। इस अभियान 
के मुख्य ध्यानाकर्षण क्षेत्रों  में लोक शिकायतो ंका प्रभावी निपटान, संसद 
सदस्यों  के संदर्भ, संसद आश्वासन, स्वच्छता अभियान, कबाड़ का निपटान 
और फाइलो ंकी छंटाई करना था।

इस अभियान अवधि के दौरान, मंत्रालय ने 785 स्वच्छता अभियान चलाए। 
3,97,852 भौतिक फाइलो ंकी छंटाई की गई। कुल 668 ई-फाइलें बंद 
कर दी गईं। लगभग 21,823 वर्ग फुट के स्थान को कबाड़/अप्रचलित 
वस्तुओ ंको हटाकर मुक्त किया गया था। इसके अलावा, कुल 1118 लोक 

प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अक्टूबर 2023 में विदेश 
मंत्रालय को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय’ के रुप में सम्मानित किया।
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शिकायतो ंका समाधान किया गया और 112 पीएमओ संदर्भों और 43 
एमपी संदर्भों का निपटान किया गया।

निगरानी कक्ष
निगरानी प्रकोष्ठ ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो/ंविभागो ंद्वारा विदेशो ं
के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनो/ंकरारो ंकी उनकी निरतर प्रासंगिकता 
और स्थिति के दृष्टिकोण से समीक्षा का समन्वय किया। मंत्रालय ने संगत 
मंत्रालयो ंऔर प्रभागो ंतथा विदेश स्थित भारत सरकार के मिशनो/ंकेन्द्रों  के 
साथ नियमित आधार पर संपर्क  किया और अनुवर्ती कार्रवाई की।

वर्ष 2023 में कुल 3329 समझौता-ज्ञापनो/ंकरारो ंमें से 522 समझौता-
ज्ञापनो/ंसकरारो ंकी समीक्षा की गई: 473 समझौता-ज्ञापनो ंको बढ़ाया गया 
जबकि 49 समझौता-ज्ञापनो ंको बंद करने के लिये चिन्हित किया गया।

शिक्षा अनभुाग
मंत्रालय का शिक्षा अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा 

शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को आबंटित सीटो ंके प्रति स्व-वित्तपोषण 
योजना के अतंर्गत भारत के विभिन्न सरकारी संस्थानो ं में एमबीबीएस, 
बीडीएस, बीआर्क , बीई, बीटेक, बी फार्मेसी और इंजीनियरिंग और फार्मेसी 
में डिप्लोमा के लिए 57 मित्र पड़ोसी और विकासशील देशो ंसे विदेशी छात्रों  
के चयन, नामाकंन और प्रवेश से संबंधित मामलो ं को देखता ह।ै भारत 
में रह रह ेअफगानिस्तान, बागं्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक 
अल्पसंख्यक प्रवासियो ंको भी इस योजना के अतंर्गत सीटो ंकी पेशकश 
की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, 28 पात्र आवेदको ंको बी.ई./बी.टेक/
बी.आर्किटक्चर/बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमो ं के लिए सीटें आवंटित की गईं। 
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए, भारत में स्थित विभिन्न विदेशी नागरिको ं
और पीड़ित अल्पसंख्यक प्रवासियो ंसे एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमो ं
के लिए कुल 275 आवेदन प्राप्त हुए थ।े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय द्वारा मंत्रालय को आवंटित सभी 41 मेडिकल सीटो ंका उपयोग 
किया गया।
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शिखर सम्मेलन/सम्मेलन प्रभाग भारत और विदेश में विदेश मंत्रियो/ं
प्रतिनिधियो ंकी अतंर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय भागीदारी सहित बठैको/ं

कार्यक्रमो/ंसेमिनारो/ंसम्मेलनो ं के आयोजन में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागो ं
को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है।

01 दिसंबर 2022 को भारत ने जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की। वर्ष 2023 
में जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने 200 से अधिक बठैकें  की, 
जिसमें नई दिल्ली में देश भर में 60 स्थानो ंपर नेताओ ंका शिखर सम्मेलन 
शामिल ह।ै जी-20 नेताओ ंका शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 
सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। प्रभाग ने सभी जी20 
बठैको ंके लिए समग्र संभारतंत्रीय सहायता अर्थात स्थलो ंका चयन, ब्रांडिगं, 
सुरक्षा, अवधारणा, परिवहन, आवास और खानपान व्यवस्था प्रदान की ह।ै 
इस प्रयास में संबंधित नगर निकायो,ं जिला प्रशासनो,ं राज्य सरकारो ंऔर 
विभिन्न कें द्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियो ंके साथ नियमित और एकीकृत 
समन्वय भी शामिल था।

भारत ने सितंबर 2022 में एससीओकी अध्यक्षता ग्रहण की। एससीओ 
की अध्यक्षता के दौरान, छह बठैकें  हुईं, जिसमें गोवा में विदेश मंत्रियो ंकी 

परिषद की एक बठैक और राज्याध्यक्षों  का एक आभासी शिखर सम्मेलन 
शामिल था। प्रभाग ने इन बठैको ंके लिए संभारतंत्रीय व्यवस्था करने में भी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रभाग ने मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमो ं के लिए संभारतंत्रीय 
सहायता भी प्रदान की, जिसमें इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 
2023, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर, बिम्सटेक काउंटर 
टेररिज्म इवेंट आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रभाग सुषमा स्वराज भवन 
(एसएसबी) के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता ह।ै

जी20 सचिवालय एसएसबीमें स्थापित किया गया था और भारत की 
अध्यक्षता के दौरान जी20 सचिवालय में 300 से अधिक अधिकारियो/ं
कार्मिको/ंपरामर्शदाताओ ं को तनैात किया गया था। प्रभाग ने अध्यक्षता 
के दौरान जी20 सचिवालय के सभी स्थापना कार्यों को संभाला। इसके 
अलावा, जी-20 के विभिन्न पणधारियो ं के संबंध में लगभग 1150 
आतंरिक/बाहरी बठैकें  आयोजित की गई थी।ं एसएसबी में अन्य मंत्रालयो/ं
विभागो ंसे संबंधित लगभग 20 बठैकें  आयोजित की गईं, जिनमें प्रधानमंत्री 
की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बठैक भी शामिल थी।
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शुरू में कोविड-19 मामलो,ं टीको ंऔर अन्य मंत्रालयो ंके साथ संपर्क  
सहित संबंधित मुद्दों  की जिम्मेदारी लेने के लिए मंत्रालय में जलुाई 

2021 में त्वरित कार्य प्रकोष्ठ (आरआरसी) का गठन किया गया था। 
इस प्रकोष्ठ ने कोविड सेल और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत 
(एचएडीआर) सेल को भी शामिल किया। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र और 

उससे आगे 'प्रथम सहायता प्रदाता' के रूप में भारत की भूमिका को जारी 
रखत ेहुए, भारत ने विश्व भर के कई देशो ंमें एचएडीआरसामग्री भेजने के 
अलावा ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावरेी, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन 
अजय नामक चार प्रमुख ऑपरेशन आरंभ किए।

ऑपरेशन दोस्त, फरवरी 2023के अतंर्गत भूकंप प्रभावित तरु्किए में सहायता के लिए 99 सदस्यीय भारतीय चिकित्सा दल तनैात किया गया था



ऑपरेशन दोस्त
06 फरवरी को, दक्षिणी तरु्किए और सीरिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप 
आया। तरु्किए और सीरिया के लोगो ंकी सहायता के लिए, भारत सरकार 
द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 
(एनडीआरएफ) की तीन आत्मनिर्भर खोज और बचाव (एसएआर) 
टीमो,ं जिसमें 250 से अधिक कर्मी शामिल थ,े को डॉग स्क्वाड और विशेष 
उपकरणो,ं वाहनो ंऔर आपूर्ति के साथ तनैात किया गया था। एसएआर 
टीमो ंने 02 यवुा लड़कियो ंको जीवित बचाया और 85 शवो ंको मलब ेसे 
बाहर निकाला।

भारतीय सेना के तीस बिस्तरो ं वाले आत्मनिर्भर फील्ड अस्पताल की 
स्थापना विशष रूप से प्रशिक्षित 99 कर्मियो ं की एक टीम द्वारा की गई 
थी, जिसमें आवश्यक दवाएं, उन्नत उपकरण, वाहन और एम्बुलेंस शामिल 
थ।े अस्पताल ने पूरी तरह कार्यात्मक ऑपरेशन थियेटर, और एक्स-रे, 
वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर और चौबीसो ंघंटे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 
जसैी सुविधाएं प्रदान की।ं लगभग 3600 रोगियो ं को चिकित्सा उपचार 
प्रदान किया गया।

भारत ने तरु्किए को चिकित्सा उपकरण और आपदा राहत सामग्री सहित 
8.8 टन एचएडीआरऔर सीरिया को आपातकालीन दवाओ,ं और 
शिशु आहार और जनेसेट सहित आपदा राहत सामग्री सहित 28.8 टन 
एचएडीआरभी प्रदान किया। ऑपरेशन दोस्त तरु्किए और सीरिया के लोगो ं
के साथ एकजुटता के निशान के रूप में कठिन समय में तरु्किए पहुंचने वाली 
सबसे शुरुआती विदेशी मदद में से एक था।

प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना 
(पीएमबीजेपी) पर सम्मेलन
मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहयोग से 24 फरवरी को 
'प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना' (पीएमबीजपेी) पर एक 
सम्मेलन का आयोजन किया। 91 ग्लोबल साउथ देशो ंके मिशनो ंके रेजिडेंट 
प्रमुखो ंने सम्मेलन में भाग लिया और विदेशो ंमें 110 से अधिक भारतीय 
मिशनो ंके प्रमुख वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सम्मेलन में विदेश मंत्री और 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने भाग लिया। 
पीएमबीजपेीभारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, 
जो जनता को सस्ती कीमतो ंपर व्यापक जनेेरिक दवाएं प्रदान करता ह।ै इस 
आयोजन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के प्रतिभागियो ंको इस कल्याणकारी 
योजना के लाभो ंको उजागर करना था, जो तब भारत सरकार के समर्थन 
से अपने-अपने देशो ंमें इसका अनुकरण करने पर विचार कर सकते थ।े

ऑपरेशन कावरी
15 अप्रैल को सूडान में एक संकट पैदा हो गया, जिसके बाद जमीनी स्थिति 
का आकलन और निगरानी करने और एक निकासी योजना तयैार करने 

के लिए मंत्रालय, मिशन और एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यूआईडीएस) के 
मखु्यालय के प्रमुख हितधारको ं के साथ एक सूडान संकट प्रबंधन समूह 
बनाया गया। सूडान से भारतीय नागरिको ंको वापस लाने के लिए ऑपरेशन 
कावेरी शुरू किया गया था।सूडान में भारतीय नागरिको ंकी सहायता के लिए 
17 अप्रैल को मंत्रालय में एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। 
खार्तूम में भारतीय मिशन ने अपना ठिकाना पोर्ट सूडान में स्थानातंरित कर 
दिया और पोर्ट सूडान में एक नियंत्रण कें द्र स्थापित किया गया, जहा ंनिकाले 
गए लोगो ंको ठहराने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई। खाने के लिए 
तयैार भोजन (एमआरई), जल शोधन टैबलेट और सौर लैंप पोर्ट सूडान में 
नियंत्रण कें द्र को भेज ेगए थे।

ऑपरेशन कावेरी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जिसके अतंर्गत भारत ने गृहयदु्ध 
प्रभावित सूडान से 3961 भारतीयो,ं 124 सूडानी, 9 नेपाली और 3 ब्रिटिश 
नागरिको ंको सुरक्षित निकाला। भारतीय वाय ु सेना (आईएएफ) की 18 
छंटनी, पोर्ट सूडान से जेद्दा तक भारतीय नौसेना के जहाजो ंकी 5 यात्राओ ं
और भारतीय वाय ुसेना के माध्यम से भारत की यात्रा, पोर्ट सूडान/जेद्दा से 
चार्टर्ड और वाणिज्यिक उड़ानो ंकी मदद से निकाले गए लोगो ंको भारत 
वापस लाया गया। कुछ लोगो ं को चाड, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण 
सूडान के साथ सूडान की भूमि सीमाओ ंके माध्यम से ले जाया गया। भारत 
ने एचएडीआरके भाग के रूप में सूडान को 23 टन चिकित्सा सहायता भी 
प्रदान की।

ऑपरेशन करुणा
प्रथम उत्तरदाता और पड़ोसी प्रथम नीति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान 
में रखते हुए, ऑपरेशन करुणा के अतंर्गत भारत ने मई 2023 में चक्रवात 
मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगो ंके लिये 40 टन चिकित्सा आपूर्ति और 
राहत सामग्री प्रदान की। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोर्ता, 
आईएनएस सावित्री और आईएनएस घड़ियाल के माध्यम से दी गई 
मानवीय सहायता में खाद्य पदार्थ, टेंट, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, पानी के 
पंप, दवाएं, तिरपाल, स्वच्छता और स्वच्छता वस्तुएं, व्हीलचेयर और फेस 
मास्क शामिल थ।े

ऑपरेशन अजय
इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संकट 7 अक्तूबर को शुरू 
हुआ। 11 अक्तूबर को, भारत ने विशेष चार्टर उड़ानो ंसे लौटने की इच्छा 
रखने वाले भारतीय नागरिको ंकी इज़राइल से वापसी की सुविधा के लिए 
ऑपरेशन अजय शुरू किया। स्थिति की निगरानी करने और इज़राइल में 
भारतीय नागरिको ंको जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय 
में 11 अक्तूबर को एक 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। इसके 
अलावा, भारतीय दूतावास, तले अवीव और रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि 
कार्यालय ने भी भारतीय नागरिको ंको सूचना और सहायता प्रदान करने के 
लिए 24x7 आपातकालीन हले्पलाइन स्थापित की ह।ै ऑपरेशन अजय के 
अतंर्गत6 चार्टर उड़ानो ंद्वारा कुल 1309 भारतीयो,ं 14 ओसीआई कार्ड 
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धारको ंऔर 20 नेपालियो ंको इजरायल से भारत वापस लाया गया ह।ै 
राज्य मंत्री (आरआरएस) ने इजरायल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत नई 
दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे नागरिको ंका स्वागत किया।

भारत द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता
03 नवंबर को पश्चिमी नेपाल के कई जिलो ंमें एक भंयकर भूकंप आया। 
प्रधानमंत्री ने भूकंप के कारण लोगो ं के मारे जाने और नुकसान पर दखु 
व्यक्त किया और नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान की। प्रथम सहायता 
प्रदाता के रूप में और भारत की 'प्रथम पड़ोस' नीति के भाग के रूप में, 
भारत ने 05 नवंबर को 1.01 टन दवाओ ंऔर 10.5 टन राहत सामग्री 
की पहली खेप भेजी। नेपाल को चार किस्तों  में कुल 4.14 टन दवाएं और 
खाद्य सामग्री, टेंट, तिरपाल, स्वच्छता संबंधी वस्तुओ ंसहित 31 टन राहत 
सामग्री पहुंचाई गई।

इजरायल-हमास संघर्ष के बाद, भारत ने अक्तूबर और नवंबर में फिलिस्तीन 
के लोगो ंके लिए भारतीय वायसेुना की सी-17 उड़ानो ंद्वारा दो किश्तों  में 
16.5 टन चिकित्सा सहायता और 54 टन मानवीय सहायता भेजी । 
सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल मदें, ईसीजी मशीन, 
टेंट, स्लीपिगं बगै, तिरपाल, स्वच्छता उपयोगिताओ,ं और अन्य आवश्यक 

वस्तुओ ंके बीच जल-शोधन की गोलिया ंशामिल थी।

भारत ने 21 दिसंबर को, ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी 
(पीएनजी) को आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सहित एचएडीआर 
आपूर्ति भेजी। आपूर्ति में छह टन आवश्यक दवाएं, सर्जिकल आइटम, 
सैनिटरी पैड, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, मच्छर निरोधक और बबेी फूड 
तथा ग्यारह टन आपदा राहत सामग्री जसेै टेंट, स्लीपिगं मैट/बगै, सैनिटरी 
उपयोगिताओ/ंस्वच्छता किट, खाने के लिए तयैार भोजन, सहित अन्य 
वस्तुओ ंके साथ-साथ पानी का भंडारण शामिल था।

इसके अलावा, 2023 में, भारत ने फिजी, मलावी, पलाऊ, पेरू, साओ टोम 
एंड प्रिंसिप, सूरीनाम और यकू्रे न को सामान्य और आपातकालीन चिकित्सा 
सहायता तथा अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की।

वैक्सीन मैत्री
भारत ने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत जनवरी 2021 से दनुिया भर में 99 देशो ं
और 02 संयकु्त राष्ट्र संस्थाओ ंको भारत के टीको ंमें बनी कुल 30.12 करोड़ 
खरुाक की आपूर्ति की ह।ै इसका ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट https://
mea.gov.in/vaccine-supply.htm पर उपलब्ध ह।ै
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वर्ष 2023 में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) 
ने विभिन्न स्तरो ं पर मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमो ं सहित कई 

गतिविधिया ँकी,ं जैसे रक्षा अताशे पदनामो ं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
अन्य सिविल सेवाओ ं के सदस्यों  के लिये विशेष पाठ्यक्रम और 
मंत्रालय के अधिकारियो ं के लिये अन्य पाठ्यक्रम। इसके अतिरिक्त, 
एसएसआईएफएसने दनुिया भर के देशो,ं विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में 
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारे सहयोगी 
देशो ं के राजनयिको ं के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया। विदेशी 
राजनयिको ं के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम कूटनीति के सिद्धांतो ंऔर 
प्रथाओ,ं अंतर्राष्ट्रीय संबंधो ंमें वर्तमान और उभरते मुद्दों  को उजागर करने 
सहित भारत के बारे में जानकारी प्रदान करने के हेतु डिज़ाइन किया गया 
है।

एसएसआईएफएसभारत सरकार के 25 कें द्रीय प्रशिक्षण संस्थानो ं में से 
एक ह।ै इसने क्षमता निर्माण आयोग द्वारा अनिवार्य वार्षिक क्षमता निर्माण 
योजना को अतंिम रूप देने में भी योगदान दिया। एसएसआईएफएस ने 
मंत्रालय के अधिकारियो ंऔर प्राधिकारियो ंके लिए अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल 
में एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म से स्वयं 

निर्धारित ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल किए हैं।

आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओ ंके लिए प्रवेश 
प्रशिक्षण कार्यक्रम
भूटान के दो राजनयिको ं के साथ 2022 बचै के आईएफएसअधिकारी 
प्रशिक्षुओ ंका छह महीने का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) दिसंबर 
2022 में शुरू हुआ और जनू 2023 में संपन्न हुआ। आईएफएस अधिकारी 
प्रशिक्षुओ ंको प्रशिक्षित करने के लिए अपनाए गए शैक्षणिक दृष्टिकोणो ंमें 
अतं: संवाद व्याख्यान, सिमुलेशन और रोल प्ले, कार्यशालाएं और मामला 
अध्ययन शामिल थ।े अन्य सरकारी विभागो ंके कामकाज के लिए प्रकटन 
फील्ड यात्राओ ंऔर अनुलग्नको ंके संयोजन के माध्यम से, अन्य बातो ंके 
साथ-साथ, सशस्त्र बलो,ं वाणिज्य मंत्रालय, विज्ञान और तकनीकी संस्थानो,ं 
राज्य संलग्नक, और भारतीय मिशनो ं के लिए किया गया था। प्रशिक्षु 
अधिकारियो ंने माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा 
अध्यक्ष से पारंपरिक भेंट भी की।
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प्रधानमंत्री ने जलुाई 2023 के भारतीय विदेश सेवा के 2022 बचै के अधिकारी प्रशिक्षुओ,ं के साथ संवाद किया

आईटीपी का समापन 14 जनू को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक समापन 
समारोह के साथ हुआ। आईएफएसअधिकारी प्रशिक्षुओ ंऔर दो भूटानी 
राजनयिको ंके 2023 बचै के लिए आईटीपी 06 नवंबर को शुरू हुआ। दो 
दिवसीय "प्रारभिक वार्ता" मॉड्यूल का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों  के प्रतिष्ठित 
व्यक्तित्वों द्वारा संबोधन के साथ किया गया था। यह विदेश सचिव के 
संबोधन के साथ समाप्त हुआ।

आईएफएस अधिकारियो ंके लिए मध्य-
आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम
एसएसआईएफएसने 12-30 जून तक मंत्रालय के 31 उप सचिव स्तर के 
अधिकारियो ं के लिए मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम-1 (एमसीटीपी-1) 
आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, अधिकारियो ं ने 
एसएसआईएफएस में विदेश नीति मॉड्यूल में भाग लिया और अपने आवंटित 
राज्यों  के साथ एक सप्ताह का प्रशिक्षण लिया, जिसमें एक आकाकं्षी जिले 
का दौरा भी शामिल था। मंत्रालय के निदेशक स्तर के 27 अधिकारियो ं
के लिए एमसीटीपी-II के लिए प्रशिक्षण 06-31 मार्च तक आयोजित 
किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें आवंटित राज्यों  के साथ एक 
सप्ताह का कार्यक्रम, आईआईएम (अहमदाबाद) में एक प्रबंधन मॉड्यूल, 
एसएसआईएफएस में आयोजित एक विदेश नीति मॉड्यूल, न्यूयॉर्क  में भारत 
के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क  में एक ब्रीफिग सत्र और 
फ्लेचर स्कू ल, टफ्ट्स यनूिवर्सिटी, बोस्टन, यएूसए में एक कूटनीति मॉड्यूल 
शामिल था। इसके अलावा, संयकु्त सचिव के स्तर पर मंत्रालय के 24 
अधिकारियो ंके लिए एमसीटीपी-III 04-22 दिसंबर को आयोजित किया 
गया था जिसमें उन्हें आवंटित राज्यों  के साथ एक सप्ताह का कार्यक्रम, 
आईएसबी, हदैराबाद में प्रबंधन मॉड्यूल और एसएसआईएफएस में विदेश 
नीति मॉड्यूल शामिल था।

विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियो ंके लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम
वर्ष के दौरान नॉन-रिप्रेजेन्टेशनल ग्रेड (एनआरजी) के अधिकारियो ं
(अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव और अधीनस्थ) के लिए विभिन्न 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
आईएमएएस (एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली) प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
आईवीएफआरटी (आप्रवासन, वीजा और विदेशियो ंका पंजीकरण और 
ट्रैकिग) प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहायक अनुभाग अधिकारियो ंके लिए प्रवेश 
प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। अनुभाग अधिकारियो,ं सहायक अनुभाग 
अधिकारियो,ं वरिष्ठ सचिवालय सहायको,ं प्रधान निजी सचिवो,ं निजी 
सचिवो,ं निजी सहायको ं और आशुलिपिको ं के लिए पदोन्नति से संबंधित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

अन्य सेवाओ,ं राज्यों  आदि के लिए विशेष 
प्रशिक्षण कार्यक्रम
जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए 17 जनवरी को मंत्रालय के प्रोटोकॉल 
प्रभाग के समन्वय से 22 राज्यों /कें द्र शासित प्रदेशो ं के 55 प्रोटोकॉल 
अधिकारियो ंके लिए एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया गया 
था। भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियो ंके लिए 02-04 मई तक 'आर्थिक 
और वाणिज्यिक कूटनीति' पर 22 भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियो ंके 
लिए तीन दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। 07-09 
अगस्त के दौरान विदेश में भारतीय मिशनो ंमें तनैात सोलह रक्षा अताशो ं
के लिए एक 'तैनाती परू्व प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजित किया गया था। 
एसएसआईएफएसने लाल बहादरु शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
(एलबीएसएनएए) के साथ साझदेारी में अक्तूबर में 98वें फाउंडेशन कोर्स 



के भाग के रूप में, भारत की सिविल सेवाओ ंमें नवीनतम प्रवेशको ंके लिए 
'भारत और उसके पड़ोस' पर तीसरा प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया। 
अक्तूबर में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी भोपाल में 
स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के लिए इसी प्रकार के नेबरहुड मॉड्यूल का आयोजन 
किया गया था।यएूनएफसीसीसी (सीओपी-28) के पक्षकारो ंके सम्मेलन में 
भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के लिए अतंर्राष्ट्रीय वार्ताओ ंके लिए एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 नवंबर को नौ मंत्रालयो ंके इक्कीस अधिकारियो ंकी 
भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। पूरे वर्ष डायस्पोरा एंगेजमेंट 
प्रभाग के सहयोग से भारत को जानो कार्यक्रमो ंके विभिन्न संस्करणो ंके लिए 
अभिविन्यास सत्र भी आयोजित किए गए।

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम
जहा ंतक विदेशी राजनयिको ंके प्रशिक्षण का प्रश्न ह,ै विभिन्न साझदेार देशो ं
और दो क्षेत्रीय समूहो ंके लिए कई विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थ।े 
इसमें आर्मेनिया, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, इरिट्रिया, जॉर्जिया, 
ईरान, मंगोलिया, प्रशातं द्वीप देशो,ं अरब राज्यों  की लीग, तिमोर लेस्ते, 
यगुाडंा और जाम्बिया के लिए विशेष पाठ्यक्रम शामिल थ।े

विदेशी राजनयिको ंके लिए 70वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) का 
आयोजन 13-31 मार्च को बावन देशो ंके 52 राजनयिको ंकी भागीदारी के 
साथ किया गया था। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री 
द्वारा घोषित "फर्स्ट ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैटस् फोरम" 20 नवंबर से 01 
दिसंबर,2023 तक हुआ। भाग लेने वाले राजनयिक तीस देशो ंसे आए थ।े 
डी एंड आईएसए प्रभाग के सहयोग से आयोजित वार्षिक निरस्त्रीकरण और 
अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलो ंकी फैलोशिप कार्यक्रम का तीसरा संस्करण भी 09 
से 27 जनवरी तक हुआ।

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला
एसएसआईएफएस ने विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के पहले संस्करण का 
आयोजन किया जहा ंराफेल मारियानो ग्रॉसी, डीजी आईएईए ने एक मुख्य 
भाषण दिया जिसके बाद एसएसआईएफएस के पीठ द्वारा संचालित एक 
फायरसाइड वार्ता हुई।

समझौता-ज्ञापन (एमओय)ू
वर्ष 2023 में एसएसआईएफएसने 09 जनवरी को पनामा और 01 जून को 
नेपाल के साथ एक समझौता-ज्ञापन (एमओय)ू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 
समकक्ष संस्थानो/ंविदेश मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनो ंकी 
कुल संख्या 99 हो गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 
अतंर्गत पारदर्शिता लेखापरीक्षा
एसएसआईएफएस को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अतंर्गत 
सार्वजनिक प्राधिकरणो ंद्वारा मंत्रालय के अतंर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणो ंके 
संबंध में सक्रिय प्रकटीकरण की पारदर्शिता लेखापरीक्षा करने का आदेश 
दिया गया ह।ै वर्ष 2023 में एसएसआईएफएसने मंत्रालय और विदेशो ंमें 
भारतीय मिशनो ंएवं कें द्रों  के 167 सार्वजनिक प्राधिकरणो ंकी सफलतापरू्वक 
लेखापरीक्षा की, जिन्हों ने इस उद्देश्य के लिये समर्पित सीआईसी (कें द्रीय 
सूचना आयोग) पोर्टल पर अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत किया था।
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विदेश मंत्री ने2022 बचै केआईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओ ंऔर भूटानी राजनयिको ंके लिए जनू2023में समापन समारोह की अध्यक्षता की



भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने सासं्कृ तिक 
संबंधो ंको मज़बतू करने और दनुिया भर में भारतीय सॉफ्ट पावर 

को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में वर्ष 2023 में कई प्रगति की। परिषद 
विदेशो ंमें अपने 38 भारतीय सासं्कृ तिक कें द्रों  (आईसीसी) और 11 क्षेत्रीय 

कार्यालयो ं (5 क्षेत्रीय कार्यालयो,ं 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालयो ंऔर 2 क्षेत्रीय 
कार्यालयो)ं के साथ काम करती है। आईसीसीआर की गतिविधियो ं में 
नियमित गतिविधियो ंके साथ-साथ कई नई पहल और विशष गतिविधिया ं
शामिल थी।ं

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

अध्याय

35

भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद
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आईसीसीआर ने राज्यमंत्री (आरआरएस) द्वारा लॉन्च किए गए ऐप ज्ञान सेत:ु ज्ञान के माध्यम से संस्कृ ति को जोड़ना, फरवरी 2023 की घोषणा की



छात्रवृत्ति
विदेशी नागरिको ंके लिए छात्रवृत्ति उन्हें भारत में अध्ययन करने के लिए 
प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 
में, आईसीसीआर ने अपनी 21 छात्रवृत्ति योजनाओ ं के अतंर्गत विदेशी 
नागरिको ंको 3775 छात्रवृत्ति स्लॉट की पेशकश की, जिसमें मंत्रालय के 
ई-विद्याभारती पोर्टल के माध्यम से अफगान नागरिको ंके लिए ऑनलाइन 
स्नातक/स्नातकोत्तर (यजूी/पीजी) पाठ्यक्रमो ंको आगे बढ़ाने के लिए 1000 
छात्रवृत्तिया ंशामिल हैं।आईसीसीआर ने "ज्ञान सेत"ु नामक एक एप्लिकेशन 
लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 6 फरवरी को छात्रवृत्ति की पूरी कार्य प्रक्रिया, 
विशष रूप से छात्रों  और शैक्षणिक संस्थानो ं को भुगतान को स्वचालित 
करने के लिए ज्ञान के माध्यम से संस्कृ ति को जोड़ना ह।ै यह एप्लिकेशन 
आधिकारिक तौर पर राज्य मंत्री (आरआरएस) द्वारा लॉन्च की गई थी।

पीठ 
भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद विश्वविद्यालयो ं से प्राप्त अनुरोधो ं और 
मिशनो ंद्वारा संस्तुत विश्व भर के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयो ंमें विभिन्न 

विषयो ं (राजनीति विज्ञान, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और 
बौद्ध अध्ययन), संस्कृ त, हिन्दी, उर्दू , तमिल और बंगाली (नृत्य और संगीत) 
पर विदेशो ं में भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित करने में सहायक ह।ै इस 
अवधि के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयो ं के साथ 7 समझौता-ज्ञापनो ंपर 
हस्ताक्षर किए गए हैं और आईसीसीआर पीठो ंकी स्थापना के लिए दनुिया 
भर में 17 समझौता-ज्ञापनो ंका नवीनीकरण किया गया ह।ै

सम्मेलन और संगोष्ठी
आईसीसीआर ने इंदौर में 08-10 जनवरी को आयोजित 17वें प्रवासी 
भारतीय दिवस (पीबीडी) कन्वेंशन 2023 के दौरान "भारत की सॉफ्ट 
पावर का हितलाभ उठाना-शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से 
सद्भावना" पर एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया। राज्य मंत्री (एमएल) ने 
सत्र की अध्यक्षता की। परिषद ने सुषमा स्वराज भवन में 17-18 मार्च 
तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से "भारत के अतंर्राष्ट्रीय 
संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया। विदेश मंत्री ने दो दिवसीय 
सम्मेलन का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया।

विदेश मंत्री ने मार्च 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से आईसीसीआर  
द्वारा आयोजित भारत के अतंर्राष्ट्रीय संबंधो ंपर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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आईसीसीआर ने 20 और 21 अप्रैल को नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर 
सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए संस्कृ ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और 
अतंर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के साथ सहयोग किया। आईसीसीआर 
ने 6 जनू को नई दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज की 349वी ंवर्षगाठं 
को चिह्नित करने के लिए राज्याभिषेक दिवस मनाया। आईसीसीआर ने 19 
और 20 जून को योग विद्या, बडै मीनबर्ग, जर्मनी में यनूाइटेड कोनशियसनेस 
के सहयोग से "शरीर विज्ञान से परे समग्र योग" के माध्यम से भावी दनुिया 
को आकार देने पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया।

आईसीसीआर ने भारत में लोकतंत्र की उत्पत्ति पर प्रकाश डालत ेहुए संयकु्त 
राष्ट्र अतंर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 15-16 सितंबर तक नालंदा 
विश्वविद्यालय, बिहार में 'वैशाली लोकतंत्र समारोह 2023' का आयोजन 
किया। आईसीसीआर ने 10 अक्तूबर को संयकु्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क  में 
भारत के स्थायी मिशन, न्यूयॉर्क  के सहयोग से "वसुधवै कुटुम्बकम" पर एक 
अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

आईसीसीआर ने 05 अक्तूबर को मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 
(एमएएचई), कर्नाटक में सावित्रीबाई फुले पुण ेविश्वविद्यालय (एसपीपीय)ू 
के सहयोग से एक ई-लर्निंग ऑनलाइन पोर्टल "पारंपरिक भारतीय ज्ञान 
प्रणाली का सार्वभौमिकरण" (यटूीआईकेएस) के सॉफ्ट लॉन्च समारोह का 
आयोजन किया। आईसीसीआर ने भारतीय संबंधित विषयो ंको पढ़ाने वाले 
विदेशी विश्वविद्यालयो ंमें लगभग 100 विभागाध्यक्षों  को आमंत्रित करके 
नई दिल्ली में 04-05 दिसंबर से "नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम" का 
आयोजन किया।

विदेशो ंमें जाने वाले सासं्कृ तिक प्रतिनिधिमंडल
आईसीसीआर न े संस्कृ ति के माध्यम से अतंर्राष्ट्रीय समझ पदैा करन े के 
अपन ेप्रयासो ंमें, विभिन्न देशो ंमें प्रस्तुति देने के लिए सासं्कृ तिक मंडलियो ं
को प्रायोजित किया। 01 जनवरी से 30 नवंबर की अवधि के दौरान, 76 
सासं्कृ तिक प्रतिनिधिमंडलो ंन ेविदेशो ंकी यात्रा की, जिसमें 89 देशो ंमें 370 
प्रस्तुतिया ँदी गई। आईसीसीआर ने आजादी का अमतृ महोत्सव (एकेएएम) 
समारोह के एक भाग के रूप में विदेशो ंमें उनके प्रदर्शन के लिए 3 वंदे भारतम 
मंडलियो ंको प्रायोजित किया और एकेएएम समारोह के एक भाग के रूप 
में 12वें विश्व हिदंी सम्मेलन के अवसर पर सासं्कृ तिक प्रदर्शन देन ेके लिए 
विभिन्न शैलियो ंके 32 सदस्य समूहो ंकी यात्रा को प्रायोजित किया।

भारत आने वाले सासं्कृ तिक प्रतिनिधिमंडल
17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, आईसीसीआर ने 16 सदस्यीय 
गंधर्व गायक मंडल द्वारा संस्कृ त-आधारित विषय गीत का आयोजन 
किया। इंदौर में 8-10 जनवरी तक 60 भारतीय कलाकारो ंने प्रगतिशील 
भारत थीम पर प्रस्तुतिया ं दी ं और 8 अतंर्राष्ट्रीय कलाकारो ं ने प्रस्तुतिया ं
दी।ं आईसीसीआर ने आसियान-भारत मैत्री वर्ष की 30वी ंवर्षगाठं मनाने 
के लिए आसियान-भारत कार्यक्रम के लिए 14 जनवरी को रॉयल थाई 
दूतावास में एक मोहिनीअट्टम प्रदर्शन का आयोजन किया।

आईसीसीआर ने 20 फरवरी से 01 मार्च तक त्रिनिदाद और टोबगैो के 
6-सदस्यीय ड्रैगन बॉयज़ टासा बैंड समूह और पनामा से 7-सदस्यीय 
सासं्कृ तिक समूह " राइसेस सैंटेनास" की यात्रा की मेजबानी की।

अफ्रीका दिवस के अवसर पर, भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद ने 26 
मई को नई दिल्ली में अफ्रीकी मिशनो ंऔर मंत्रालय के प्रमुखो ंके लिए एक 
भारतीय पारंपरिक/लोक समूह के साथ एक सासं्कृ तिक प्रस्तुति का आयोजन 
किया। परिषद ने 3 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 
देशो ं के विदेश मंत्रियो ंकी बठैक के दौरान एक भव्य सासं्कृ तिक प्रस्तुति 
का आयोजन किया।आईसीसीआर ने 'हिदंी कवि सम्मेलन' में भाग लेने के 
लिए मॉरीशस, थाईलैंड, नेपाल और रूसी संघ से 4 हिदंी कवियो ंकी यात्रा 
की मेजबानी की। यह कार्यक्रम 16 और 17 सितंबर को वृं दावन, मथरुा में 
सेवाज्ञान संस्थानम (वाराणसी) के सहयोग से आयोजित किया गया था।

आईसीसीआर ने 10-14 अक्तूबर तक नई दिल्ली में 9वें जी-20 संसदीय 
वक्ताओ ं के शिखर सम्मेलन (पी-20) के विदेशी प्रतिनिधियो ं की यात्रा 
पर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक लोक-नृत्य समूहो ं के 
सासं्कृ तिक प्रदर्शन की व्यवस्था करके भारत की संसद का समर्थन किया। 
आईसीसीआर ने 24-30 अक्तूबर तक हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग 
से 'लोक महोत्सव कुल्लू दशहरा-2023' के लिए 11 अतंर्राष्ट्रीय समूहो ंऔर 
1 भारतीय समूह के साथ एक सासं्कृ तिक प्रदर्शन का आयोजन किया। छह 
सदस्यीय जजै फ्यूजन ग्रुप ने प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और 
07 से 16 दिसंबर तक मापुं गुब्वे सासं्कृ तिक महोत्सव के अवसर पर एक 
सासं्कृ तिक प्रदर्शन दिया।

पुरस्कार
वर्ष 2019 से 2022 के लिए निम्नलिखित पर विशिष्ट परू्व छात्र पुरस्कार (i) 
स्पेन में 11 जनवरी को डॉ. ऑस्कर रिम्बाउ पुजोल (2021), (ii) श्रीलंका 
में 27 मार्च 2023 को डॉ. आर. के. लाल मर्विन धर्मसिरी (2020), (iii) 
मंगोलिया में 28 अप्रैल को श्री ओडबयार जगरनोम (2019), (iv) डॉ 
रियाद मुस्तफा अब ूशेहदेह (2020) 5 जलुाई को फिलिस्तीन में, (v) डॉ. 
वाह वाह माउंग (2022) 2 अगस्त को म्यांमार में और (vi) गुयेन ट्रुंग खान 
(2022) 4 अगस्त वियतनाम को प्रदान किए गए।

वर्ष 2022 के लिए विश्व संस्कृ त परुस्कार 18 अप्रैल 2023 को स्लोवेनिया 
में वलस्ता पचेनर क्लैंडर को प्रदान किया गया। वर्ष 2021 और 2022 के 
लिए बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार क्रमशः वियतनाम में 04 
अगस्त 2023 को डॉ. डुओगं थी थान हुआगं और मंगोलिया में 8 जलुाई को 
श्री चोइजामटस् डेम्बेरल, खंबा नोमुन खान को प्रदान किए गए।

वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित भारतविद ्पुरस्कार डॉ. जोआना जुरेविक्ज़, 
दक्षिण एशियाई अध्ययन के अध्यक्ष, ओरिएंटल स्टडीज संकाय, वारसॉ 
विश्वविद्यालय, पोलैंड को 12 अक्तूबर को पोलैंड में प्रदान किया गया। 
विदेशो ंमें भारतीय व्यंजनो ंऔर पाक परंपराओ ंको बढ़ावा देने में उनके 
उत्कृ ष्ट योगदान के लिए 12 दिसंबर को नई दिल्ली में यएूसए, श्रीलंका, 
कोस्टा रिका, ओमान, स्वीडन और मंगोलिया के 6 चयनित रेस्तरा ं के 
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मालिको ंऔर शेफ(ओ)ं को तयैार किए गए प्रमाणपत्र के साथ एक ट्रॉफी 
प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था।

विजिटर कार्यक्रम
परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमो ं के अतंर्गत निम्नानुसार यात्राओ ंकी मेजबानी 
की:

विशिष्ट कार्यक्रम (डीवीपी): विशिष्ट आगंतकु कार्यक्रमो ं के अंतर्गत 
जनवरी-नवम्बर की अवधि के दौरान सात देशो ं नामत: दक्षिण सूडान, 
केन्या, क्रोएशिया, मिस्र, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के 
सात प्रतिनिधि।

अकादमिक आगंतुक कार्यक्रम (एवीपी): अकादमिक आगंतकु कार्यक्रमो ं
के अतंर्गत जनवरी-नवंबर की अवधि के दौरान रूस, नॉर्वे, जाम्बिया, 
सर्बिया, टोगो, यकेू और दक्षिण सूडान जैसे सात देशो ंके दस प्रतिनिधि।

जनरल-नेक्स्ट डेमोक्रे सी नेटवर्क  प्रोग्राम: 40 देशो ं के सौ से अधिक 
प्रतिनिधियो ं ने 2023 में आईसीसीआर द्वारा आयोजित जने-नेक्स्ट 
डेमोक्रे सी नेटवर्क  प्रोग्राम में भाग लिया।

हिदंी विषय/हिदंी विश्व यात्रा के अतंर्राष्ट्रीय छात्रों  के लिए विजिटर 
कार्यक्रम: बारह देशो-ंदक्षिण अफ्रीका, कंबोडिया, कनाडा, कतर, डेनमार्क , 
बागं्लादेश, रूस, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, स्विटज्रलैंड और ताजिकिस्तान 
के 31 प्रतिनिधियो ंने 20 से 29 मई तक भारत की यात्रा की।

बुद्ध भमूि वंदन यात्रा: 25 अक्तूबर से 3 नवंबर 2023 तक ग्यारह देशो ं
अर्थात ् भूटान, कंबोडिया, जापान, लाओस, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, 
वियतनाम, मलेशिया, नेपाल और दक्षिण कोरिया के तईेस प्रतिनिधियो ंने 
बदु्ध भूमि वंदन यात्रा में भाग लिया।

प्रदर्शनी
आईसीसीआर ने राधादेश, ब्रुसेल्स में भगवान नरसिहंदेव पर विशष रूप से 
ध्यान देत ेहुए दशावतारो ंको दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी 'नरसिहं और अवतार' 
का आयोजन किया। भारत भर के दो सौ विभिन्न कलाकारो ं ने पेंटिग, 
रेखाचित्रों , डिजिटल कला, मूर्तियो ंऔर वस्तुओ ंके माध्यम से प्रदर्शनी में 
योगदान दिया। आईसीसीआर ने 'मध्य अमेरिकी स्वदेशी लोग: सासं्कृ तिक 
विरासत' नामक एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। पनामा, कोस्टा 
रिका, ग्वाटमाला और अल सल्वाडोर ने प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसका 

उद्घाटन 13 अक्तूबर को इंदिरा गाधंी राष्ट्रीय कला कें द्र (आईजीएनसीए) में 
राज्य मंत्री (एमएल) द्वारा किया गया था।

प्रतिमाएं और मरू्तियाँ
जनवरी-नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, आईसीसीआर ने छत्रपति 
शिवाजी महाराज, महात्मा गाधंी, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवीदं्रनाथ 
टैगोर, डॉ. बीआर अबंडेकर, मुं शी प्रेमचंद और मौलाना आजाद जसेै 
प्रतिष्ठित नेताओ ंकी अठारह प्रतिमाएं और मूर्तियो ंको डोमिनिकन गणराज्य, 
स्विटज्रलैंड (जिनेवा), स्कॉटलैंड (एडिनबर्ग), नाइजीरिया (अबजुा और 
लागोस), हिरोशिमा (जापान), श्रीलंका, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कनाडा, 
तंजानिया आदि जैसे देशो ंके प्रमुख स्थानो ंपर स्थापना के लिए भेजी।

भारतीय सासं्कृ तिक कें द्र
विश्व के विभिन्न भागो ंमें आईसीसीआर के 38 भारतीय सासं्कृ तिक केन्द्र 
हैं। आईसीसीआर स्पेन के वलाडोलिड में कासा डे ला इंडिया को भी समर्थन 
प्रदान करता ह।ै आईसीसीआर ने मिशन/कें द्र/आईसीसी में भारतीय 
संस्कृ ति के 48 शिक्षको ं(टीआईसी) और 40 भारतीय मूल के प्रदर्शन कला 
शिक्षको ंको तनैात किया ह।ै भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद ने मिशनो/ं
केन्द्रों  को योग, भारतीय नृत्य एवं संगीत के शिक्षको ं के रूप में स्थानीय 
संसाधन व्यक्तियो ं(एलआरपी) को नियकु्त करने के लिए भी प्रोत्साहित 
किया। वर्तमान में कुल 95 एलआरपी विभिन्न मिशनो/ंकेन्द्रों /आईसीसी में 
तनैात हैं।

भारतीय प्रवासी और इच्छु क विदेशी छात्रों  के लिए भारतीय प्रदर्शन कला 
और संगीत के विषयो ंमें ऑनलाइन कक्षाएं और प्रमाणन आयोजित करने के 
लिए 4 अक्तूबर को आईसीसीआर, रूटस् 2 रूटस् और सासं्कृ तिक संसाधन 
और प्रशिक्षण कें द्र के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए।

हिदंी
भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद देश और विदेश में हिदंी भाषा के प्रचार-
प्रसार के लिए पिछले 45 वर्षों से हिन्दी की द्विमासिक पत्रिका गगनाचंल 
का प्रकाशन कर रही ह।ै आईसीसीआर ने 15-17 फरवरी को फिजी में 
12वें विश्व हिदंी सम्मेलन के आयोजन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान 
गगनाचंल पत्रिका के 12वें विश्व हिदंी सम्मेलन विशेषाकं का प्रकाशन एवं 
विमोचन किया गया।
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भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को शिक्षा 
की प्राचीन सीट – बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को 

पुनर्जीवित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया। इसकी हालिया उत्पत्ति 
मार्च 2006 में हुई जब तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.ज.े अब्दुल 
कलाम ने बिहार विधान सभा के संयकु्त सत्र को संबोधित करत ेहुए प्राचीन 
नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था।

प्राचीन नालंदा की पुनः स्थापना की मागं के लिए सहमति व्यक्त की गई, 
जिसमें कुछ दक्षिण परू्व एशियाई सरकारो ं और जनवरी 2007 में पूर्वी 
एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के सोलह सदस्य-राज्यों  के नेता और 
अक्तूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथ ेईएएस शामिल थ।े

आधनुिक नालंदा विश्वविद्यालय की अवस्थिति और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर 
प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा कें द्र के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध, 17 देशो ंद्वारा 
हस्ताक्षरित सहयोग के लिए अतंर सरकारी समझौता ज्ञापनो ंके साथ-साथ 
विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई अकादमिक और अनुसंधान साझदेारी के 
माध्यम से वर्तमान समय में इसके वैश्विक जनादेश को सुदृढ़ करते हैं।

विश्वविद्यालय बिहार में राजगीर शहर के पास 455 एकड़ के परिसर में 
अपनी नियोजित अवसंरचना की आवश्यकताओ ंके निर्माण को पूरा करने 
के अतंिम चरण में है।

नालंदा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम 2014 में शुरू किए गए थ।े 
आज तक, विश्वविद्यालय में 6 स्कू ल और 25 से अधिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम 
हैं। वर्तमान में, कुल नामाकंनो ंमें से लगभग 72% अतंरराष्ट्रीय छात्र शामिल 
हैं, जो विभिन्न स्नातकोत्तर और पीएच.डी. कर रह ेहैं।

15 अप्रैल 2023 को, नालंदा विश्वविद्यालय और विकासशील देशो ंके लिए 
अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने नालंदा विश्वविद्यालय में 
"एंगजेिगं यंग माइंड्स इनिशिएटिव" शीर्षक से जी20 यनूिवर्सिटी कनेक्ट-
लेक्चर सीरीज़ का आयोजन किया।
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अभिलेखागार और रिकॉर्ड प्रबंधन (ए एंड आरएम) प्रभाग मंत्रालय के 
अभिलेखागार और अभिलेखो ंका एक भंडार ह,ै जिसमें 1,50,000 

से अधिक फाइलें हैं। यह प्रभाग फाइलो ंके मलू्यांकन और भारतीय राष्ट्रीय 
अभिलेखागार (एनएआई) को उनके हस्तांतरण का कार्य भी करता ह ैऔर 
यह इसके पास संग्रहीत मंत्रालय के अधिकाशं अभिलेखो ंका डिजिटलीकरण 
कर चुका ह।ै यह डिजीटल डेटा को नए सर्वरो ंपर स्थानातंरित करने/भेजने 
और अभिलेखीय सामग्री की आसान पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने के लिए 
बहेतर सॉफ्टवेयर को शामिल करने की प्रक्रिया भी कर रहा है।

त्यागराज मार्ग स्थित सी-1 हटमेंट से मंत्रालय के सभी रिकॉर्ड को जवाहर 
लाल नेहरू भवन के बसेमेंट और आईएसआईएल बिल्डिंग में स्थानातंरित 
करने का काम 31 मार्च तक पूरा हो गया था।

प्रभाग ने 10,000 से अधिक परुानी पुस्तको ंऔर अत्यधिक अभिलेखीय 
मूल्य के मानचित्रों  को भारतीय उच्चायोग, लंदन से एनएआई को हस्तांतरित 
करने में भी मदद की।

इसके अलावा, प्रभाग के मार्गदर्शन में मंत्रालय और इसके विभिन्न 
कार्यालयो ंद्वारा नियमित रूप से छंटाई करने की कवायद के हिस्से के रूप में 
वर्ष के दौरान 50,000 से अधिक पुरानी फाइलो ंको नष्ट कर दिया गया था। 
मंत्रालय में संबंधित प्रादेशिक प्रभागो ंके परामर्श से इस अभ्यास की निरतर 
सुविधा के उद्देश्य से अतिरक स्थापित करने और फाइलो ंके वर्गीकरण की 
समीक्षा करने के प्रयास भी किए गए हैं। मंत्रालय के सभी अभिलेखागार 
और अभिलेखो ंके भंडारण के लिए एक ही स्थान खोजने के प्रयास भी किए 
जा रहे हैं।

अभिलेखागार

अध्याय
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अनबंुध I

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान जी20 बैठकें  
क्र.सं.   बैठक तिथि शहर, राज्य

0. राजनयिक मिशन प्रमुखो ंके साथ  आरंभिक बठैक 25-27 नवंबर स्वराज द्वीप (हवैलॉक), अडंमान और निकोबार
1. प्रथम शेरपा बठैक 04-07 दिसंबर उदयपुर, राजस्थान 
2. एसडीजी कार्यान्वयन को तीव्र करना 04 दिसंबर उदयपुर, राजस्थान 
3. विकास कार्य समूह की पहली  बठैक 13-16 दिसंबर मुं बई, महाराष्ट्र
4. विकास हते ुडाटा 13 दिसंबर मुं बई, महाराष्ट्र
5. वित्त एवं कें द्रीय बैंक प्रतिनिधियो ंकी पहली बठैक 13-15 दिसंबर बेंगलुरु, कर्नाटक
6. 21 वी ंसदी की वैश्विक चुनौतियो ंके समाधान हते ुबहुपक्षीय 

विकास बैंको ंका सुदृढ़ीकरण 
14 दिसंबर बेंगलुरु, कर्नाटक

7. फ्रे मवर्क  कार्य समूह की  पहली बठैक 16-17 दिसंबर बेंगलुरु, कर्नाटक
8. खाद्य एवं सुरक्षा के वहृत  आर्थिक निहितार्थ 16 दिसंबर बेंगलुरु, कर्नाटक
9. संयकु्त स्वास्थ्य-वित्त कार्य बल की पहली बठैक 20 दिसंबर  वर्चुअल 

10. वित्तीय समावेशन हते ु वैश्विक साझदेारी के लिए पहली बठैक 09-11 जनवरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल
11. डिजिटल नवाचार हते ुवित्तीय समावेशन 09 जनवरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल
12. थिकं20 आरंभिक बठैक 13-14 जनवरी दिल्ली, दिल्ली
13. अवसंरचना कार्य समूह की  पहली बठैक 16-17 जनवरी पुण,े महाराष्ट्र
14. सिटीज़ ऑफ टुमॉरो का वित्तपोषण 16 जनवरी पुण,े महाराष्ट्र
15. स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बठैक 18-20 जनवरी तिरुवनंतपुरम, केरल
16. मेडिकल वैल्यू पर्यटन 19 जनवरी तिरुवनंतपुरम, केरल
17. बी20 आरंभिक बठैक 22-24 जनवरी गाधंीनगर, गुजरात
18. स्टार्टअप20 आरंभिक बठैक 28-29 जनवरी हदैराबाद, तलंेगाना
19. विज्ञान20 आरंभिक बठैक 30-31 जनवरी पुडुचेरी, पुडुचेरी
20. अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बठैक 30-31 जनवरी चंडीगढ़, चंडीगढ़
21. कें द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ, अवसर और चुनौतियां 30 जनवरी चंडीगढ़, चंडीगढ़
22. शिक्षा कार्य समूह की पहली बठैक 31 जनवरी-2 फ़रवरी चेन्नई, तामिल तमिलनाडु
23. शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका 31 जनवरी चेन्नई, तामिल तमिलनाडु
24. स्थायी वित्त कार्य समूह की पहली बठैक 02-03 फ़रवरी गुवाहाटी, असम
25. स्थायी वित्त के उन्नयन हते ुपारिस्थितिकी तंत्र का क्षमता निर्माण 02 फ़रवरी गुवाहाटी, असम
26. रोज़गार कार्य समूह की पहली बठैक 02-04 फ़रवरी जोधपुर, राजस्थान 
27. वैश्विक कौशल और योग्यता समानीकरण हते ुरणनीतियो ंका 

अन्वेषण तथा सामान्य कौशल वर्गीकरण हते ुरूपरेखा का 
विकास 

02 फ़रवरी जोधपुर, राजस्थान 

अनबंुध
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क्र.सं.   बैठक तिथि शहर, राज्य
28. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की पहली बठैक 05-07 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
29. कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयएूस) 05 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
30. यथू20 आरंभिक बठैक 06-08 फ़रवरी गुवाहाटी, असम
31. पर्यटन कार्य समूह की पहली बठैक 07-09 फ़रवरी कच्छ का रण, गुजरात
32. समुदाय अधिकारिता एवं पुरातात्विक पर्यटन हेत ुग्रामीण 

पर्यटन 
07 फ़रवरी कच्छ का रण, गुजरात

33. अनुसंधान एवं नवाचार पहल सभा (आरआईआईजी) 
आरंभिक बठैक (एसईआरबी)

08-09 फ़रवरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल

34. अर्बन20 आरंभिक बठैक 09-10 फ़रवरी अहमदाबाद, गुजरात
35. पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता कार्य समूह की पहली बठैक 09-11 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
36. उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों  पर ध्यान कें द्रित करते हुए निम्नीकृत 

भूक्षेत्रों   का पुनरुद्धार  
09 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक

37. जी20 इम्पावर का आरंभ 11-12 फ़रवरी आगरा, उत्तर प्रदेश
38. कृषि  प्रतिनिधियो ंकी पहली बठैक 13-15 फ़रवरी इंदौर, मध्य प्रदेश
39. कृषि  संबंधी जी20 पहलो ंका सर्वेक्षण 13 फ़रवरी इंदौर, मध्य प्रदेश
40. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बठैक 13-15 फ़रवरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41. उ. प्र. की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं डिजिटल 

पहल
13 फ़रवरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश

42. बी20 आयोजन 17-18 फ़रवरी इंफाल, मणिपुर
43. वित्त एवं कें द्रीय बैंक प्रतिनिधियो ंकी दूसरी बठैक 22-23 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
44. नीति परिप्रेक्ष्य: क्रिप्टो परिसंपत्तियो ंके संबंध में नीतिगत 

आमसहमति की राह   
23 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक

45. संस्कृ ति कार्य समूह की  पहली बठैक 23-25 फ़रवरी खजुराहो, मध्य प्रदेश
46. खजरुाहो प्रदर्शनी 23 फ़रवरी खजुराहो, मध्य प्रदेश
47. वित्त मंत्रियो ंऔर कें द्रीय बैंक गवर्नरो ंकी पहली बठैक 24-25 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
48. कर वंचन, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना 23 फ़रवरी बेंगलुरु, कर्नाटक
49. वमुन20 आरंभिक बठैक 27-28 फ़रवरी औरंगाबाद, महाराष्ट्र
50. जी20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक 01-02 मार्च दिल्ली, दिल्ली
51. भ्रष्टाचार-रोध कार्य समूह की पहली बठैक 01-04 मार्च गुरूग्राम, हरियाणा
52. सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आईसीटी का लाभ 

उठाना 
01 मार्च गुरूग्राम, हरियाणा

53. बी20 आयोजन 02-03 मार्च आइज़ॉल, मिज़ोरम
54. आरआईआईजी आयोजन (सीएसआईआर) 02-03 मार्च राचंी, झारखंड
55. वित्तीय समावशेन हते ुवैश्विक साझदेारी के लिए दूसरी बठैक 06-07 मार्च हदैराबाद, तलंेगाना
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56. डीपीआई के माध्यम से वित्तीय समावशेन को आगे बढ़ाने के 

संबंध में उभरती अर्थव्यवस्थाओ ंके लिए ज्ञान और अनुभव 
का आदान-प्रदान 

06 मार्च हदैराबाद, तलंेगाना

57. एसएआई20 आरंभिक  बठैक 13-15 मार्च गुवाहाटी, असम
58. बी20 आयोजन 15-17 मार्च गंगटोक, सिक्किम
59. शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बठैक 15-17 मार्च अमृतसर, पंजाब
60. उभरती  हुई और विघटनकारी प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान 16 मार्च अमृतसर, पंजाब
61. स्टार्टअप20 साइड मीटिग 18-19 मार्च गंगटोक, सिक्किम
62. लेबर20 आरंभिक बठैक 19-20 मार्च अमृतसर, पंजाब
63. संयकु्त स्वास्थ्य-वित्त कार्यबल की दूसरी बठैक 20 मार्च वर्चुअल 
64. सिविल20 आरंभिक बठैक 20-22 मार्च नागपुर, महाराष्ट्र
65. स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बठैक 21-23 मार्च उदयपुर, राजस्थान 
66. स्थायी निवेश की सहायता हेत ुनॉन-प्राइसिगं पॉलिसी लीवर 21 मार्च उदयपुर, राजस्थान
67. फ्रे मवर्क  कार्य समूह की दूसरी बठैक 24-25 मार्च चेन्नई, तामिल तमिलनाडु
68. जलवाय ुपरिवर्तन और संक्रमण मार्गों के वहृत आर्थिक प्रभाव 

पर जी20-कॉप28 आयोजन
25 मार्च चेन्नई, तामिल तमिलनाडु

69. आरआईआईजी (डीबीटी) 24-25 मार्च ईटानगर-डिब्रूगढ़, अरूणाचल प्रदेश एवं  असम
70. पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता कार्य समूह की दूसरी बठैक 27-29 मार्च गाधंीनगर, गुजरात
71. जल संसाधन प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठ प्रथाएं 27 मार्च गाधंीनगर, गुजरात
72.  सासं्कृ तिक संपदा का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण 28 मार्च  वर्चुअल 
73. व्यापार एवं निवशे कार्य समूह की पहली बठैक 28-30 मार्च मुं बई, महाराष्ट्र
74. व्यापार वित्त संबंधी संगोष्ठी 28 मार्च मुं बई, महाराष्ट्र
75. अवसंरचना कार्य समूह की दूसरी बठैक 28-29 मार्च विशाखापत्तनम, आधं्र प्रदेश
76. अवसंरचना वर्गीकरण 28 मार्च विशाखापत्तनम, आधं्र प्रदेश
77. मुख्य विज्ञान सलाहकारो ंका पहला गोलमेज़ सम्मेलन 28-29 मार्च रामनगर , उत्तराखंड
78. कृषि  प्रतिनिधियो ंकी दूसरी बठैक 29-31 मार्च चंडीगढ़, चंडीगढ़
79. एएमआईएस त्वरित सहायता मंच 29 मार्च चंडीगढ़, चंडीगढ़
80. दूसरी शेरपा बठैक 30 मार्च-2 अप्रैल कुमारकोम , केरल
81. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं हरित विकास 30 मार्च कुमारकोम , केरल
82. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बठैक 30 मार्च-1 अप्रैल गाधंीनगर, गुजरात
83. त्वरित चेतावनी त्वरित कार्रवाई आपदा रोधी अवसंरचना 30 मार्च गाधंीनगर, गुजरात
84. दूसरा अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह बठैक 30-31 मार्च पेरिस, फ्रांस
85. विखंडित विश्व में जीएफएसएन का सुदृढ़ीकरण 30 मार्च पेरिस, फ्रांस
86. पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बठैक 01-04 अप्रैल दार्जिलिगं/सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
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87. एडवेंचर पर्यटन 02 अप्रैल दार्जिलिगं/सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
88. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की दूसरी बठैक 02-04 अप्रैल गाधंीनगर, गुजरात
89. वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र 02 अप्रैल गाधंीनगर, गुजरात
90. रोज़गार कार्य समूह की दूसरी बठैक 03-05 अप्रैल गुवाहाटी, असम
91. विज्ञान 20 आयोजन 03-04 अप्रैल अगरतला, त्रिपुरा
92. बी20 आयोजन 04-06 अप्रैल कोहिमा, नगालैंड
93. जी20 इम्पावर बठैक 05-06 अप्रैल तिरुवनंतपुरम, केरल
94. विकास कार्य समूह की दूसरी बठैक 06-09 अप्रैल कुमारकोम , केरल
95. विकास, न्यायोचित हरित संक्रमण एवं लाइफ 06 अप्रैल कुमारकोम , केरल
96. वित्त मंत्रियो ंऔर कें द्रीय बैंक  गवर्नरो ंकी दूसरी बठैक 12-13 अप्रैल वाशिगंटन डीसी, यएूस 
97. एमडीबी की जी20 स्वतंत्र समीक्षा की सिफ़ारिशो ंके 

कार्यान्वयन हेत ुरूपरेखा; क्रिप्टो परिसंपत्तियो ंके वहृत आर्थिक 
निहितार्थ 

12 अप्रैल वाशिगंटन डीसी, यएूस

98. स्थायी भविष्य हते ुजीवित विरासत का उपयोग 13 अप्रैल  वर्चुअल 
99. वमुन20 बठैक 13-14 अप्रैल जयपुर, राजस्थान

100. स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बठैक 17-19 अप्रैल गोवा
101. अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओ ंकी अग्रगामी बठैक 17-18 अप्रैल शिलागं, मेघालय
102. कृषि   मुख्य  वैज्ञानिको ंकी बठैक (एमएसीएस) 17-19 अप्रैल वाराणसी, उत्तर प्रदेश
103. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की दूसरी बठैक 17-19 अप्रैल हैदराबाद, तलंेगाना
104. वैश्विक तकनीक क्षेत्र की भूमिका 17 अप्रैल हदैराबाद, तलंेगाना
105. डिजिटल स्वास्थ्य 18 अप्रैल गोवा
106. सासं्कृ तिक और रचनात्मक उद्योग संवर्धन एवं  रचनात्मक 

अर्थव्यवस्था
19 अप्रैल वर्चुअल 

107. आरआईआईजी आयोजन (एसईआरबी) 19-20 अप्रैल धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
108. संस्कृ ति के संरक्षण एवं संवर्धन हेत ुडिजिटल प्रौद्योगिकियो ंका 

उपयोग 
20 अप्रैल वर्चुअल 

109. शिक्षा कार्य समूह की तीसरी  बठैक 26-28 अप्रैल भुवनशे्वर, ओडिशा
110. कार्य के भविष्य पर प्रदर्शनी 26 अप्रैल भुवनशे्वर, ओडिशा
111. यवुा20 आयोजन 26-28 अप्रैल लेह, लद्दाख
112. विज्ञान20 आयोजन 01-02 मई कावारत्ती, लक्षद्वीप
113. विकास कार्य समूह की  तीसरी  बठैक 09-11 मई गोवा
114. विकास हते ुडाटा एवं महिलाओ ंके नेतृत्व में विकास पर 

सेमिनार 
09-11 मई गोवा

115. संस्कृ ति कार्य समूह की दूसरी बठैक 15-17 मई भुवनेश्वर, ओडिशा
116. "सस्टेन: दि क्राफ्ट ईडियम" नामक प्रदर्शनी 15-17 मई भुवनेश्वर, ओडिशा
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117. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की तीसरी बठैक 15-17 मई मुं बई, महाराष्ट्र
118. संक्रमण रोडमैप; जवै ईंधन पर सेमिनार 15-17 मई मुं बई, महाराष्ट्र
119. आरआईआईजी आयोजन (एमओईएस) 18-19 मई दीव, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
120. पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता कार्य समूह की तीसरी बठैक 21-23 मई मुं बई, महाराष्ट्र
121. समुद्र तट सफाई अभियान 21 मई मुं बई, महाराष्ट्र
122. पर्यटन कार्य समूह की  तीसरी बठैक 22-24 मई श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
123. तीसरा पर्यटन डब्ल्यूजी साइड ईवेंट 22-24 मई श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
124. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बठैक 23-25 मई मुं बई, महाराष्ट्र
125. दूसरा आपदा जोखिम न्यूनीकरण साइड ईवेंट 23-25 मई मुं बई, महाराष्ट्र
126. व्यापार एवं निवेश कार्य समूह  की दूसरी बठैक 23-25 मई बेंगलुरु, कर्नाटक
127. दूसरा व्यापार एवं निवेश: साइड ईवेंट 23-25 मई बेंगलुरु, कर्नाटक
128. भ्रष्टाचार-रोध कार्य समूह की दूसरी बठैक 25-27 मई ऋषिकेश, उत्तराखंड
129. दूसरा भ्रष्टाचार-रोध साइड ईवेंट 25-27 मई ऋषिकेश, उत्तराखंड
130. रोज़गार कार्य समूह की  तीसरी बठैक 31 मई- 2 जनू जिनेवा, स्विटज़्रलैंड
131. तीसरा रोज़गार कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 31 मई- 2 जनू जिनेवा, स्विटज़्रलैंड
132. तीसरा स्वास्थ्य कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 04-06 जनू हदैराबाद, तलंेगाना
133. अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की तीसरी बठैक  05-07 जून  गोवा
134. तीसरा अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह बठैक साइड 

ईवेंट 
05-07 जनू गोवा

135. विकास कार्य समूह की चौथी  बठैक 06-09 जनू दिल्ली, दिल्ली
136. स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बठैक 04-06 जनू हदैराबाद, तलंेगाना
137. विकास कार्य समूह की चौथी बठैक 06-09 जनू दिल्ली, दिल्ली
138. विकास मंत्रियो ंकी बठैक 11-13 जनू वाराणसी, उत्तर प्रदेश
139. एसएआई20 बठैक 12-14 जनू गोवा
140. फ्रे मवर्क  कार्य समूह की तीसरी बठैक 12-14 जनू कोच्चि, केरल
141. तीसरा फ्रे मवर्क  कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 12-14 जनू कोच्चि, केरल
142. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की तीसरी बठैक 12-14 जनू पुण,े महाराष्ट्र
143. तीसरा डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 12-14 जनू पुण,े महाराष्ट्र
144. कृषि  प्रतिनिधियो ंकी तीसरी बठैक 15-17 जनू हदैराबाद, तलंेगाना
145. तीसरा कृषि  प्रतिनिधि बठैक साइड ईवेंट 15-17 जनू हदैराबाद, तलंेगाना
146. वमुन20 शिखर सम्मेलन 15-16 जनू महाबलीपुरम, तमिलनाडु
147. विज्ञान20 आयोजन 16-17 जनू भोपाल, मध्य प्रदेश
148. कृषि  मंत्रियो ंकी बठैक 17 जनू हदैराबाद, तलंेगाना
149.  पर्यटन कार्य समूह की चौथी बठैक 19-20 जनू गोवा
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क्र.सं.   बैठक तिथि शहर, राज्य
150. चौथा पर्यटन कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 19-20 जनू गोवा
151. स्थायी वित्त कार्य समूह की तीसरी बठैक 19-21 जनू महाबलीपुरम, तमिलनाडु
152. तीसरा स्थायी वित्त कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 19-21 जनू महाबलीपुरम, तमिलनाडु
153. शिक्षा कार्य समूह की चौथी  बठैक 20-21 जनू पुण,े महाराष्ट्र
154. चौथा शिक्षा कार्य समूह बठैक साइड ईवेंट 20-21 जनू पुण,े महाराष्ट्र
155. पर्यटन मंत्रियो ंकी बठैक 21-22 जनू गोवा
156. श्रम20 बठैक 22-23 जनू पटना, बिहार
157. शिक्षा मंत्रियो ंकी बठैक 22 जनू पुण,े महाराष्ट्र
158. संयकु्त स्वास्थ्य-वित्त कार्यबल की तीसरी बठैक 22 जनू वर्चुअल 
159. वित्तीय समावशेन हते ुवैश्विक साझदेारी के लिए तीसरी बठैक 24-26 जनू बाली, इंडोनेशिया
160. अवसंरचना कार्य समूह  की   तीसरी  बैठक 26-28 जनू ऋषिकेश, उत्तराखंड
161. स्थायी शहरो ंके लिए रोडमैप पर साइड ईवेंट उच्च स्तरीय 

सेमिनार 
26-28 जनू ऋषिकेश, उत्तराखंड

162. बी20 आयोजन 01 जलुाई सूरत, गुजरात
163. स्टार्टअप20 समिट बठैक 03-04 जलुाई गुरूग्राम, हरियाणा
164. आरआईआईजी बठैक 04-05 जलुाई मुं बई, महाराष्ट्र
165. अनुसंधान मंत्रियो ंकी बठैक 05-06 जलुाई मुं बई, महाराष्ट्र
166. अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओ ंकी बठैक (एसईएलएम) 06-07 जलुाई बेंगलुरु, कर्नाटक
167. अर्बन20 समिट 07-08 जलुाई अहमदाबाद, गुजरात
168. संस्कृ ति कार्य समूह की  तीसरी  बठैक 09-12 जलुाई हम्पी , कर्नाटक
169. जएेसडब्ल्यू में साइड ईवेंट 09-12 जलुाई हम्पी , कर्नाटक
170. व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की तीसरी बठैक 10-12 जलुाई केवड़िया , गुजरात
171. व्यापार अवसंरचना पर सेमिनार 10-12 जलुाई केवड़िया , गुजरात
172. तीसरी शेरपा बठैक 13-16 जलुाई हम्पी , कर्नाटक
173. एनएफटी, एआई और मेटावर्स के यगु में अपराध और सुरक्षा 

पर सम्मेलन 
13-14 जलुाई गुरूग्राम, हरियाणा

174. वित्त और कें द्रीय बैंक  प्रतिनिधियो ंकी तीसरी बठैक 14-15 जलुाई गाधंीनगर, गुजरात
175. वित्त मंत्रियो ंऔर कें द्रीय बैंक गवर्नरो ंकी तीसरी बठैक 17-18 जलुाई गाधंीनगर, गुजरात
176. ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की चौथी बठैक 19-20 जलुाई गोवा
177. रोज़गार कार्य समूह की  चौथी बठैक 19-20 जलुाई इंदौर, मध्य प्रदेश
178. विज्ञान20 समिट 21-22 जलुाई कोयंबटूर, तमिलनाडु
179. श्रम और रोज़गार मंत्रियो ंकी बठैक 21 जलुाई इंदौर, मध्य प्रदेश
180. ऊर्जा मंत्रियो ंकी बठैक 22 जलुाई गोवा
181. आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बठैक 24-26 जलुाई चेन्नई, तमिलनाडु
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क्र.सं.   बैठक तिथि शहर, राज्य
182. डीआरआर साइड ईवेंट 24-26 जलुाई चेन्नई, तमिलनाडु
183. पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता कार्य समूह की चौथी बठैक 26-27 जलुाई चेन्नई, तमिलनाडु
184. ईसीएसडब्ल्यूजी साइड ईवेंट 26-27 जलुाई चेन्नई, तमिलनाडु
185. पर्यावरण और जलवाय ुस्थिरता मंत्रियो ंकी बठैक 28 जलुाई चेन्नई, तमिलनाडु
186. सिविल20 समिट 30-31 जलुाई जयपुर, राजस्थान 
187. जी20 इम्पावर समिट 01-02 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
188. जी20 इम्पावर साइड ईवेंट 01-02 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
189. थिकं20 समिट 01-02 अगस्त मैसूर, कर्नाटक
190.  महिला अधिकारिता पर  मंत्रिस्तरीय बठैक 02-04 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
191. भ्रष्टाचार-रोध कार्य समूह की तीसरी बठैक 09-11 अगस्त कोलकाता, पश्चिम बंगाल
192. भ्रष्टाचार- रोध मंत्रियो ंकी बठैक 12 अगस्त कोलकाता, पश्चिम बंगाल
193. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की चौथी बठैक 16-18 अगस्त बेंगलुरु, कर्नाटक
194. साइड ईवेंट: डिजिटल नवाचार गठबंधन शिखर सम्मेलन 16-18 अगस्त बेंगलुरु, कर्नाटक
195. यवुा20 समिट बठैक 17-20 अगस्त वाराणसी, उत्तर प्रदेश
196. स्वास्थ्य कार्य समूह की चौथी बठैक  17 अगस्त  गाधंीनगर, गुजरात
197. आयषु पर साइड ईवेंट 17 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
198. स्वास्थ्य मंत्रियो ंकी बठैक 18-19 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
199. डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियो ंकी बठैक 19 अगस्त बेंगलुरु, कर्नाटक
200. स्वास्थ्य-वित्त मंत्रियो ंकी संयकु्त बठैक 19 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
201. चौथा व्यापार एवं निवशे कार्य समूह 21-22 अगस्त जयपुर, राजस्थान
202. संस्कृ ति कार्य समूह की  चौथी बठैक 24-25 अगस्त वाराणसी, उत्तर प्रदेश
203. व्यापार एवं निवेश मंत्रियो ंकी बठैक 24-25 अगस्त जयपुर, राजस्थान 
204. बी20 समिट 25-27 अगस्त दिल्ली, दिल्ली
205. संस्कृ ति मंत्रियो ंकी बठैक 26 अगस्त वाराणसी, उत्तर प्रदेश
206. दूसरा मुख्य विज्ञान सलाहकारो ंका  गोलमेज़ सम्मेलन 27-29 अगस्त गाधंीनगर, गुजरात
207. चौथी शेरपा बठैक 03-06 सितम्बर गुरूग्राम, हरियाणा
208. बी20 आयोजन 04-05 सितम्बर ग्वालियर, मध्य प्रदेश
209. वित्त प्रतिनिधियो ंकी बठैक 05-06 सितम्बर दिल्ली, दिल्ली
210. शेरपा और वित्त प्रतिनिधियो ंकी संयकु्त बठैक 06 सितम्बर दिल्ली, दिल्ली
211. जी20 समिट 09-10 सितम्बर दिल्ली, दिल्ली
212. स्थायी वित्त कार्य समूह की चौथी बठैक 13-14 सितम्बर वाराणसी, उत्तर प्रदेश
213. वित्तीय समावशेन हते ुवैश्विक साझदेारी के लिए चौथी बठैक 14-16 सितम्बर मुं बई, महाराष्ट्र
214. जीपीएफआई साइड ईवेंट 14-16 सितम्बर मुं बई, उत्तर प्रदेश
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215. फ्रे मवर्क  कार्य समूह की  चौथी बठैक 18-19 सितम्बर रायपुर, छत्तीसगढ
216.  अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना  कार्य समूह की चौथी बठैक 20-22 सितम्बर सियोल, कोरिया गणराज्य 
217. आईएफएडब्ल्यूजी साइड ईवेंट 20-22 सितम्बर सियोल, कोरिया गणराज्य 
218. अवसंरचना कार्य समूह  की  चौथी बठैक 21-22 सितम्बर खजुराहो, मध्य प्रदेश
219. आईडब्ल्यूजी साइड ईवेंट 21-22 सितम्बर खजुराहो, मध्य प्रदेश
220. एमडीबी के सुदृढ़ीकरण पर जी20 विशेषज्ञ समूह 26 सितम्बर दिल्ली, दिल्ली
221. अतंरराष्ट्रीय कराधान पर जी20 एशिया प्रशातं क्षेत्रीय 

कार्यशाला  
05 अक्टूबर नागपुर, महाराष्ट्र

222. वित्त और कें द्रीय बैंक प्रतिनिधियो ंकी चौथी बठैक 11 अक्टूबर मराकेश, मोरक्को
223. वित्त मंत्रियो ंऔर कें द्रीय बैंक गवर्नरो ंकी चौथी बठैक 12-13 अक्टूबर मराकेश
224. संसद20 शिखर सम्मेलन 12-14 अक्टूबर दिल्ली, दिल्ली
225. लाइफ पर संसदीय मंच 12 अक्टूबर दिल्ली, दिल्ली
226. बी20 आयोजन 17 नवंबर शिमला, हिमाचल प्रदेश
227. जी20 वर्चुअल समिट 22 नवंबर वर्चुअल 
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अनबंुध II 

जी20 बैठको ंके लिए शहरो ंऔर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों  की सूची  

क्र.सं.   जी20 शहरो ंकी सूची राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 
1. स्वराज द्वीप (हवैलॉक) -कर्टेन रेज़र अडंमान और निकोबार द्वीप समूह
2. उदयपरु राजस्थान
3. मुं बई महाराष्ट्र
4. बेंगलुरु कर्नाटक
5. कोलकाता पश्चिम बंगाल
6. दिल्ली दिल्ली
7. पुणे महाराष्ट्र
8. तिरुवनंतपुरम केरल
9. गाधंीनगर गुजरात
10. हदैराबाद तलंेगाना
11. पुदचेुरी पुदचेुरी
12. चंडीगढ़ चंडीगढ़
13. चेन्नई तमिलनाडु
14. गुवाहाटी असम
15. जोधपुर राजस्थान 
16. कच्छ का रण गुजरात 
17. अहमदाबाद गुजरात
18. आगरा उत्तर प्रदेश
19. इंदौर मध्य प्रदेश
20. लखनऊ उत्तर प्रदेश
21. इंफाल मणिपुर
22. खजरुाहो मध्य प्रदेश
23. औरंगाबाद महाराष्ट्र
24. गुरूग्राम हरियाणा
25. आइज़ॉल मिज़ोरम
26. राचंी झारखंड
27. गंगटोक सिक्किम
28. अमृतसर पंजाब
29. नागपुर महाराष्ट्र
30. ईटानगर अरूणाचल प्रदेश
31. डिब्रूगढ़ असम

अनबंुध

283



क्र.सं.   जी20 शहरो ंकी सूची राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 
32. विशाखापत्तनम आधं्र प्रदेश
33. रामनगर उत्तराखंड
34. कुमारकोम केरल
35. दार्जिलिगं पश्चिम बंगाल
36. अगरतला त्रिपुरा
37. कोहिमा नगालैंड
38. जयपुर राजस्थान
39. गोवा गोवा
40. वाराणसी उत्तर प्रदेश
41. शिलागं मेघालय
42. धर्मशाला हिमाचल प्रदेश
43. भुवनेश्वर ओडिशा
44. लेह लद्दाख
45. बंगाराम लक्षद्वीप द्वीप समूह
46. शिमला हिमाचल प्रदेश
47. दीव दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव
48. श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर
49. ऋषिकेश उत्तराखंड
50. भोपाल मध्य प्रदेश
51. कोच्चि केरल
52. महाबलीपुरम तमिलनाडु
53. केवड़िया गुजरात
54. पटना बिहार
55. सूरत गुजरात
56. हम्पी कर्नाटक
57. कोयंबटूर तमिलनाडु
58. मैसूर कर्नाटक
59. ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश
60. रायपुर छत्तीसगढ
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अनबंुध III 

जी20 तंत्र

शेरपा ट्रैक 
.	1 कृषि  कार्य समूह
.	2 भ्रष्टाचार-रोध कार्य समूह
.	3 संस्कृ ति कार्य समूह
.	4 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह
.	5 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह
.	6 विकास कार्य समहू
.	7 शिक्षा कार्य समूह
.	8 रोज़गार कार्य समूह
.	9 पर्यावरण एवं जलवाय ुस्थिरता कार्य समहू 

.	10 ऊर्जा सं क्र म ण  कार्य समूह
.	11 स्वास्थ्य कार्य समूह
.	12 व्यापार ए वं  निवेश कार्य समूह
.	13 पर्यटन कार्य समूह

वित्त ट्रैक 
1.	 फ्रे मवर्क  कार्य समूह

.	2 अतंरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना 
3.	 अवसंरचना कार्य समूह
4.	 स्थायी वित्त कार्य समूह

.	5 वित्तीय समावेशन हते ुवैश्विक साझदेारी  

.	6 संयकु्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्यबल

.	7 अतंरराष्ट्रीय कराधान कार्यसूची

.	8 वित्तीय क्षेत्र संबंधी मुद्दे 

सहभागिता समहू
.	1 बिज़नेस20
.	2 सिविल20
.	3 श्रम20
.	4 संसद20
.	5 विज्ञान20

6.	 एसएआई20
.	7 स्टार्टअप20

8.	 थिकं20
9.	 अर्बन20
10.	 वमुन20

.	11 यवुा20

पहलें 
.	1 अनुसंधान और नवाचार पहल सभा (आरआईआईजी)
.	2 अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओ ंकी बठैक (एसईएलएम)
.	3 जी20 इम्पावर 
.	4 मुख्य विज्ञान सलाहकारो ंकी गोलमेज़ बठैक (सीएसएआर)
.	5 कृषि  मुख्य वैज्ञानिको ंकी बठैक (एमएसीएस)

6.	 "एनएफटी, एआई और मेटावर्स के यगु में अपराध और सुरक्षा" पर जी20 
सम्मेलन

स्वतंत्र मंत्रिस्तरीय बैठकें   
.	1 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक

2.	 महिला अधिकारिता पर मंत्रिस्तरीय बठैक 
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अनबंुध IV 

नई दिल्ली जी20 नेताओ ंके शिखर सम्मेलन (09-10 सितम्बर  2023) में भागीदारी 

I. जी20 सदस्य

क्र.सं.   जी20 सदस्य नेता/ प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम
1. अफ़्रीकी संघ अज़ाली असौमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति 

अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष 
2. अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज़ राष्ट्रपति 
3. ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज़ प्रधानमंत्री
4. ब्राज़ील लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति 
5. कनाडा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री
6. चीन ली कियागं प्रधानमंत्री 
7. यरूोपीय संघ आयोग उर्सुला वॉन डेर लियेन अध्यक्ष
8. यरूोपीय संघ परिषद चार्ल्स मिशेल अध्यक्ष
9. फ्रांस इमैनुअल मैक्रों  राष्ट्रपति 
10 जर्मनी ओलाफ़ स्कोल्ज़ चासंलर 
11 इंडोनेशिया जोको विडोडो राष्ट्रपति 
12 इटली जियोर्जिया मेलनी प्रधानमंत्री
13 जापान फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री
14 मके्सिको रकेल ब्यूनरोस्त्रो साचेंज़ अर्थव्यवस्था मंत्री
15 कोरिया गणराज्य यनू सुक येओल राष्ट्रपति 
16 रूस सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री
17 सऊदी अरब मुहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस 
18 दक्षिण अफ़्रीका साइरिल रामफोसा राष्ट्रपति 
19 तरु्किये रेसेप तयैप एरडोगन राष्ट्रपति 
20 यकेू ऋषि सुनक प्रधानमंत्री
21 यएूसए जो बाइडेन राष्ट्रपति 

II. अतिथि देश

क्र. सं.   देश नेता/ प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम
1. बागं्लादेश शेख़ हसीना प्रधानमंत्री
2. मिस्र अब्देल फत्तह अल-सीसी राष्ट्रपति 
3. मॉरीशस प्रविदं कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री
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क्र. सं.   देश नेता/ प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम
4. नीदरलैंड मार्क  रूटे प्रधानमंत्री
5. नाइजीरिया बोला अहमद टीनुबू राष्ट्रपति 
6. ओमान असद बिन तारिक बिन तैमुर अल सईद उप प्रधानमंत्री
7. सिगंापुर ली सिएन लंूग प्रधानमंत्री
8. स्पेन नादिया काल्विनो सरकार के उप राष्ट्रपति 
9. संयकु्त अरब अमीरात शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान राष्ट्रपति 

III. अतंरराष्ट्रीय संगठन

क्र.सं.   अतंरराष्ट्रीय संगठन प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम

1. एशियाई विकास बैंक  (एडीबी) मसात्सुगु असकावा अध्यक्ष

2. आपदा-रोधी  अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) अमित प्रोथी महानिदेशक

3. वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) क्लास नॉट अध्यक्ष 

4. अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) गिल्बर्ट एफ.s हौगंबो महानिदेशक

5. अतंरराष्ट्रीय मदु्रा कोष  (आईएमएफ) क्रिस्टालिना जॉर्जीवा प्रबंध निदेशक

6. अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अजय माथरु महानिदेशक

7. आर्थिक सहयोग एवं  विकास संगठन (ओईसीडी) मथैियास कॉर्मन महासचिव

8. विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) अजयपाल सिहं बंगा अध्यक्ष

9. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस महानिदेशक

10. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) न्गोज़ि ओकोन्जो इवेला महानिदेशक

11. संयकु्त राष्ट्र (यएून) एंटोनियो गुटेरेस महासचिव
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अनबंुध V

जी20 नेताओ ंके वर्चुअल शिखर सम्मेलन (22 नवंबर 2023) में भागीदारी 

I. जी20 सदस्य

क्र.सं.   जी20 सदस्य नेता/ प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम

1. ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज़ प्रधानमंत्री

2. जापान फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री

3. कोरिया गणराज्य हान डक-सू प्रधानमंत्री

4. चीन ली कियागं प्रधानमंत्री

5. इंडोनेशिया एयरलंगा हार्टार्टो आर्थिक मामलो ंके समन्वय मंत्री

6. सऊदी अरब मुहम्मद अल-जादान वित्त मंत्री

7. रूस व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति 

8. तरु्किये रेसेप तयैप एरडोगन राष्ट्रपति 

9. दक्षिण अफ़्रीका ग्रेस नलेडी मंडीसा पंडोर अतंरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री (विदेश 
मंत्री)

10. जर्मनी ओलाफ़ स्कोल्ज़ चासंलर 

 11. इटली जियोर्जिया मेलनी प्रधानमंत्री

12. यरूोपीय संघ आयोग उर्सुला वॉन डेर लियेन अध्यक्ष

13. यरूोपीय संघ परिषद रोडोल्फ़ रग्गेरी
(अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल द्वारा  एक लिखित वक्तव्य 
प्रेषित किया गया)

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

14. फ्रांस इमैनुअल मैक्रों  राष्ट्रपति 

15. यकेू ओलिवर डाउडेन उप प्रधानमंत्री

16. ब्राज़ील लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति 

17. अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज़ राष्ट्रपति

18. यएूसए जनेेट येलेन सेक्रेटर ी ऑफ दि ट्रेजरी 

19. कनाडा जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो  प्रधानमंत्री

20. मके्सिको एलिसिया बार्सिना विदेश मामलो ंकी सचिव (विदेश मंत्री)

21. अफ़्रीकी संघ अज़ाली असौमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति 
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष 
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II. अतिथि देश

क्र.सं.   देश नेता/ प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम
1. सिगंापुर ली सिएन लंूग प्रधानमंत्री
2. बागं्लादेश शेख़ हसीना प्रधानमंत्री
3. मॉरीशस प्रविदं कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री
4. ओमान असद बिन तारिक बिन तैमुर अल सईद उप प्रधानमंत्री
5. संयकु्त अरब अमीरात शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान राष्ट्रपति 
6. मिस्र हाला हलेमी एल-सईद

(राष्ट्रपति अल-सीसी द्वारा एक लिखित वक्तव्य प्रेषित 
किया गया)

योजना एवं  आर्थिक विकास मंत्री 

7. नाइजीरिया काशिम शेट्टीमा मुस्तफा उप राष्ट्रपति 
8. नीदरलैंड मार्क  रूटे प्रधानमंत्री
9. स्पेन पेड्रो साचेंज़ सरकार के राष्ट्रपति 

III. अतंरराष्ट्रीय संगठन

क्र.सं.   अतंरराष्ट्रीय संगठन प्रतिनिधि मंडल प्रमखु का नाम पदनाम
1. संयकु्त राष्ट्र (यएून) एंटोनियो गुटेरेस महासचिव
2. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) मसात्सुगु असकावा अध्यक्ष
3. आपदा-रोधी  अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) अमित प्रोथी महानिदेशक
4. वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) क्लास नॉट अध्यक्ष 
5. अतंरराष्ट्रीय मदु्रा कोष (आईएमएफ) क्रिस्टालिना जॉर्जीवा प्रबंध निदेशक
6. अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) गिल्बर्ट एफ. हौगंबो महानिदेशक
7. अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अजय माथरु महानिदेशक
8. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) मथैियास कॉर्मन महासचिव
9.  विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) अजयपाल सिहं बंगा अध्यक्ष
10. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एचओ) टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस महानिदेशक

11. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) न्गोज़ि ओकोन्जो इवेला महानिदेशक
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अनबंुध VI

जनवरी 2023 से सम्पूर्ण प्राधिकार करारो ंकी सूची

क्रम संख्या विषय जारी करने की तिथि देश

1. भारत गणराज्य की सरकार और स्पेन अधिराज्य के बीच सीमा शुल्क मामलो ंमें सहयोग और 
पारस्परिक सहायता के संबंध में करार

08.12.2023 स्पेन

2. आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन  से संबंधित समृद्धि करार के लिए हिदं-प्रशातं आर्थिक ढाचंा 14.11.2023 आई पी ई एफ

3. अर्जेंटीना गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा करार 21.07.2023 अर्जेंटीना

4. भारत गणराज्य की सरकार और रोमानिया सरकार के बीच रक्षा सहयोग के संबंध में करार 14.03.2023 रोमानिया
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 अनबंुध- VII 

जनवरी 2023 से किए गए अनुसमर्थनो ंकी सूची 
क्रम सं. विषय देश हस्ताक्षर किए जाने 

की तारीख
अनसुमर्थन किए 
जाने की  तारीख 

1. सीमा शुल्क मामलो ंमें सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत गणराज्य 
की सरकार और आर्मीनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।

आर्मीनिया 23.07.2023 09.08.2023

2. श्रव्य-दृश्य सह-उत्पादन पर भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया 
सरकार के बीच करार

ऑस्ट्रेलिया 10.03.2023 14.08.2023

3. राजनयिक पासपोर्ट धारको ंके लिए वीज़ा छूट पर भारत गणराज्य की 
सरकार और ऑस्ट्रियाई संघीय सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए

ऑस्ट्रिया 13.05.2023 09.10.2023

4. व्यापक प्रवासन आवाजाही सहभागिता पर भारत गणराज्य की सरकार और 
ऑस्ट्रियाई संघीय सरकार के बीच करार।

ऑस्ट्रिया 13.05.2023 10.07.2023

5. आय पर करो ंके संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन 
की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील के संघीय 
गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय में संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल।

ब्राज़ील 24.08.2022 13.06.2023

6. भारत गणराज्य की सरकार और आपदा प्रतिरोधी बनुियादी ढाचें के लिए 
गठबंधन (सीडीआरआई) के बीच मखु्यालय करार।

सीडीआरआई 22.08.2022 09.08.2023

7. राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारको ंके लिए वीज़ा अपेक्षाओ ंसे 
छूट पर भारत गणराज्य की सरकार और फिजी गणराज्य की सरकार के बीच 
करार

फ़िजी 16.02.2023 29.09.2023

8. व्यापक प्रवासन और आवाजाही सहभागिता पर भारत गणराज्य की सरकार 
और जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच करार

जर्मनी 05.12.2022 17.02.2023

9. कृषि  के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के कृषि  एवं किसान कल्याण 
मंत्रालय और हेलेनिक गणराज्य के विकास एवं खाद्य मंत्रालय के बीच 
समझौता ज्ञापन

हलेेनिक गणराज्य 25.08.2023 29.09.2023

10. अतंर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 
बीआईएस प्रोटोकॉल 

अतंरराष्ट्रीय नागर 
विमानन

07.12.1944 05.09.2023

11. अतंर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनचु्छेद 56 में संशोधन से संबंधित 
प्रोटोकॉल

अतंरराष्ट्रीय नागर 
विमानन

07.12.1944 05.09.2023

12. अतंर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनचु्छेद 50(ए) में संशोधन से 
संबंधित प्रोटोकॉल

अतंरराष्ट्रीय नागर 
विमानन

07.12.1944 05.09.2023

13. आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित समृद्धि करार के लिए इंडो-पैसिफिक 
आर्थिक ढाचंा

आईपीईएफ 14.11.2023 28.12.2023

14. राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारको ंके लिए वीज़ा अपेक्षाओ ंसे 
छूट पर भारत गणराज्य की सरकार और पलाऊ गणराज्य की सरकार के 
बीच करार

पलाउ 18.07.2022 24.11.2023

15. त्वरित प्रभाव परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत अनुदान सहायता के 
संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीसं गणराज्य की सरकार के 
बीच करार

फिलिपीसं 07.02.2023 31.03.2023

अनबंुध
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क्रम सं. विषय देश हस्ताक्षर किए जाने 
की तारीख

अनसुमर्थन किए 
जाने की  तारीख 

16. शातंिपूर्ण उद्देश्यों  के लिए अनुसंधान और बाह्य अतंरिक्ष के उपयोग के क्षेत्र 
में और प्रक्षेपण वाहनो ंऔर भू-आधारित अतंरिक्ष बनुियादी ढाचें के निर्माण 
और संचालन में सहयोग के कारण प्रौद्योगिकी संरक्षण पर भारत गणराज्य 
की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच करार

रूस 01.12.2021 05.12.2023

17. नारकोटिक्स ड्रग्स, मनोदैहिक पदार्थों और रासायनिक अग्रदूतो ंकी अवैध 
तस्करी और अवैध व्यापार से निपटने के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार 
और सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

सऊदी अरब 29.10.2019 21.07.2023
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अनबंुध- VIII

2023 में संपन्न संधियो,ं करारो,ं समझौता ज्ञापनो ंकी सूची 

 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

1. अर्जेंटीना गणराज्य और भारत गणराज्य के 
बीच सामाजिक सुरक्षा करार

29.09.2023 अभी लागू किया 
जाना है

अर्जेंटीना विदेश मंत्रालय 

2. सीमा शुल्क मामलो ं में सहयोग और 
पारस्परिक सहायता पर भारत गणराज्य 
की सरकार और आर्मीनिया गणराज्य की 
सरकार के बीच करार 

23.06.2023 09.08.2023 आर्मीनिया वित्त मंत्रालय

3. भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया 
सरकार के बीच श्रव्य-दृश्य सह-उत्पादन 
करार 

10.03.2023 अभी लागू किया 
जाना है

ऑस्ट्रेलिया सूचना एवं 
प्रसारण मंत्रालय 

4. खेलो ंमें सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया गणराज्य की 
सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के 
बीच समझौता ज्ञापन

07.03.2023 07.03.2023 ऑस्ट्रेलिया यवूा मामले एवं 
खेल मंत्रालय 

5. भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया 
सरकार के बीच प्रवासन और गतिशीलता 
साझदेारी समझौता

23.05.2023 23.05.2023 ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय

6. व्यापक प्रवासन और आवाज़ाही सहभागिता  
पर भारत गणराज्य की सरकार और 
ऑस्ट्रियाई संघीय सरकार के बीच करार 

13.05.2023 01.09.2023 ऑस्ट्रिया विदेश मंत्रालय

7. भारत गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट 
धारको ंऔर ऑस्ट्रिया गणराज्य के राजनयिक 
पासपोर्ट धारको ंके लिए वीज़ा छूट पर भारत 
गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रियाई संघीय 
सरकार के बीच करार

13.05.2023 01.09.2023 ऑस्ट्रिया विदेश मंत्रालय

8. भारत में मौसम और जलवाय ु के लिए 
बिम्सटेक कें द्र की स्थापना के लिए भारत 
गणराज्य की सरकार और बहु क्षेत्रीय 
तकनीकी एवं  आर्थिक सहयोग  हते ु बंगाल 
की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सचिवालय के 
बीच मेजबान देश करार

24.08.2023 24.08.2023 बिम्सटेक विदेश मंत्रालय

8. भारत में मौसम और जलवाय ु के लिए 
बिम्सटेक कें द्र की स्थापना के लिए भारत 
गणराज्य की सरकार और बहु क्षेत्रीय 
तकनीकी एवं  आर्थिक सहयोग  हते ु बंगाल 
की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सचिवालय के 
बीच मेजबान देश करार

24.08.2023 24.08.2023 बिम्सटेक विदेश मंत्रालय

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

8. भारत में मौसम और जलवाय ु के लिए 
बिम्सटेक कें द्र की स्थापना के लिए भारत 
गणराज्य की सरकार और बहु क्षेत्रीय 
तकनीकी एवं  आर्थिक सहयोग  हते ु बंगाल 
की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सचिवालय के 
बीच मेजबान देश करार

24.08.2023 24.08.2023 बिम्सटेक विदेश मंत्रालय

8. भारत में मौसम और जलवाय ु के लिए 
बिम्सटेक कें द्र की स्थापना के लिए भारत 
गणराज्य की सरकार और बहु क्षेत्रीय 
तकनीकी एवं  आर्थिक सहयोग  हते ु बंगाल 
की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सचिवालय के 
बीच मेजबान देश करार

24.08.2023 24.08.2023 बिम्सटेक विदेश मंत्रालय

8. भारत में मौसम और जलवाय ु के लिए 
बिम्सटेक कें द्र की स्थापना के लिए भारत 
गणराज्य की सरकार और बहु क्षेत्रीय 
तकनीकी एवं  आर्थिक सहयोग  हते ु बंगाल 
की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सचिवालय के 
बीच मेजबान देश करार

24.08.2023 24.08.2023 बिम्सटेक विदेश मंत्रालय

13. चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग 
पर कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत 
सरकार और एजेंसिया नैशनल डी रेग्यूलेशन, 
कंट्रोल वाई विजिलेंसिया सैनिट्रिया आर्क सा, 
डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा परेेज़ के बीच 
समझौता ज्ञापन

07.11.2023 07.11.2023 इक्वाडोर स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण 
मंत्रालय

14. संस्कृ ति के क्षेत्र में भारत गणराज्य और मिस्र 
अरब गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन

25.01.2023 25.01.2023 मिस्र मंत्रालय संस्कृ ति

15. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर 
भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मिस्र अरब 
गणराज्य के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन

25.01.2023 25.01.2023 मिस्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

16.  साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय कंप्यूटर 
आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-
इन) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय (एमईआईटीवाई) भारत गणराज्य 
और मिस्र की कंप्यूटर आपातकालीन तैयारी 
टीम (ईजी-सीईआरटी) राष्ट्रीय दूरसंचार 
नियामक प्राधिकरण (एनटीआरए) संचार 
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अरब 
गणराज्य मिस्र के बीच समझौता ज्ञापन 

25.01.2023 25.01.2023 मिस्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

17. कृषि  और संबद्ध मामलो ं के क्षेत्र में सहयोग 
पर भारत गणराज्य के कृषि  एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय और मिस्र अरब गणराज्य 
के कृषि  एवं भमूि सुधार मंत्रालय के बीच 
समझौता ज्ञापन

25.06.2023 25.06.2023 मिस्र
कृषि  एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय

18. यवुा मामलो ंमें सहयोग पर भारत गणराज्य 
की सरकार के यवुा मामले एवं खेल मंत्रालय 
और मिस्र अरब गणराज्य सरकार के यवुा एवं 
खेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

25.01.2023 25.01.2023 मिस्र यवूा मामले एवं 
खेल मंत्रालय 

19. भारत गणराज्य और मिस्र अरब गणराज्य के 
बीच रणनीतिक सहभागिता करार

25.06.2023 25.06.2023 मिस्र विदेश मंत्रालय

20. भारत गणराज्य और मिस्र अरब गणराज्य के 
बीच रणनीतिक सहभागिता करार

25.06.2023 अभी लागू किया 
जाना है

मिस्र विदेश मंत्रालय

21. राजनयिक मिशन या कोसंली कें द्र के सदस्यों  
के आश्रितो ं को लाभकारी रोज़गार में 
नियोजित करने के लिए अधिकृत करने हेत ु
भारत गणराज्य की सरकार और इक्वेट ोरियल 
गिनी गणराज्य की सरकार के बीच करार

10.05.2023 10.05.2023 इक्वेट ोरियल गिनी विदेश मंत्रालय

22. राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट 
धारको ंके लिए वीज़ा अपेक्षाओ ंसे छूट पर 
भारत गणराज्य की सरकार और फिजी 
गणराज्य की सरकार के बीच करार

16.02.2023 अभी लागू किया 
जाना है

फ़िजी विदेश मंत्रालय

23. भारत गणराज्य के यवुा मामले एवं खेल 
मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के खेल एवं 
ओलंपिक और परैालंपिक मंत्रालय के बीच 
खेलो ंके क्षेत्र में संयकु्त आश्य घोषणा पत्र 

07.07.2023 07.07.2023 फ्रांस यवूा मामले एवं 
खेल मंत्रालय 

24. नए राष्ट्रीय संग्रहालय और संग्रहालय विज्ञान 
में सहयोग पर आशय पत्र

13.07.2023 13.07.2023 फ्रांस संस्कृ ति मंत्रालय

25. भारत गणराज्य के नागर विमानन मंत्रालय 
और फ्रांसीसी गणराज्य के पारिस्थितिक 
संक्रमण मंत्रालय के परिवहन मंत्रालय के 
बीच नागर विमानन सुरक्षा पर तकनीकी 
व्यवस्था

13.07.2023 13.07.2023 फ्रांस नागर विमानन 
मंत्रालय 

26. भारत गणराज्य की सरकार और गुयाना के 
सहकारी गणराज्य की सरकार के बीच हवाई 
सेवा समझौता

22.04.2023 अभी लागू किया 
जाना है

गुयाना विदेश मंत्रालय

27. भारत गणराज्य की सरकार और गुयाना 
के सहकारी गणराज्य की सरकार के बीच 
प्रवासन और गतिशीलता पर इरादे की 
घोषणा।

22.04.2023 22.04.2023 गुयाना विदेश मंत्रालय

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

28. कृषि  के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य 
के कृषि  और किसान कल्याण मंत्रालय और 
हलेेनिक गणराज्य के ग्रामीण विकास और 
खाद्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।

25.08.2023 30.11.2023 यनूानी गणतंत्र कृषि  एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय 

29. इज़राइल राज्य में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों  
में भारतीय श्रमिको ंके अस्थायी रोजगार की 
सुविधा पर भारत गणराज्य की सरकार और 
इज़राइल राज्य की सरकार के बीच समझौता

03.11.2023 अभी लागू किया 
जाना है

इजराइल मंत्रालय का श्रम 
& रोज़गार

30. भारतीयो ंके अस्थायी रोजगार की सुविधा पर 
भारत गणराज्य की सरकार और इज़राइल 
राज्य की सरकार के बीच समझौता इज़राइल 
राज्य में विशिष्ट श्रम बाज़ार क्षेत्रों  में श्रमिक

03.11.2023 अभी लागू किया 
जाना है

इजराइल मंत्रालय का श्रम 
& रोज़गार

31. प्रवासन और गतिशीलता पर भारत गणराज्य 
की सरकार और इतालवी गणराज्य की 
सरकार के बीच इरादे की घोषणा

07.03.2023 07.03.2023 इटली विदेश मंत्रालय

32. वर्ष 2023-2027 के लिए भारत गणराज्य 
की सरकार और इतालवी गणराज्य की 
सरकार के बीच सासं्कृ तिक सहयोग के लिए 
कार्यकारी कार्यक्रम

2.11.2023 02.11.2023 इटली संस्कृ ति मंत्रालय

33. भारत गणराज्य की सरकार और इतालवी 
गणराज्य की सरकार के बीच प्रवासन और 
गतिशीलता समझौता

02.11.2023 अभी लागू किया 
जाना है

इटली विदेश मंत्रालय

34. रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य 
की सरकार और इतालवी गणराज्य की 
सरकार

9.10.2023 अभी लागू किया 
जाना है

इटली मंत्रालय का रक्षा

35. वर्ष 2023-2027 के लिए भारत गणराज्य 
की सरकार और इतालवी गणराज्य की 
सरकार के बीच सासं्कृ तिक सहयोग का 
कार्यकारी कार्यक्रम

02.11.2023 02.11.2023 इटली संस्कृ ति मंत्रालय

36. भारत गणराज्य सरकार के नागरिक उड्डयन 
मंत्रालय और कोरिया गणराज्य सरकार के 
भूमि, बुनियादी ढाचें और परिवहन मंत्रालय 
के बीच समझौता ज्ञापन।

31.05.2023 31.05.2023 कोरिया मंत्रालय का 
नागरिक विमानन

37. लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटि क रिपब्लिक में 
त्वरित प्रभाव परियोजनाओ ं (क्यूआईपी) 
के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान 
सहायता के संबंध में लाओ पीपुल्स 
डेमोक्रेटि क रिपब्लिक के शिक्षा और खेल 
मंत्रालय और मंत्रालय के बीच समझौता 
ज्ञापन भारत गणराज्य के विदेश मामलो ंके

27.07.2023 27.07.2023 लाओस विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

38. लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटि क रिपब्लिक के 
स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत गणराज्य 
के विदेश मंत्रालय के बीच लाओ पीपुल्स 
डेमोक्रेटि क रिपब्लिक में त्वरित प्रभाव 
परियोजनाओ ं (क्यूआईपी) के कार्यान्वयन 
के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध 
में समझौता ज्ञापन

27.07.2023 27.07.2023 लाओस विदेश मंत्रालय

39. लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटि क रिपब्लिक के 
प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय और भारत 
गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच लाओ 
पीपुल्स डेमोक्रेटि क रिपब्लिक में त्वरित प्रभाव 
परियोजनाओ ं (क्यूआईपी) के कार्यान्वयन 
के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध 
में समझौता ज्ञापन

27.07.2023 27.07.2023 लाओस विदेश मंत्रालय

40. उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना 
के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान 
सहायता के संबंध में भारत गणराज्य की 
सरकार और मेडागास्कर गणराज्य की 
सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।

11.09.2023 अभी लागू किया 
जाना है

मेडागास्कर विदेश मंत्रालय

41. प्रसारण में सहयोग पर मलेशिया सरकार और 
भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौता 
ज्ञापन

07.11.2023 07.11.2023 मलेशिया सूचना एवं 
प्रसारण मंत्रालय 

42. जीडीएच, गढ़ध ू में एक खेल परिसर के 
विकास के लिए भारतीय पुरुष उच्चायोग और 
विदेश मंत्रालय, मालदीव सरकार और यवुा, 
खेल और सामुदायिक सशक्तिकरण मंत्रालय 
के बीच समझौता ज्ञापन

18.01.2023 18.01.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

43. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और बिजनेस 
सेंटर कॉर्पोर�ेशन, आर्थिक विकास मंत्रालय 
के बीच माले में कला कें द्र के विकास के लिए 
समझौता ज्ञापन

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

44. जीए. कोडें में स्ट्रीट लाइट की स्थापना के 
लिए भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और जीए. कोडें 
परिषद के बीच समझौता ज्ञापन ।	

11.07.2023 04.10.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

45. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार तथा एचए.उथीमु 
परिषद के बीच उथीमु पैलेस छत संरक्षण 
के लिएऔर पैलेस परिवेश परियोजना के 
विकास के लिए समझौता ज्ञापन 

11.07.2023 09.10.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

46. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और स्थानीय 
सरकार प्राधिकरण के बीच एलएच. हिन्नावरु 
नई परिषद कार्यालय
के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

47. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश मंत्रालय, 
मालदीव सरकार और शिक्षा मंत्रालय के 
बीच फुवामुला  शहर, कुलहुधफुुशी शहर 
एन. कें धिकुल्हुध ू और एल. गण के लिए 
4 स्कू ल  बसो ं के प्रापण के लिए समझौता 
ज्ञापन	

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

48. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और शिक्षा 
मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन एल. एटोल 
शिक्षा कें द्र में स्कू ल डिजिटलीकरण कार्यक्रम 
के लिए समझौता ज्ञापन	

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

49. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश मंत्रालय, 
मालदीव सरकार और शिक्षा मंत्रालय, 
मालदीव सरकार के बीच थ.विलुफुशी  में 
स्कू ल डिजिटलीकरण परियोजना के लिए 
समझौता ज्ञापन 

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

50. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और शिक्षा 
मंत्रालय, मालदीव सरकार के बीच स्कू ल 
कंप्यूटर लैब के उन्नयन के लिए समझौता 
ज्ञापन	

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

51. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और स्वास्थ्य 
मंत्रालय के बीच अब्दुल समद मेमोरियल 
हॉस्पिटल में मानसिक स्वास्थ्य इकाई की 
स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन 

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

52. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार तथा स्वास्थ्य 
मंत्रालय, मालदीव सरकार के बीच आर. 
उन्गोफ़ारू अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य 
इकाई के विकास के लिए समझौता ज्ञापन ।

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

53. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और स्वास्थ्य 
मंत्रालय, मालदीव सरकार के बीच एफ. 
नीलाधं ूअस्पताल को अपग्रेड करने के लिए 
समझौता ज्ञापन।

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

54. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार तथा यवुा, खेल 
और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के 
बीच अद्दू शहर हितधाध ू रसगेधर धरै्या में 
आउटडोर जिम के विकास के लिए समझौता 
ज्ञापन। 

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

55. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार तथा यवुा, खेल 
और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के 
बीच जीडीएच.वाध ू में आउटडोर जिम के 
विकास के लिए समझौता ज्ञापन।

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

56. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और यवुा, खेल 
और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय 
के बीच एचए. ढिढू में आउटडोर जिम के 
विकास के लिए समझौता ज्ञापन 

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

57. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार तथा यवुा, खेल 
एवं सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के 
बीच एसएच. मिलंध ूरनिगं ट्रैक के विकास के 
लिए समझौता ज्ञापन 

04.06.2023 04.06.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

58. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और यवुा, खेल 
एवं सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के 
बीच एसएच. कंदिथीमु में वॉली कोर्ट के लिए 
समझौता ज्ञापन ।

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

59. भारतीय उच्चायोग, माले और विदेश 
मंत्रालय, मालदीव सरकार और एसएच. 
फोकैध ू परिषद  के बीच एसएच. फोकैध ू
समुदाय कें द्र के लिए फर्नीचर और उपकरण 
की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन।

11.07.2023 09.10.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

60. भारत गणराज्य सरकार और मालदीव 
गणराज्य सरकार के बीच भारतीय अनुदान 
सहायता के संबंध में स्थानीय निकायो ं के 
माध्यम से उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक 
विकास परियोजनाओ ं  के कार्यान्वयन के 
लिए - चरण II समझौता ज्ञापन 

18.01.2023 18.01.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

61. मालदीव अप्रवासन, मालदीव गणराज्य 
सरकार और अप्रवासन ब्यूरो, भारत गणराज्य 
सरकार के बीच अप्रवासन मामले संबंधी 
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	

24.07.2023 24.07.2023 मालदीव गृह मंत्रालय

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

62. भारतीय उच्चायोग, माले और मालदीव 
सरकार के विदेश मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, 
समुद्री संसाधन कृषि  मंत्रालय, मालदीव 
सरकार के बीच एम.ढिग्गरू में गेयधोशु मास 
प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

11.07.2023 11.07.2023 मालदीव विदेश मंत्रालय

63. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय, भारत गणराज्य और सूचना 
प्रौद्योगिकी, संचार  और नवाचार मंत्रालय, 
मॉरीशस गणराज्य के बीच सूचना और 
संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 
सहयोग ज्ञापन

28.04.2023 28.04.2023 मॉरीशस इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

64. प्रसार भारती और मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग 
कॉर्पोर�ेशन के बीच सहयोग और प्रसारण 
पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	
	

12.05.2023 12.05.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

65. भारत के कामगारो ं के रोजगार के संबंध 
में भारत गणराज्य सरकार और मॉरीशस 
गणराज्य सरकार के बीच समझौता 
ज्ञापन	

10.05.2023 10.05.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

66. भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संगठन, अतंरिक्ष 
विभाग, भारत सरकार और मॉरीशस रिसर्च 
एंड इनोवशेन काउंसिल ( सूचना प्रौद्योगिकी, 
संचार और नवाचार मंत्रालय के तत्वावधान 
में) मॉरीशस, गणराज्य सरकार के बीच एक 
संयकु्त लघु उपग्रह के विकास संबंधी सहयोग 
के लिए समझौता ज्ञापन। 

01.11.2023 अभी लागू होना है मॉरीशस इसरो

67. मॉरीशस में सामुदायिक विकास 
परियोजनाओ ं के कार्यान्वयन के लिए 
समझौता ज्ञापन	
(क्लस्टर II)	

10.01.2023 10.01.2023 मॉरीशस
विदेश मंत्रालय

68. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर III)

10.01.2023 10.01.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

69. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर IV)

10.01.2023 10.01.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

70. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर IX)	

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

71. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर V)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

72. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर VI)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

73. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर VII) पर्यावरण मंत्रालय, ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन और जलवाय ुपरिवर्तन

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

74. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर VIII)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

75. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन
(क्लस्टर X)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

76. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर XI)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

77. मॉरीशस में सामुदायिक विकास परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन 
(क्लस्टर XII)

19.06.2023 19.06.2023 मॉरीशस विदेश मंत्रालय

78. वर्ष 2023-2026 के लिए भारत गणराज्य 
सरकार और मॉरीशस गणराज्य सरकार के 
बीच सासं्कृ तिक सहयोग संबंधी कार्यक्रम

06.07.2023 06.07.2023 मॉरीशस संस्कृ ति मंत्रालय

79. त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओ ं के तहत 
विभागीय ई-लाइब्रेरी परियोजना के लिए 
भारतीय दूतावास, यागंून, भारत गणराज्य  
सरकार 	 और प्राकृतिक संसाधन और 
पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय , म्यांमार गणराज्य 
सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	

06.11.2023 06.11.2023 म्यांमार विदेश मंत्रालय

80. त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओ ं के तहत 
कंुगयागंो ं टाउनशिप में लघु पवन ऊर्जा 
द्वारा ग्रामीण गावंो ं के विद्युतीकरण के लिए 
भारतीय दूतावास, यागंून, भारत गणराज्य 
सरकार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय, म्यांमार गणराज्य सरकार के बीच 
समझौता ज्ञापन 		

06.11.2023 06.11.2023 म्यांमार विदेश मंत्रालय

81. भारतीय दूतावास, यागंून, भारत गणराज्य 
सरकार और प्राकृतिक संसाधन  तथा 
पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, म्यांमार गणराज्य 
सरकार के बीच त्वरित प्रभाव वाली 
परियोजनाओ ं के तहत मध्य शुष्क क्षेत्र के 
सूखा प्रभावित गावंो ंमें सौर ऊर्जा का उपयोग 
करके जल आपूर्ति के समझौता ज्ञापन

06.11.2023 06.11.2023 म्यांमार विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

82. भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार 
के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

31.05.2023 31.05.2023 नेपाल पेट्रोलियम एवं 
प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय

83. भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार 
के बीच समझौता ज्ञापन	

01.06.2023 01.06.2023 नेपाल विदेश मंत्रालय

84. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान , विदेश 
मंत्रालय, भारत गणराज्य और इंस्टीट्यूट 
ऑफ फॉरेन अफेयर्स (आईएफए), नेपाल के 
बीच संस्थागत संबंध स्थापित करने के लिए 
समझौता ज्ञापन	

01.06.2023 01.06.2023 नेपाल विदेश मंत्रालय

85. भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 
पारगमन संधि।

01.06.2023 01.06.2023 नेपाल भारत के सड़क 
परिवहन एवं 
राजमार्ग मंत्रालय

86. भारत के पोत परिवहन, बंदरगाह, और 
जलमार्ग मंत्रालय और नीदरलैंड के बनुियादी 
ढाचंा और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच 
समुद्री सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

03.04.2023 03.04.2023 नीदरलैंड पोत परिवहन, 
बंदरगाह, और 
जलमार्ग मंत्रालय

87. आधिकारिक कर्मचारियो ं के साथ आए 
व्यक्तियो ं के लाभकारी रोजगार के संबंध 
में ओमान सल्तनत की सरकार और 
भारत गणराज्य की सरकार के बीच 
करार	

15.12.2023 अभी लागू होना है ओमान विदेश मंत्रालय

88. भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के 
आईसीटी मंत्रालय ने डिजिटल परिवर्तन पर 
जनसंख्या पैमाने के सफल कार्यान्वयन के 
डिजिटल समाधानो ंको साझा करने के क्षेत्र 
में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	
	

28.07.2023 28.07.2023 पापुआ न्यू
गिनी

इलेक्ट्रानिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

89. डिजिटल परिवर्तन पर जनसंख्या पैमाने के 
सफल कार्यान्वयन के डिजिटल समाधानो ं
को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए 
भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी 
के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 
बीच 	 समझौता ज्ञापन 

28.07.2023 28.07.2023 पापुआ न्यू गिनी विदेश मंत्रालय

90. राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट 
धारको ं के लिए पारस्परिक वीजा छूट के 
संबंध में भारत गणराज्य और स्वतंत्र राज्य 
पापुआ न्यू गिनी के बीच करार

21.05.2023 अभी लागू होना है पापुआ न्यू गिनी विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

91. विदेश मंत्रालय और स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू 
गिनी के विदेश मामलो ं के विभाग के बीच 
विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के बीच 
समझौता ज्ञापन ।	

21.05.2023 21.05.2023 पापुआ न्यू गिनी विदेश मंत्रालय

92. वित्त विभाग, फिलीपीसं गणराज्य सरकार 
और भारत गणराज्य के वित्त मंत्रालय के 
आर्थिक मामले विभाग के बीच वित्तीय 
प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य समूह के गठन के  
लिए समझौता ज्ञापन	

19.06.2023 अभी लागू होना है फिलिपीसं वित्तमंत्रालय

93. त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओ ं
(क्यूआईपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय 
अनुदान सहायता के संबंध में भारत गणराज्य 
सरकार और फिलीपीसं गणराज्य सरकार के 
बीच  समझौता  ज्ञापन

07.02.2023 अभी लागू होना है फिलिपीसं विदेश मंत्रालय

94. आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित समृद्धि 
करार त ेके लिए हिन्द-प्रशातं रूपरेखा

14.11.2023 अभी लागू होना है आईपीईएफ वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय

95. भारत सरकार और रोमानिया सरकार के बीच 
रक्षा सहयोग संबंधी करार	
	

28.03.2023 अभी लागू होना है रोमानिया रक्षा मंत्रालय

96. भारत सरकार और रोमानिया सरकार के 
बीच भमूि अधिग्रहण संबंधी करार	
	

30.01.2023 अभी लागू होना है रोमानिया विदेश मंत्रालय

97. यवुा और खेल क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत 
गणराज्य सरकार और सेशेल्स गणराज्य 
सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	

23.11.2023 23.11.2023 सेशल्स यवुा मामले एवं 
खेल मंत्रालय

98. स्थानीय निकायो,ं शैक्षणिक और लघु विकास 
परियोजनाओ ं और व्यावसायिक संस्थानो ं
(चरण- II) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय 
अनुदान सहायता के लिए भारत गणराज्य 
सरकार और सेशेल्स गणराज्य सरकार के 
बीच समझौता 	 ज्ञापन

23.11.2023 23.11.2023 सेशल्स विदेश मंत्रालय

99. वर्ष 2023-25 के लिए स्लोवाक गणराज्य 
के संस्कृ ति मंत्रालय और भारत गणराज्य के 
संस्कृ ति मंत्रालय के बीच संस्कृ ति विनिमय 
संबंधी कार्यक्रम (सीईपी)

04.03.2023 04.03.2023 स्लोवाक गणराज्य संस्कृ ति मंत्रालय

100. परमाण ु ऊर्जा के शातंिपूर्ण प्रयोजनो ं के 
सुरक्षित उपयोग के लिए विनियमन संबंधी 
सहयोग हेत ुसमझौता ज्ञापन

25.09.2023 अभी लागू होना है स्लोवाकिया परमाण ुऊर्जा 
नियामक बोर्ड

अनबंुध

303



 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

101. दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार और भारत 
गणराज्य सरकार के बीच भारत गणराज्य में 
चीत ेके  आगमन  के लिए सहयोग के संबंध 
में समझौता ज्ञापन	

17.01.2023 17.01.2023 दक्षिण अफ्रीका पर्यावरण, वन 
और जलवाय ु
परिवर्तन मंत्रालय

102. भारत सरकार और सूरीनाम गणराज्य की 
सरकार के बीच भारत अनुदान सहायता 
के लिए त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओ ं
के कार्यान्वयन हेत ुकरार		
	

10.03.2023 10.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय

103. जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के 
सफल कार्यान्वयन के डिजिटल समाधानो ंको 
साझा करने के क्षेत्र में सहयोग  के लिए भारत 
गणराज्य के एमईआईटीवाई और सूरीनाम 
गणराज्य के आर्थिक मामले, उद्यमिता और 
तकनीकी नवाचार मंत्रालय के बीच समझौता 
ज्ञापन		

12.06.2023 12.06.2023 सूरीनाम इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

104. 2023-2027 की अवधि के लिए भारत 
गणराज्य के कृषि  और किसान कल्याण 
मंत्रालय और सूरीनाम गणराज्य के कृषि , 
पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय के बीच 
समझौता ज्ञापन के तहत कार्य योजना

04.06.2023 04.06.2023 सूरीनाम कृषि  एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय

105. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और 
सूरीनाम गणराज्य के लोक निर्माण मंत्रालय 
के सार्वजनिक हरित और अपशिष्ट प्रबंधन 
निदेशालय के बीच निकेरी में सोसायटी, डीसी 
रोबल्सप्लिन का पुनर्वास करके मनोरंजक 
गतिविधियो ं को बढ़ावा देने के संबंध में 
समझौता ज्ञापन

17.03.2023 17.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय

106. वानिका जिले में लेलीडॉर्प में सिथंटेिक जॉगिगं 
ट्रैक स्थापित करने के लिए भारत गणराज्य 
के विदेश मंत्रालय और सूरीनाम गणराज्य 
सरकार के क्षेत्रीय विकास और खेल मंत्रालय 
के खेल निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन

17.03.2023 17.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय

107. सूरीनाम में नटैिन की शैक्षिक कक्षा में आईटी 
उपकरणो ंको अपग्रेड करके इसके तकनीकी 
और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण 
(टीवीईटी) माध्यमिक विद्यालयो ं की 
आईसीटी शिक्षा में सहयोग करने के संबंध 
में भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और 
सूरीनाम गणराज्य सरकार के शिक्षा, विज्ञान 
और संस्कृ ति मंत्रालय के बीच समझौता 
ज्ञापन 	

17.03.2023 17.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

108. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और 
सूरीनाम गणराज्य सरकार के लोक निर्माण 
मंत्रालय के सिविल तकनीकी कार्य निदेशालय 
के बीच पारामरिबो में स्कू लो ं के पास दो 
नियंत्रण क्रॉसिगं सुविधाओ ं की स्थापना 
द्वारा पैदल चलने वालो ं के लिए सुरक्षित 
क्रॉसिगं को बढ़ावा देने के लिए समझौता 
ज्ञापन	

17.03.2023 17.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय

109. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और 
सूरीनाम के एंटोन डी कॉम विश्वविद्यालय 
(एडेकस) के गणित और प्राकृतिक विज्ञान 
संकाय के बीच एंटोन डी कॉम विश्वविद्यालय 
के गणित और प्राकृतिक विज्ञान संकाय 
(एफडब्ल्यूएनडब्ल्यू) में विद्युत नटेवर्क  का 
प्रवर्धन और प्रासंगिक आपूर्ति की खरीद 
करके रसायन शिक्षण प्रयोगशाला के लिए 
सतत सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन

17.03.2023 17.03.2023 सूरीनाम विदेश मंत्रालय

110. कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 
(सीडीएससीओ) स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार 
और सूरीनाम गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय 
के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में 
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

04.06.2023 04.06.2023 सूरीनाम स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण 
मंत्रालय

111. वर्ष 2023-24 के लिए भारत गणराज्य 
सरकार और संयकु्त तंजानिया गणराज्य 
सरकार के बीच सासं्कृ तिक आदान-प्रदान 
सहयोग कार्यक्रम।	

09.10.2023 09.10.2023 तंजानिया संस्कृ ति मंत्रालय

112. तंजानिया की राष्ट्रीय खेल परिषद और 
भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच खेल के 
क्षेत्र में सहयोग के लिए सहयोग ज्ञापन	
	

09.10.2023 09.10.2023 तंजानिया भारतीय खेल 
प्राधिकरण

113. जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के 
सफल कार्यान्वयन के डिजिटल समाधानो ंको 
साझा करने के क्षेत्र में सहयोग  के लिए भारत 
गणराज्य के एमईआईटीवाई और तंजानिया 
गणराज्य के आईसीटी मंत्रालय के बीच 
सहयोग ज्ञापन.

09.10.2023 09.10.2023 तंजानिया इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

114. भारत गणराज्य के बंदरगाह, पोत परिवहन 
और जलमार्ग मंत्रालय के तहत जवाहरलाल 
नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया 
गणराज्य के तंजानिया निवेश कें द्र के बीच 
तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क  की स्थापना 
के लिए समझौता ज्ञापन	

09.10.2023 14.06.2023 तंजानिया बंदरगाह, पोत 
परिवहन और 
जलमार्ग मंत्रालय

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

115. भारत गणराज्य की भारतीय नौसेना और 
तंजानिया संयकु्त गणराज्य की तंजानिया 
शिपिगं एजेंसीज कॉर्पोर�ेशन के बीच 
तकनीकी करार	

09.10.2023 09.10.2023 तंजानिया रक्षा मंत्रालय

116. जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के 
सफल कार्यान्वयन के डिजिटल समाधानो ं
को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग  के लिए 
भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और त्रिनिदाद 
तथा टोबगैो गणराज्य के डिजिटल परिवर्तन 
मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	

11.08.2023 11.08.2023 त्रिनिदाद तथा टोबगैोत्र इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

117. i) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार  (ii) 
शिक्षा और ज्ञान विभाग, अब ू धाबी और 
(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, 
के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली-
आब ूधाबी, संयकु्त अरब अमीरात स्थापित 
करने की योजना के लिए समझौता ज्ञापन 
।	

15.07.2023 15.07.2023 संयकु्त अरब अमीरात शिक्षा मंत्रालय

118. उद्योगो ंऔर उन्नत तकनीक के क्षेत्र में सहयोग 
के लिए भारत गणराज्य के वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय और संयकु्त अरब अमीरात 
के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 
बीच समझौता ज्ञापन	

05.10.2023 05.10.2023 संयकु्त अरब अमीरात वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय

119. भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय और 
संयकु्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 
शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता 
ज्ञापन	

01.11.2023 01.11.2023 संयकु्त अरब अमीरात शिक्षा मंत्रालय

120. हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विकास एवं निवेश  
के सहयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय 
ऊर्जा मंत्रालय,भारत सरकार और ऊर्जा 
एवं बनुियादी ढाचंा मंत्रालय, संयकु्त अरब 
अमीरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	
		

13.01.2023 अभी लागू होना है संयकु्त अरब अमीरात नवीन और 
नवीकरणीय 
ऊर्जा मंत्रालय

121. संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारतीय 
मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ,भारत 
सरकार के बीच मौसम सूचना सेवाओ ंमें ज्ञान 
साझदेारी को मजबतू बनाने के लिए समझौता 
ज्ञापन	

22.06.2023 22.06.2023 यएूनडीपी पृथ्वी विज्ञान 
मंत्रालय

122. सिविल अन्वेषण और चंद्रमा, मंगल, धमूकेत ु
और क्षुद्रग्रहो ं के शातंिपूर्ण प्रयोजनो ं के 
उपयोग हते ुसहयोग करने के लिए आर्टेमिस 
सिद्धांत समझौता

21.06.2023 21.06.2023 यएूसए इसरो
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

123. आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम 
कम करने के लिए भारत गणराज्य के गृह 
मंत्रालय और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के 
आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के बीच 
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

20.04.2023 20.04.2023 उज़्बेकिस्तान गृह मंत्रालय

124. भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और  
जापान के विदेश मंत्रालय के बीच भारत में 
जापानी भाषा की शिक्षा के लिए सहयोग 
ज्ञापन		

20.03.2023 20.03.2023 जापान विदेश मंत्रालय

125. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गणराज्य 
के एमईआईटीवाई और ओमान सल्तनत 
के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय और के बीच समझौता ज्ञापन	
	

15.12.2023 15.12.2023 ओमान इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

126. भारत  गणराज्य सरकार के संस्कृ ति मंत्रालय 
और ओमान सल्तनत सरकार के संस्कृ ति, 
खेल और यवुा मंत्रालय के बीच संस्कृ ति के 
क्षेत्र में समझौता ज्ञापन		
 	

15.12.2023 15.12.2023 ओमान संस्कृ ति मंत्रालय

127. भारत गणराज्य की सरकार और केन्या 
गणराज्य की सरकार के बीच खेल में सहयोग 
के लिए समझौता ज्ञापन	

05.12.2023 05.12.2023 केन्या खेल एवं यवुा 
मामले मंत्रालय

128. डिजिटल परिवर्तन के लिए कार्यान्वित सफल 
डिजिटल समाधान साझा करने के लिए 
सहयोग करने के लिए भारत गणराज्य की 
सरकार और केन्या गणराज्य की सरकार के 
बीच समझौता 	 ज्ञापन 

05.12.2023 05.12.2023 केन्या इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय	

129. भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका 
की लोकतातं्रिक समाजवादी गणराज्य की 
सरकार के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	

21.07.2023 21.07.2023 श्रीलंका नवीन और 
नवीकरणीय 
ऊर्जा 
मंत्रालय 	

130. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य 
के अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक एवं 
डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय के बीच डिजिटल 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 
समझौता ज्ञापन	

13.07.2023 13.07.2023 फ्रांस इलेक्ट्रॉनिक एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय

131. भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
और सेंटर नशेनल डीट्यूड्स स्पैटियल के 
बीच लाचंर  के क्षेत्र  में संयकु्त घोषणा 
(सीएनईएस)	

11.07.2023 11.07.2023 फ्रांस अतंरिक्ष विभाग

अनबंुध
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 क्रम सं.  नाम हस्ताक्षर की  तारीख लागू किए जाने की 
तारीख 

 देश/ संगठन  मंत्रालय

132. ओमान सल्तनत के परिवहन, संचार 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और 
भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच सूचना 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	
	

15.12.2023 15.12.2023 ओमान इलेक्ट्रॉनिक्स 
और सूचना 
प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय	

133. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और संयकु्त 
राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच तकनीक 
और सामरिक सहयोग के संबंध में समझौता 
ज्ञापन	

5.01.2023 05.01.23 संयकु्त राष्ट्र विश्व खाद्य 
कार्यक्रम

पृथ्वी विज्ञान 
मंत्रालय	
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मंत्रालयो ंके अलावा अन्य संस्थाओ ंसे जडु़े समझौते और एमओय ूविभागो ं
क्र.सं. दस्तावेजो ंके शीषर्क हस्ताक्षर की तारीख देश एजेंसी
1. अनुसंधान पर सहयोग के क्षेत्र में भारतीय वैश्विक परिषद (नई दिल्ली, 

भारत) और बलेारूस इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटजिक रिसर्च के बीच 
समझौता ज्ञापन। 

23.03.2023 बलेारूस भारतीय वैश्विक 
परिषद	  

2. भारतीय अध्ययन के संबंध में आईसीसीआर पीठ की स्थापना पर 
भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद और गुएल्फ विश्विद्यालय के बीच 
समझौता ज्ञापन तैयार एवं संपन्न किया गया। 

25.05.2023 कनाडा
भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

3. भारतीय  अध्ययन हते ु  आईसीसीआर विजिटिग प्रोफेसरशिप की 
स्थापना पर भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद और  हागंकागं के चीनी 
विश्विद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।

10.05.2023 हागं कागँ भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

4. भारतीय विद्या पीठ  आईसीसीआर/गाधंीवादी अध्ययन जमैका 
की स्थापना पर भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद और वसे्ट इंडीज 
विश्विद्यालय के बीच समझौता तयैार एवं संपन्न किया गया। 

29.03.2023 जमैका भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

5. भारत , गणराज्य की लोकसभा और स्टेट ग्रेड हुराल आफँ  मंगालेिया 
के बीच सहयोग पर संयकु्त प्रयोजन।

07.07.2023 मंगोलिया लोक सभा

6. संसदीय सहयोग पर भारत गणराज्य के लाकेसभा सचिवालय स्टेट ग्रेट 
आफँ मुगोलिया के बीच प्रोटोकालॅ।

07.07.2023 मंगोलिया लोक सभा

7. आईसीसीआर और  क्राको में जगियेलोनियन विश्विद्यालय,दर्शनशास्त्र 
संकाय के बीच करार। 

28.09.2023 पोलैंड भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

8. निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत 
निर्वाचन आयोग और सेशेल्स गणराज्य के निर्वाचन आयोग के बीच 
समझौता ज्ञापन। 

26.09.2023 सेशल्स भारत निर्वाचन  
आयोग  

9. न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय और 
सिगंापरु गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन। 

7.09.2023 सिगंापुर भारत सर्वोच्च 
न्यायालय

10. हिदंी भाषा हते ुआईसीसीआर पीठ की स्थापना पर भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद और वालाडोलिड विश्विद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन 
तयैार एवं संपन्न किया गया।

29.09.2023 स्पेन भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

11. हिदंी भाषा हते ुआईसीसीआर पीठ की स्थापना पर भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद और श्रीलंका के सबारागामुला विश्विद्यालय के बीच 
समझौता ज्ञापन तैयार एवं संपन्न किया गया।

11.01.2023 श्री लंका भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

12. भारतीय अध्ययन (तमिल) पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना हते ु
आईसीसीआर ह्यूस्टन विश्विद्यालय,टैक्सार, संयकु्त राज्य अमेरिका के 
बीच समझौा ज्ञापन। 

29.03.2023 यएूसए भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

13. भारतीय अध्ययन  पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना हते ुभारतीयत 
सासं्कृ तिक संबंध परिषद और  ह्यूस्टन विश्विद्यालय के बीच समझौता 
ज्ञापन तयैार एवं संपन्न किया गया।

20.03.2023 यएूसए भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

14. भारतीय सासं्कृ तिक अनुसंधान परिषद और सोलोमन द्वीप  राष्ट्रीय 
विश्विद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन। 

09.03.2023 सोलोमन द्वीप 
समूह

भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

15. सोलोमन द्वीप राष्ट्रीय विश्विद्यालय के साथ भारतीय अध्ययन 
(अर्थशास्त्र) पर  आईसीसीआर पीठ की स्थापना पर समझौता ज्ञापन। 

27.06.2023 सोलोमन द्वीप 
समूह

भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध  परिषद
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क्र.सं. दस्तावेजो ंके शीषर्क हस्ताक्षर की तारीख देश एजेंसी
16. भारत गणराज्य के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय 

और इंस्टीटयटु आफँ फारेन अफेयर्स, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन। 
01.06.2023 नेपाल भारतीय सासं्कृ तिक 

संबंध परिषद	 
17. भारतीय अध्ययन पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना के लिए भारतीय 

सासं्कृ तिक संबंध परिषद और जाम्बिया विश्विद्यालय (यएूनजढेए)के 
बीच तयैार एवं संपन्न किया गया समझौता ज्ञापन। 	  

03.04.2023 जाम्बिया भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

18. संस्कृ त के  आईसीसीआर पीठ की स्थापना पर सिल्पाकोर्न विश्विद्यालय 
और भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद के बीच तयैार एवं संपन्न किया 
गया समझौता ज्ञापन। 	  

11.04.2023 थाईलैंड भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

19. भारत गणराज्य के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और पनामा 
गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। 

09.01.2023 पनामा भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

20. पुराेहित पाठ्यक्रम पर आईसीसीआर पीठ की स्थापना के लिए भारतीय 
सासं्कृ तिक संबंध परिषद और मारॅिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ के 
बीच तयैार एवं संपन्न किया गया समझौता ज्ञापन। 

08.02.2023 मॉरीशस भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

21. भारतीय अध्ययन कें द्र में हिदंी-सह-उर्दू भाषा के लिए आईसीसीआर 
पीठ की स्थापना पर  भारतीय सासं्कृ तिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) 
और  ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन। 

15.03.2023 तजाकिस्तान भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

22. भारतीय भाषाओ ंपर  आईसीसीआर पीठ की स्थापना पर  भारतीय 
सासं्कृ तिक संबंध परिषद और सोफिया विश्विद्यालय सेंट क्लिमेंट 
ओहरिडस्की के बीच तयैार एवं संपन्न किया गया समझौता ज्ञापन। 

04.09.2023 बलु्गारिया भारतीय सासं्कृ तिक 
संबंध परिषद	 

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

310



अनबंुध  IX 

पासपोर्ट कार्यालय (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार )

क्रम. सं० पासपोर्ट कार्यालय राज्य /संघ राज्य क्षेत्र
1 पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद गुजरात
2 पासपोर्ट कार्यालय अमृतसर पंजाब
3 पासपोर्ट कार्यालय बरेली उत्तरा प्रदेश
4 पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक
5 पासपोर्ट कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश
6 पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर ओडिशा
7 पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ चंडीगढ़
8 पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु
9 पासपोर्ट कार्यालय कोचीन केरल
10 पासपोर्ट कार्यालय कोयंबटूर तमिलनाडु
11 पासपोर्ट कार्यालय देहरादून उत्तराखंड
12 पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली दिल्ली
13 पासपोर्ट कार्यालय गाज़ियाबाद उत्तरा प्रदेश
14 पासपोर्ट कार्यालय गोवा गोवा
15 पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी असम
16 पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद तलंेगाना
17 पासपोर्ट कार्यालय जयपरु राजस्थान 
18 पासपोर्ट कार्यालय जालंधर पंजाब
19 पासपोर्ट कार्यालय जम्मू जम्मू और कश्मीर
20. पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल
21 पासपोर्ट कार्यालय कोझिकोड केरल
22 पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश
23 पासपोर्ट कार्यालय मदरैु तमिलनाडु
24 पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई महाराष्ट्र 
25 पासपोर्ट कार्यालय  नागपुर महाराष्ट्र
26 पासपोर्ट कार्यालय  पटना बिहार 
27 पासपोर्ट कार्यालय  पुणे महाराष्ट्र
28 पासपोर्ट कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ 
29 पासपोर्ट कार्यालय राचंी झारखंड 
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क्रम. सं० पासपोर्ट कार्यालय राज्य /संघ राज्य क्षेत्र
30 पासपोर्ट कार्यालय शिमला हिमाचल प्रदश 
31 पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर 
32 पासपोर्ट कार्यालय सुरत गुजरात 
33 पासपोर्ट कार्यालय तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु 
34 पासपोर्ट कार्यालय त्रिवेंद्रम केरल 
35 पासपोर्ट कार्यालय विजयवाडा आधं्रप्रदेश 
36 पासपोर्ट कार्यालय विशाखापत्तनम आधं्र प्रदेश
37 पासपोर्ट कार्यालय कोटा राजस्थान 
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अनबंुध  X 

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों  की सूची (आरपीओ-वार)

क्रम. सं०       आरपीओ  का नाम पासपोर्ट सेवा 
केन्द्रों  की क्रम. सं० 

 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों  के नाम  (पीएसके)

1
आरपीओ अहमदाबाद

1 पीएसके मीठाखली अहमदाबाद

2 पीएसके राजकोट

3 पीएसके वडोदरा

4 पीएसके विजय क्रासॅ रोड  अहमदाबाद

2 आरपीओ अमृतसर 5 पीएसके अमृतसर

3 आरपीओ बरेली 6 पीएसके बरेली

4

आरपीओ बेंगलुरु

7 पीएसके बेंगलुरु, लालबाग

8 पीएसके बेंगलुरु, साई आर्के ड

9 पीएसके हुबली, धारवाड़

10 पीएसके मंगलुरु

11 पीएसएलके कलाबरु्गी 

5 आरपीओ  भोपाल 12 पीएसके भोपाल 

13 पीएसएलके इंदौर 

6 आरपीओ भुवनशे्वर 14 पीएसके भुवनेश्वर

7 आरपीओ चेडीगढ़
15 पीएसके अम्बाला 

16 पीएसके चेडीगढ़

17 पीएसके लुधियाना

8
आरपीओ चेन्नई

18 पीएसके अमीनजिकराई

19 पीएसके सालिग्रामम

20 पीएसके ताम्बरम

21 पीएसएलके पुदचेुरी

9

आरपीओ कोचीन

22 पीएसके अलपुझा

23 पीएसके अलुवा

24 पीएसके कोट्टायम

25 पीएसके त्रिशूर

26 पीएसके त्रिपुनिथरुा, कोचीन

10 आरपीओ कोयंबटूर 27 पीएसके कोयंबटूर

11 आरपीओ देहरादून 28 पीएसके देहरादून
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क्रम. सं०       आरपीओ  का नाम पासपोर्ट सेवा 
केन्द्रों  की क्रम. सं० 

 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों  के नाम  (पीएसके)

12
आरपीओ दिल्ली

29 पीएसके आरके पुरम
30 पीएसके गुडगावँ
31 पीएसके हरेाल्ड हाउस- आईटीओ
32 पीएसके शालीमार प्लेस 

13 आरपीओ गाज़ियाबाद 33 पीएसके गाज़ियाबाद

14 आरपीओ गुवाहाटी
34 पीएसके गवुाहाटी
35 पीएसएलके आइजोल
36 पीएसएलके दीमापरु
37 पीएसएलके इंफाल
38 पीएसएलके ईटानगर
39 पीएसएलके शिलागं

15 आरपीओ हदैराबाद
40 पीएसके अमीरपटे
41 पीएसके बगेमपेट
42 पीएसके निजामाबाद
43 पीएसके टोली चौकी
44 पीएसएलके करीमनगर

16 आरपीओ जयपरु
45 पीएसके जयपरु
46 पीएसके जोधपुर 
47 पीएसके सीकार 

17 आरपीओ  जालंधर
48 पीएसके होशियारपुर
49 पीएसके जालंधर-1
50 पीएसके जालंधर-2

18 आरपीओ जम्मू 51 पीएसके जम्मू

19 आरपीओ कोलकाता
52 पीएसके बरहामपरु
53 पीएसके कोलकाता
54 पीएसएलके अगरतला
55 पीएसएलके गंगटोक
56 पीएसएलके सिलीगुड़ी

20 आरपीओ, शहर 57 पीएसएलके उदयपुर

21 आरपीओ कोझिकोड
58 पीएसके कन्नूर
59 पीएसके कोझिकोड
60 पीएसके मलप्पुरम II
61 पीएसके पय्यानूर, कन्नूर
62 पीएसके वडकारा, कोझिकोड
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क्रम. सं०       आरपीओ  का नाम पासपोर्ट सेवा 
केन्द्रों  की क्रम. सं० 

 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों  के नाम  (पीएसके)

22 आरपीओ लखनऊ
63 पीएसके गोरखपरु
64 पीएसके कानपुर
65 पीएसके लखनऊ
66 पीएसके वाराणसी

23 आरपीओ मदरैु 67 पीएसके मदरैु
68 पीएसके तिरुनेलवेली सिटी 
69 पीएसके अधंरेी

24 आरपीओ मुं बई
70 पीएसके लोअर  परेल
71 पीएसके मलाड
72 पीएसके नासिक II
73 पीएसके थाने II

25 आरपीओ नागपुर 74 पीएसके नागपुर
26 आरपीओ पणजी 75 पीएसके पणजी
27 आरपीओ पटना 76 दरभंगा 

77 पीएसके पटना
28 आरपीओ पुणे 78 पीएसके पुणे

79 पीएसएलके  सोलापु र 
29 आरपीओ रायपुर 80 पीएसके रायपुर
30 आरपीओ राचंी 81 पीएसके राचंी
31 आरपीओ शिमला 82 पीएसके शिमला
32 आरपीओ श्रीनगर 83 पीएसके श्रीनगर
33 आरपीओ सूरत 84 पीएसके सूरत
34 आरपीओ तिरुचिरापल्ली 85 पीएसके तंजावरु

86 पीएसके तिरुचिरापल्ली

35 आरपीओ त्रिवेंद्रम 
87 पीएसके कोल्लम
88 पीएसके नेय्याट्टिनकारा,  त्रिवेंद्रम
89 पीएसके वज़ुथाकौड,  त्रिवेंद्रम

36 आरपीओ विजयवाड़ा 90 पीएसके तिरुपति II
91 पीएसके विजयवाड़ा II

37 आरपीओ विशाखापत्तनम 92 पीएसके विशाखापत्तनम
93 पीएसएलके भीमावरम
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अनबंुध  XI

कार्यरत डाक कार्यालय पासपोर्ट सेवा केन्द्रों  की सूची (पीओपीएसके)
क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
1 पोर्ट  ब्लेयर अडंमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता
2 अनंतपरु आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
3 बापतला आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
4 चित्तूर आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
5 गुड़ीवाड़ा आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
6 गुं टूर आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
7 हिन्दुपरु आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
8 कडपा आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
9 कोदरु आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
10 कुरनूल आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
11 नादंयाल आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
12 नरसरावपेट आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
13 नेल्लोर आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
14 ओगंोल आधं्र प्रदेश विजयवाड़ा
15 अमलापुरम आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
16 एलुरु आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
17 काकीनाडा आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
18 राजमुं दरी आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
19 श्रीकाकुलम आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
20 विजयनगरम आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
21 येलमंचिली आधं्र प्रदेश विशाखापत्तनम
22 चागंलागं अरूणाचल प्रदेश गुवाहाटी
23 खोसंा अरूणाचल प्रदेश गुवाहाटी
24 बारपेटा असम गुवाहाटी
25 धबुरी असम गुवाहाटी
26 डिब्रूगढ़ असम गुवाहाटी
27 गोलपाड़ा असम गुवाहाटी
28 गोलाघाट असम गुवाहाटी
29 जोरहाट असम गुवाहाटी
30 कार्बी आगंलोगं असम गुवाहाटी
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क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
31 करीमगंज असम गुवाहाटी
32 कोकराझार असम गुवाहाटी
33 मंगलदोई असम गुवाहाटी
34 नगावं असम गुवाहाटी
35 उत्तर लखीमपुर असम गुवाहाटी
36 सिलचर असम गुवाहटी
37 तजेपुर असम गुवाहटी
38 तिनसुकिया असम गुवाहटी
39 अराह बिहार पटना
40 औरंगाबाद बिहार पटना
41 बंका बिहार पटना
42 बगेूसराए बिहार पटना
43 बतेिया बिहार पटना
44 भागलपरु बिहार पटना
45 बक्सर बिहार पटना
46 छपरा बिहार पटना
47 डालमियानगर बिहार पटना
48 एकमा बिहार पटना
49 दलसिहंसराय बिहार पटना
50 फारबिसगंज बिहार पटना
51 गया बिहार पटना
52 गोपालगंज बिहार पटना
53 हाजिपुर बिहार पटना
54 जहानाबाद बिहार पटना
55 जमुई बिहार पटना
56 कटिहार बिहार पटना
57 खगड़िया बिहार पटना
58 किशनगंज बिहार पटना
59 मधबुनी बिहार पटना
60 मनरे बिहार पटना
61 मोतीहारी बिहार पटना
62 मुं गरे बिहार पटना
63 मुजफ्फरपुर बिहार पटना
64 नालंदा बिहार पटना
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क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
65 नवादा बिहार पटना
66 पूर्णिया बिहार पटना
67 सहरसा बिहार पटना
68 समस्तीपुर बिहार पटना
69 सासाराम बिहार पटना
70 शिवहर बिहार पटना
71 सीतामढ़ी बिहार पटना
72 सिवान बिहार पटना
73 सुपौल बिहार पटना
74 बिलासपुर छत्तीसगढ़ रायपुर
75 दरु्ग छत्तीसगढ़ रायपुर
76 जाजंगीर -चंपा छत्तीसगढ़ रायपुर
77 कोरबा छत्तीसगढ़ रायपुर
78 रायगढ़ छत्तीसगढ़ रायपुर
79 राजनादंगावं छत्तीसगढ़ रायपुर
80 सरगुजा छत्तीसगढ़ रायपुर
81 दमन दादरा  और नगर हवेली तथा दमल  और दीव मुम्बई
82 सिलवास दादरा  और नगर हवेली तथा दमल  और दीव मुम्बई
83 जनकपुरी दिल्ली दिल्ली
84 महरौली दिल्ली दिल्ली
85 नेहरू जगह दिल्ली दिल्ली
86 पटपड़गंज दिल्ली दिल्ली
87 यमुना विहार दिल्ली दिल्ली
88 मार्गो गोवा पणजी
89 अमरेली गुजरात अहमदाबाद
90 आनंद गुजरात अहमदाबाद
91 भरूच गुजरात अहमदाबाद
92 भावनगर गुजरात अहमदाबाद
93 भुज गुजरात अहमदाबाद
94 छोटा उदयपरु गुजरात अहमदाबाद
95 दाहोद गुजरात अहमदाबाद
96 गाधंीनगर गुजरात अहमदाबाद
97 गोधरा गुजरात अहमदाबाद
98 हिम्मतनगर गुजरात अहमदाबाद
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क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
99 जामनगर गुजरात अहमदाबाद
100 जनूागढ़ गुजरात अहमदाबाद
101 मेहसाणा गुजरात अहमदाबाद
102 नाडियाड गुजरात अहमदाबाद
103 पालनपरु गुजरात अहमदाबाद
104 पाटन गुजरात अहमदाबाद
105 पोरबंदर गुजरात अहमदाबाद
106 सुरेंद्रनगर गुजरात अहमदाबाद
107 वरेावल गुजरात अहमदाबाद
108 बारडोली गुजरात सूरत
109 नवसारी गुजरात सूरत
110 राजपिपला गुजरात सूरत
111 वलसाड गुजरात सूरत
112 भिवानी हरयाणा चंडीगढ़
113 हिसार हरयाणा चंडीगढ़
114 कैथ्ल हरयाणा चंडीगढ़
115 करनाल हरयाणा चंडीगढ़
116 सिरसा हरयाणा चंडीगढ़
117 यमुनानगर हरयाणा चंडीगढ़
118 पानीपत हरयाणा चंडीगढ़
119 फरिदाबाद हरयाणा दिल्ली
120 नारनौल हरयाणा दिल्ली
121 रोतक हरयाणा दिल्ली
122 सोनीपत हरयाणा दिल्ली
123 हमीरपरु हिमाचल प्रदेश शिमला 
124 कागंड़ा हिमाचल प्रदेश शिमला 
125 कुल्लु हिमाचल प्रदेश शिमला 
126 मण्डी हिमाचल प्रदेश शिमला 
127 पालमपुर हिमाचल प्रदेश शिमला 
128 उना हिमाचल प्रदेश शिमला 
129 कठुआ जम्मु एवं कश्मीर जम्मु
130 राजोरी जम्मु एवं कश्मीर जम्मु
131 उधमपरु जम्मु एवं कश्मीर जम्मु
132 अनंतनाग जम्मु एवं कश्मीर श्रीनगर
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क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
133 बारामूला जम्मु एवं कश्मीर श्रीनगर
134 बोकारो झारखंड राचंी 
135 चाईबासा झारखंड राचंी
136 देवघर झारखंड राचंी
137 धनबाद झारखंड राचंी
138 दमुका झारखंड राचंी
139 गिरिडीह झारखंड राचंी
140 गुमला झारखंड राचंी
141 हजारीबाग झारखंड राचंी
142 जमशेदपुर झारखंड राचंी
143 झमुरी तिलैया झारखंड राचंी
144 खूं टी झारखंड राचंी
145 मेदिनीनगर झारखंड राचंी
146 साहिबगंज झारखंड राचंी
147 सिमरिया झारखंड राचंी
148 गोड्डा झारखंड राचंी
149 अकंोला कर्नाटक बेंगलुरु
150 बागलकोट कर्नाटक बेंगलुरु
151 बलेगावी कर्नाटक बेंगलुरु
152 बल्लारी कर्नाटक बेंगलुरु
153 बीदर कर्नाटक बेंगलुरु
154 चामराजनगर कर्नाटक बेंगलुरु
155 चन्नापटना कर्नाटक बेंगलुरु
156 चिकबलपुर कर्नाटक बेंगलुरु
157 चिक्कोडी कर्नाटक बेंगलुरु
158 चित्रदरु्ग कर्नाटक बेंगलुरु
159 दावणगरेे कर्नाटक बेंगलुरु
160 गदग कर्नाटक बेंगलुरु
161 हसन कर्नाटक बेंगलुरु
162 जलहाली कर्नाटक बेंगलुरु
163 कोप्पल कर्नाटक बेंगलुरु
164 मद्दूर कर्नाटक बेंगलुरु
165 मैसूर कर्नाटक बेंगलुरु
166 रायचुर कर्नाटक बेंगलुरु

वार्षिक रिपोर्ट   2023|

320



क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
167 रॉबर्टसनपेट कर्नाटक बेंगलुरु
168 शिवमोगा कर्नाटक बेंगलुरु
169 तमुकुरु कर्नाटक बेंगलुरु
170 उडुपी कर्नाटक बेंगलुरु
171 विजयपरुा कर्नाटक बेंगलुरु
172 चेंगान्नूर केरल कोचीन
173 कट्टाप्पना केरल कोचीन
174 नेनमारा केरल कोचीन
175 पलक्कड़ केरल कोचीन
176 कासरगोड केरल कोझिकोड
177 अट्टिंगल केरल तिरुवनंतपरुम
178 पथानामथिट्टा केरल तिरुवनंतपुरम
179 लेह लद्दाख श्रीनगर
180 कावारत्ती लक्षद्वीप कोचीन
181 बालाघाट मध्य प्रदेश भोपाल
182 सही मध्य प्रदेश भोपाल
183 छतरपरु मध्य प्रदेश भोपाल
184 छिदवाड़ा मध्य प्रदेश भोपाल
185 दमोह मध्यप्रदेश भोपाल
186 देवास मध्यप्रदेश भोपाल
187 धर मध्यप्रदेश भोपाल
188 ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल
189 होशंगाबाद मध्यप्रदेश भोपाल
190 जबलपरु मध्यप्रदेश भोपाल
191 रतलाम मध्यप्रदेश भोपाल
192 रेवा मध्यप्रदेश भोपाल
193 सागर मध्यप्रदेश भोपाल
194 सतना मध्यप्रदेश भोपाल
195 सिवनी मध्यप्रदेश भोपाल
196 टीकमगढ़ मध्यप्रदेश भोपाल
197 उज्जैन मध्यप्रदेश भोपाल
198 विदिशा मध्यप्रदेश भोपाल
199 गुना मध्यप्रदेश भोपाल
200 अलीबाग महाराष्ट्र मुम्बई
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क्रम. सं० पीओपीएसके का स्थान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय
201 औरंगाबाद महाराष्ट्र मुम्बई
202 भिवंडी महाराष्ट्र मुम्बई
203 भुसावल महाराष्ट्र मुम्बई
204 धलेु महाराष्ट्र मुम्बई
205 डोबंिवली महाराष्ट्र मुम्बई
206 जलगावं महाराष्ट्र मुम्बई
207 राजापुर महाराष्ट्र मुम्बई
208 संताक्रु ज महाराष्ट्र मुम्बई
209 सायन महाराष्ट्र मुम्बई
210 वाषी महाराष्ट्र मुम्बई
211 वसई महाराष्ट्र मुम्बई
212 विक्रालेी महाराष्ट्र मुम्बई
213 अकोला महाराष्ट्र नागपुर
214 अमरावती महाराष्ट्र नागपुर
215 बादं्रा महाराष्ट्र नागपुर
216 बलुढ़ाणा महाराष्ट्र नागपुर
217 चंद्रपुर महाराष्ट्र नागपुर
218 गडचिरोली महाराष्ट्र नागपुर
219 हिगंोली महाराष्ट्र नागपुर
220 काटोल महाराष्ट्र नागपुर
221 बर्धा महाराष्ट्र नागपुर
222 यवतमाल महाराष्ट्र नागपुर
223 अहमदनगर महाराष्ट्र पुणे
224 बारामती महाराष्ट्र पुणे
225 बीड महाराष्ट्र पुणे
226 इचलकरंजी महाराष्ट्र पुणे
227 जलना महाराष्ट्र पुणे
228 कोल्हापुर महाराष्ट्र पुणे
229 लातरू महाराष्ट्र पुणे
230 माढा महाराष्ट्र पुणे
231 नादेंड़ महाराष्ट्र पुणे
232 उस्मानाबाद महाराष्ट्र पुणे
233 पंढरपुर महाराष्ट्र पुणे
234 परभनी महाराष्ट्र पुणे
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235 पिपंरी चिचंवड महाराष्ट्र पुणे
236 सागंली महाराष्ट्र पुणे
237 सतारा महाराष्ट्र पुणे
238 शिरूर महाराष्ट्र पुणे
239 श्रीरामपुर महाराष्ट्र पुणे
240 ककाचिगं मणिपुर गुवाहटी
241 तुरा मेघालय गुवाहटी
242 असका ओडिशा भुवनेश्वर
243 बालासोर ओडिशा भुवनेश्वर
244 बरगढ़ ओडिशा भुवनशे्वर
245 बारिपंदा ओडिशा भुवनेश्वर
246 बहेरामपरु ओडिशा भुवनेश्वर
247 भद्रक ओडिशा भुवनेश्वर
248 भवानीपटना ओडिशा भुवनशे्वर
249 बलागंिर ओडिशा भुवनेश्वर
250 कटूक ओडिशा भुवनेश्वर
251 ढ़ेकानाल ओडिशा भुवनेश्वर
252 जगतासिहंपुर ओडिशा भुवनेश्वर
253 जजपुर ओडिशा भुवनेश्वर
254 कें द्रपडा ओडिशा भुवनेश्वर
255 क्योंझर ओडिशा भुवनेश्वर
256 कोरापट ओडिशा भुवनेश्वर
257 नबरंगपुर ओडिशा भुवनेश्वर
258 फूलबाणी ओडिशा भुवनशे्वर
259 परुी ओडिशा भुवनेश्वर
260 राउरकेला ओडिशा भुवनशे्वर
261 संबलपरु ओडिशा भुवनेश्वर
262 कराईकल पुडुचेरी तिरूचिरापल्ली 
263 फिरोजापुर पंजाब अमृतसर 
264 बस्सी पठाना ँ पंजाब चंडीगढ़
265 बठिडा पंजाब चंडीगढ़
266 मालेरकोटला पंजाब चंडीगढ़
267 पटियाला पंजाब चंडीगढ़
268 रोपर पंजाब चंडीगढ़
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269 मोगा पंजाब जालंधर 
270 पठानकोट पंजाब जालंधर 
271 फंगवाडा पंजाब जालंधर 
272 अजमरे राजस्थान जयपुर
273 अलवर राजस्थान जयपुर
274 बंसूवाडा राजस्थान कोटा 
275 बारमेर राजस्थान जयपुर
276 भरतपरु राजस्थान जयपुर
277 भीलवाड़ा राजस्थान कोटा 
278 बिकानेर राजस्थान जयपुर
279 चित्तोरगढ़ राजस्थान कोटा 
280 चुरू राजस्थान जयपुर
281 दौसा राजस्थान जयपुर
282 हनुमानगढ़ राजस्थान जयपुर
283 जसैलमेर राजस्थान जयपुर
284 झालावाड़ राजस्थान कोटा 
285 झुं झनुु राजस्थान जयपुर
286 काकंरोली राजस्थान कोटा 
287 ढोलपुर राजस्थान जयपुर
288 कोटा राजस्थान कोटा 
289 कोटपुतली राजस्थान जयपुर
290 नागौर राजस्थान जयपुर
291 पाली राजस्थान जयपुर
292 प्रतापगढ़ राजस्थान कोटा 
293 सवाई माधोपरु राजस्थान कोटा 
294 सिरोही राजस्थान जयपुर
295 श्रीगंगापरु राजस्थान जयपुर
296 आरणी तमिलनाडु चेन्नई
297 चेन्नई जीपीओ तमिलनाडु चेन्नई
298 चिदम्बरम तमिलनाडु चेन्नई
299 कुड्डालोर तामिल तमिलनाडु चेन्नई
300 धर्मपरुी तामिल तमिलनाडु चेन्नई
301 कल्लाकुरिची तामिल तमिलनाडु चेन्नई
302 काचंीपुरम तामिल तमिलनाडु चेन्नई
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303 कृष्णागिरी तामिल तमिलनाडु चेन्नई
304 रानीपटे तामिल तमिलनाडु चेन्नई
305 तिरुवल्लुर तामिल तमिलनाडु चेन्नई
306 तिरुवन्नामलाई तामिल तमिलनाडु चेन्नई
307 वेल्लोर तामिल तमिलनाडु चेन्नई
308 विल्लुपरुम तामिल तमिलनाडु चेन्नई
309 कुन्नूर तामिल तमिलनाडु कोयंबटूर
310 इरोड तामिल तमिलनाडु कोयंबटूर
311 रासीपुरम तामिल तमिलनाडु कोयंबटूर
312 सलेम तामिल तमिलनाडु कोयंबटूर
313 बोदिनेयकनूर तामिल तमिलनाडु मदरैु
314 देवाकोत्तई तामिल तमिलनाडु मदरैु
315 कोडाई सड़क तामिल तमिलनाडु मदरैु
316 नागरकोइल तामिल तमिलनाडु मदरैु
317 राजपालयम तामिल तमिलनाडु मदरैु
318 रामनाथपुरम तामिल तमिलनाडु मदरैु
319 थतुुकुड़ी तामिल तमिलनाडु मदरैु
320 विरुधनुगर तामिल तमिलनाडु मदरैु
321 करूर तामिल तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली
322 परेम्बलुर तामिल तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली
323 सिरकाली तामिल तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली
324 थिरुथरुाईपूं डी तामिल तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली
325 आदिलाबाद तलंेगाना हदैराबाद
326 भोगंीर तलंेगाना हदैराबाद
327 कामारेड्डी तलंेगाना हदैराबाद
328 खम्मम तलंेगाना हदैराबाद
329 महबबुाबाद तलंेगाना हदैराबाद
330 मंचेरियल तलंेगाना हदैराबाद
331 मेडक तलंेगाना हदैराबाद
332 मेडचाल तलंेगाना हदैराबाद
333 महबबूनगर तलंेगाना हदैराबाद
334 नलगोडंा तलंेगाना हदैराबाद
335 सिद्दीपेट तलंेगाना हदैराबाद
336 विकाराबाद तलंेगाना हदैराबाद
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337 वानापर्थी तलंेगाना हदैराबाद
338 वारंगल तलंेगाना हदैराबाद
339 धर्मनगर त्रिपुरा कोलकाता
340 अमरोहा उत्तर प्रदेश बरेली
341 बदायं ू उत्तर प्रदेश बरेली
342 बिजनौर उत्तर प्रदेश बरेली
343 मरुादाबाद उत्तर प्रदेश बरेली
344 पीलीभीत उत्तर प्रदेश बरेली
345 रामपरु उत्तर प्रदेश बरेली
346 शाहजहापंुर उत्तरा प्रदेश बरेली
347 अछनरेा उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
348 आगरा उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
349 अलीगढ उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
350 बागपत उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
351 बलुन्दशहर उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
352 हाथरस उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
353 मेरठ उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
354 मुजफ्फरनगर उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
355 नोएडा उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
356 सहारनपुर उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
357 वृं दावन उत्तरा प्रदेश गाज़ियाबाद
358 प्रयागराज (इलाहाबाद) उत्तरा प्रदेश लखनऊ
359 अम्बेडकर नगर उत्तरा प्रदेश लखनऊ
360 अमेठी उत्तरा प्रदेश लखनऊ
361 अयोध्या उत्तरा प्रदेश लखनऊ
362 आजमगढ़ उत्तरा प्रदेश लखनऊ
363 बहराईच उत्तरा प्रदेश लखनऊ
364 बलिया उत्तरा प्रदेश लखनऊ
365 बलरामपरु उत्तरा प्रदेश लखनऊ
366 बादँा उत्तरा प्रदेश लखनऊ
367 भदोही उत्तरा प्रदेश लखनऊ
368 चुनार उत्तरा प्रदेश लखनऊ
369 देवरिया उत्तरा प्रदेश लखनऊ
370 फर्रु खाबाद उत्तरा प्रदेश लखनऊ
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371 फ़तहेपुर उत्तरा प्रदेश लखनऊ
372 गाजीपरु उत्तरा प्रदेश लखनऊ
373 गोडंा उत्तरा प्रदेश लखनऊ
374 मऊ उत्तरा प्रदेश लखनऊ
375 हमीरपरु उत्तरा प्रदेश लखनऊ
376 हरदोई उत्तरा प्रदेश लखनऊ
377 जौनपुर उत्तरा प्रदेश लखनऊ
378 झासंी उत्तरा प्रदेश लखनऊ
379 लखीमपुर खेरी उत्तरा प्रदेश लखनऊ
380 महाराजगंज उत्तरा प्रदेश लखनऊ
381 मिसरिख उत्तरा प्रदेश लखनऊ
382 प्रतापगढ़ उत्तरा प्रदेश लखनऊ
383 रायबरेली उत्तरा प्रदेश लखनऊ
384 सिद्धार्थ नगर उत्तरा प्रदेश लखनऊ
385 सीतापरु उत्तरा प्रदेश लखनऊ
386 सुल्तानपरु उत्तरा प्रदेश लखनऊ
387 उन्नाव उत्तरा प्रदेश लखनऊ
388 इटावा उत्तरा प्रदेश लखनऊ
389 अल्मोडा उत्तराखंड देहरादून
390 काठगोदाम उत्तराखंड देहरादून
391 नैनीताल उत्तराखंड देहरादून
392 रुड़की उत्तराखंड देहरादून
393 रुद्रपुर उत्तराखंड देहरादून
394 श्रीनगर उत्तराखंड देहरादून
395 अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल कोलकाता
396 अमता पश्चिम बंगाल कोलकाता
397 आरामबाग पश्चिम बंगाल कोलकाता
398 आसनसोल पश्चिम बंगाल कोलकाता
399 अशोकनगर पश्चिम बंगाल कोलकाता
400 बलूेरघाट पश्चिम बंगाल कोलकाता
401 बनगावं पश्चिम बंगाल कोलकाता
402 बाकुंड़ा पश्चिम बंगाल कोलकाता
403 बर्धमान पश्चिम बंगाल कोलकाता
404 बरैकपरु पश्चिम बंगाल कोलकाता
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405 बशीरहाट पश्चिम बंगाल कोलकाता
406 बीडॉन स्ट्रीट पश्चिम बंगाल कोलकाता
407  बिश्नुपुर पश्चिम बंगाल कोलकाता
408 बोलपरु पश्चिम बंगाल कोलकाता
409 कैनिगं शहर नौका पहाड़ों  का सिलसिला पश्चिम बंगाल कोलकाता
410 चिन्सुराह पश्चिम बंगाल कोलकाता
411 कूचबिहार पश्चिम बंगाल कोलकाता
412 दार्जिलिगं पश्चिम बंगाल कोलकाता
413 डायमंड बंदरगाह पश्चिम बंगाल कोलकाता
414  डम डम पश्चिम बंगाल कोलकाता
415 घाटल पश्चिम बंगाल कोलकाता
416 हावड़ा पश्चिम बंगाल कोलकाता
417 जादवपरु पश्चिम बंगाल कोलकाता
418 जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल कोलकाता
419 झारग्राम पश्चिम बंगाल कोलकाता
420 जियागंज पश्चिम बंगाल कोलकाता
421 काकद्वीप पश्चिम बंगाल कोलकाता
422 कोतंाई पश्चिम बंगाल कोलकाता
423 कटवा पश्चिम बंगाल कोलकाता
424 खड़गपुर पश्चिम बंगाल कोलकाता
425 कृष्णनगर पश्चिम बंगाल कोलकाता
426 मखदमुपरु पश्चिम बंगाल कोलकाता
427 पुरुलिया पश्चिम बंगाल कोलकाता
428 रघुनाथगंज पश्चिम बंगाल कोलकाता
429 रायगंज पश्चिम बंगाल कोलकाता
430 रामपुरहाट पश्चिम बंगाल कोलकाता
431 रानाघाट पश्चिम बंगाल कोलकाता
432 सैमसी पश्चिम बंगाल कोलकाता
433 श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल कोलकाता
434 तामलुक पश्चिम बंगाल कोलकाता
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अनबंुध  XII

आभासी शिखर सम्मेलन / आयोजन
एस.आई विषय तारीख

1. आभासी बठैक का  1 सेंट आवाज़ का वैश्विक दक्षिण बैठक 12.01.2023

2. आभासी बठैक साथ  सीईओ का एयरबस और  सीईओ का बोइंग 14.02.2023

3. संयकु्त आभासी शुरू करना का यपूीआई-भुगतान अब कड़ी बीच में भारत और सिगंापुर 21.02.2023

4. आभासी उद्घाटन का भारत-बागं्लादेश दोस्ती पाइपलाइन 18.03.2023

5. बठैक के लिए प्रजातंत्र 29.03.2023

6. आभासी बठैक का शंघाई सहयोग संगठन परिषद का सिर का राज्य 04.07.2023

7. आभासी उद्घाटन का परियोजनाओ ंसाथ  मुख्य मंत्री का बागं्लादेश 01.11.2023

8. आभासी बठैक का  2 दूसरा आवाज़ का वैश्विक दक्षिण बैठक 17.11.2023

9. आभासी जी -20 नेताओ'ं बठैक 22.11.2023
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अनबंुध XIII

2023 में राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री की निवर्तमान यात्राओ ंका विवरण मंत्री

क्र.सं. देश तारीख 

अध्यक्ष

1. सूरीनाम और सर्बिया 04-09 जनू 2023

उपाध्यक्ष अध्यक्ष

1. यनूाइटेड साम्राज्य 05-06 मई 2023

मखु्य मंत्री

1. जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू  गिनी 19-25 मई 2023

2. यएूसए और मिस्र 19-25 जनू 2023

3. फ्रांस और संयकु्त अरब अमीरात 13-15 जलुाई 2023

4. दक्षिण अफ़्रीका और यनूान 22-25 अगस्त 2023

5. इंडोनेशिया 06-07 सितम्बर 2023

6. संयकु्त अरब अमीरात 30 नवंबर – 01 दिसंबर 2023
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अनबंुध XIV

2023 में भारत के समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों  / शासनाध्यक्षों / उपराष्ट्रपतियो ं/ विदेश मंत्रियो ंद्वारा की जाने वाली यात्राओ ंका विवरण

क्र.सं.   आगमन तारीख

1.   सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति
महामहिम चंद्रिकाप्रसाद संतोखी (विशिष्ट अतिथि)

07-14 जनवरी 2023

2.   गुयाना सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष
महामहिम डॉ. ए.एस. मोहम्मद इरफ़ान अली (प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि) 

08-14 जनवरी 2023

3.   पनामा गणराज्य की विदेश मंत्री,महामान्या सुश्री जनैना तेवानी मेनकोमो 08-17 जनवरी 2023

4.   अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति, महामहिम अब्देल फतह अल-सिसी, की राजकीय यात्रा 24-26 जनवरी 2023

5.   यएूनजीए के 77वें सत्र के अध्यक्ष,महामहिम साबा कोरोसी 29 जनवरी - 01 फरवरी 2023

6.   कनाडा की विदेश मंत्री, माननीया मेलानी जोली 06-07 फरवरी 2023

7.   फिजी गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और वित्त, रणनीतिक, योजना, राष्ट्रीय विकास और 
साखं्यिकी मंत्री,महामहिम प्रो. बिमन प्रसाद

5-10 फरवरी 2023

8.   न्यूज़ीलैंड की विदेश और व्यापार मंत्री ,माननीया नानिया महुता 7-10 फरवरी 2023

9.   मॉरीशस गणराज्य के आवास और भूमि उपयोग योजना मंत्री और पर्यटन मंत्री,लुईस 
स्टीवन ओबीगाडू 

08-12 फरवरी 2023

10. अल साल्वाडोर की विदेश मंत्री, महामान्या सुश्री एलेक्जेंड्रा हिल टी. 09-13 फरवरी 2023

11. यनूाइटेड किगडम के प्रधानमंत्री की पत्नी, सुश्री अक्षता मूर्ति 11-18 फरवरी 2023

12. गुयाना सहकारी गणराज्य के उपाध्यक्ष ,माननीय डॉ. ए.एस. भरत जगदेव का दौरा 20-25 फरवरी 2023

13. संयकु्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधियो ंके एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा न्यूयॉर्क  में अध्ययन यात्रा। 21-28 फरवरी 2023

14. जर्मनी संघीय गणराज्य के चासंलर,
महामहिम ओलाफ स्कोल्ज़ की राजकीय यात्रा

25-26 फरवरी 2023

15. महामहिम द क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क  और महामान्या द क्राउन प्रिंसेस का दौरा 26 फरवरी– 02 मार्च 2023

16. चेक गणराज्य के विदेश मंत्री,महामहिम जैन लिपावस्की 26 फरवरी -01 मार्च 2023

जी 20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक
महामहिम सैंटियागो एन्ड्रेस कैफ़िएरो विदेश मामलो,ं अतंर्राष्ट्रीय व्यापार और पूजन मंत्री, 
अर्जेंटीना सरकार
महामहिम पेनी वोगं, विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया सरकार
महामहिम माउरो विएरा, विदेश मंत्री, ब्राजील गणराज्य सरकार
महामान्या मेलानी जोली, विदेश मंत्री, कनाडा सरकार
महामहिम किन गैंग, विदेश मंत्री, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार
महामान्या कैथरीन कोलोना, यरूोप और विदेश मामलो ंकी मंत्री, फ्रांसीसी सरकार
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17. जी 20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक
महामहिम एनालेना बयेरबॉक, संघीय विदेश मंत्री, जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार
महामहिम रेटनो लेस्टारी प्रियासंारी मार्सुडी, इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश मंत्री
महामहिम एंटोनियो ताज़ानी, उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलो ंऔर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
मंत्री, इटली सरकार
महामहिम हयाशी योशिमासा, विदेश मंत्री, जापान सरकार
महामहिम मार्सेलो एब्रार्ड कैसाबोन, मेक्सिको सरकार के विदेश सचिव

01-02 मार्च 2023
01-02 मार्च 2023

महामहिम पार्क  जिन, विदेश मंत्री, कोरिया गणराज्य सरकार
महामहिम सर्गेई विक्टरोविच लावरोव, रूसी संघ सरकार के विदेश मंत्री
महामहिम प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, सऊदी अरब साम्राज्य के विदेश मामलो ं
के मंत्री
महामहिम ग्रेस नलेदी मंडिसा पंडोर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, दक्षिण अफ्रीका 
गणराज्य की सरकार
महामहिम मेवलुत सावसुोग्लू, विदेश मंत्री, तरु्किये गणराज्य की सरकार
महामहिम जमे्स क्लेवरली, विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलो ंके राज्य सचिव, 
यनूाइटेड किगडम
महामहिम एंटनी जॉन ब्लिंकन, राज्य सचिव, संयकु्त राज्य अमेरिका
महामहिम जोसेप बोरेल फॉन्टेल्स, यरूोपीय आयोग के उपाध्यक्ष और विदेश मामलो ंऔर 
सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि
जी 20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक
महामहिम डॉ. अबलु कलाम अब्दुल मोमन, विदेश मंत्री, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ 
बागं्लादेश सरकार
महामहिम समेह हसन शौकरी, विदेश मंत्री, अरब गणराज्य मिस्र की सरकार
महामहिम एलन गानू, मॉरीशस गणराज्य की सरकार के विदेश मामले, क्षेत्रीय एकीकरण 
और अतंर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री
महामहिम वोक होकेस्ट्रा, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, नीदरलैंड सरकार

महामहिम जफे्री ओनेयामा, नाइजीरिया संघीय गणराज्य सरकार के विदेश मंत्री
महामहिम सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमूद अलबसैुदी, विदेश मंत्री, ओमान सल्तनत
महामहिम डॉ. विवियन बालकृष्णन, सिगंापुर गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्री
महामहिम जोस मैनुअल अल्बेरस ब्यूनो, स्पेन साम्राज्य के विदेश मामलो ंके मंत्री
महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, विदेश मामलो ंऔर अंतर्राष्ट्रीय 
सहयोग मंत्री, संयकु्त अरब अमीरात
महामहिम डॉ. अबलु कलाम अब्दुल मोमन, विदेश मंत्री, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ 
बागं्लादेश सरकार
महामहिम एंथोनी गटेुरेस, महासचिव, संयकु्त राष्ट्र
महामहिम क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ

01-02 मार्च 2023

महामहिम डेविड मालपास, अध्यक्ष,विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक
महामहिम डॉ. ए.एस. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस, महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ
महामहिम डॉ.नगोजी ओकोन्जो-इवेला, महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ
महामहिम गिल्बर्ट एफ. होगंबो, महानिदेशक, आईएलओ
जी 20 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक
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महामहिम माथियास कॉर्मन, महासचिव, ओईसीडी
महामहिम विसंेंट बिरुता, विदेश मामलो ंऔर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, रवाडंा गणराज्य, 
एयडूीए - एनइपीएडी के अध्यक्ष
महामहिम क्लास नॉट, अध्यक्ष, एफएसबी
महामहिम मासात्सुगु असकावा, अध्यक्ष, एडीबी अमित प्रोथी, महानिदेशक, 
सीडीआरआई

18. इतालवी गणराज्य के मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष माननीया जियोर्जिया मेलोनी की राजकीय 
यात्रा

02-03 मार्च
2023

19. रायसीना वार्ता 
माननीय एम.य.ूएम. अली साबरी, श्रीलंका के विदेश मंत्री
महामहिम टोबियास बिलस्ट्रॉम, स्वीडन के विदेश मंत्री
महामान्या सुश्री तंजा फाजोन, स्लोवेनिया गणराज्य की विदेश और यरूोपीय मामलो ंकी 
मंत्री
महामहिम लार्स लोक्के  रासमुसेन, डेनमार्क  के विदेश मंत्री
महामहिम गॉर्डन ग्रलिक रैडमैन, क्रोएशिया के विदेश और यरूोपीय मामलो ंके मंत्री
महामहिम अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री
महामहिम रस्तिस्लाव कैसर, स्लोवाक के विदेश मंत्री
महामहिम डॉ. ए.एस. टाडंी दोरजी, भूटान के विदेश मामलो ंऔर विदेश व्यापार मंत्री
महामहिम अरारत मिर्ज़ॉयन, आर्मेनिया के विदेश मंत्री

02-04 मार्च
2023

20. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, माननीय एंथोनी अल्बानीज़ सासंद की राजकीय यात्रा 08-11 मार्च 2023

21. जापान के प्रधानमंत्री, महामहिम फुमियो किशिदा की आधिकारिक यात्रा 20-21 मार्च2023

22. भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वागंचुक की आधिकारिक यात्रा 03-05 अप्रैल2023

23. कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम पार्क  जिन की आधिकारिक यात्रा 07-08 अप्रैल 2023
24. यनूाइटेड स्टेटस् कागं्रेस का स्टाफ प्रतिनिधिमंडल 08-15 अप्रैल 2023
25. महामहिम डेनिस मंटुरोव, उप प्रधान मंत्री और रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्री का 

दौरा
17-18 अप्रैल2023

26. महामहिम एली कोहने, इज़राइल के विदेश मंत्री का आधिकारिक दौरा 09-11 मई 2023
27. बिम्सटेक के महासचिव तनेज़िन लेकफेल का दौरा 18-20 मई 2023
28. महामहिम मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का चेन्नई दौरा 22-24 मई 2023
29. कंबोडिया के राजा, महामहिम प्रीह बटै समदेच प्रीह बोरोमनेथ नोरोडोम सिहामोनी की 

राजकीय यात्रा
29 -31 मई2023

30. महामहिम नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का दौरा 31 मई - 03 जनू 2023
31. सी आई आई- एक्जिम  बैंक कॉन्क्लेव

महामहिम मोहम्मद बी.एस. जालो, गाम्बिया गणराज्य के उपराष्ट्रपति
माननीय. जनरल (सेवानिवतृ्त) डॉ. सी.जी.डी.एन. चिवेंगा, जिम्बाब्वे गणराज्य के 
उपराष्ट्रपति

14 - 16 जनू 2023

32. महामहिम एनरिक मनालो, फिलीपीसं के विदेश मामलो ंके सचिव का आधिकारिक दौरा 27 -30 जून 2023
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33. महामान्या अमीना ज.े मोहम्मद, संयकु्त राष्ट्र के उप महासचिव का दौरा 03 -05 जुलाई 2023
34. महामहिम अब्दुल्ला शाहिद, विदेश मंत्री मालदीव का आधिकारिक दौरा 10 -12 जुलाई 2023
35. महामहिम रानिल विक्रमसिघंे, डेमोक्रेटि क सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका के राष्ट्रपति 

की आधिकारिक यात्रा
20 -21 जुलाई 2023

36. भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वागंचुक की पारगमन यात्रा 23 जलुाई 2023
37. जापान के विदेश मंत्री महामहिम हयाशी योशिमासा की यात्रा 27 -28 जुलाई 2023
38. वेनेजएुला के बोलिवेरियन गणराज्य की कार्यकारी उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री , महामान्या 

सुश्री डेल्सी रोड्रिग्ज, का दौरा
02 -05 अगस्त , 2023

39. माननीय एद्वारदिक एनरिक रियना, होडुंरस के विदेश मंत्री की यात्रा 02 -06 अगस्त 2023
40. अमेरिकी कागं्रेस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा 10 - 16 अगस्त 2023
41. महामहिम बजुर उस्मानी, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री का दौरा 31 अगस्त - 02 सितम्बर 2023
42. जी20 शिखर सम्मेलन

देश
1.महामहिम बोला अहमद टीनुबू, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति
2. महामहिम अल्बर्टो फर्नांडीज, अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति
3. महामहिम सुश्री जियोर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री
4.महामहिम अजाली असौमानी, कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष
5.महामहिम सिरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
6. महामान्या शेख हसीना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बागं्लादेश की प्रधानमंत्री
7. आरटी. माननीय. ऋषि सुनक, यनूाइटेड किगडम के प्रधानमंत्री
8. महामहिम फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री
9. महामहिम यूं  सुक येओल , कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति
10. महामहिम अब्देल फतह अल-सिसी, अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति
11. महामहिम एंथोनी अल्बानीज़, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
12. महामहिम जो बिडेन, संयकु्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
13. माननीय जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री
14. महामहिम ली क़ियागं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री
15. महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, संयकु्त अरब अमीरात के 
राष्ट्रपति
16. महामहिम मार्क  रुटे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री
17.  महामहिम रेसेप तयैप एर्दोआन, तुर्किये के राष्ट्रपति
18.  महामहिम लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति
19. महामहिम जोको विडोडो, इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति
20. महामहिम पेड्रो साचेंज़ पेरेज़ कैस्टजॉन, स्पेन सरकार के राष्ट्रपति
21. महामहिम ओलाफ स्कोल्ज़, जर्मनी के संघीय चासंलर
22 .महामहिम इमैनुएल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति

09-10सितम्बर 2023
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क्र.सं.   आगमन तारीख
23. माननीय प्रविदं कुमार जुगनौथ, मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री
जी20 शिखर सम्मेलन
देश
24. महामहिम चार्ल्स मिशेल, यरूोपीय परिषद के अध्यक्ष
25. महामहिम एमएस उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यरूोपीय आयोग के अध्यक्ष
26. महामहिम सीन लंूग ली, सिगंापरु के प्रधानमंत्री
27. महामहिम एमएस रक़े ल ब्यूनरोस्त्रो साचेंज़, यनूाइटेड मेक्सिकन स्टेटस् के 
अर्थव्यवस्था मंत्री

अतंरराष्ट्रीय संगठन

1.महामान्या सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबध निदेशक
2.माथियास कॉर्मन, ओईसीडी के महासचिव
3.महामहिम डॉ. न्गोजी ओकोन्जो इवेला,डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक
4. महामहिम एंटोनियो गुटेरेस, संयकु्त राष्ट्र के महासचिव
5. अजय बागंा , अध्यक्ष ,वर्ल्ड बैंक
6. मासतसुगु असकावा , अध्यक्ष, ए डी बी
7. महामहिम टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस , महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन
8.गिल्बर्ट हौगंबो , आई एल ओ , महानिदेशक

43. महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद, सऊदी अरब 
साम्राज्य के राजकुमार और प्रधानमंत्री का राजकीय दौरा

08 -11 सितम्बर 2023

44. महामान्या रक़े ल पेना,डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति की यात्रा 03-06 अक्टूबर 2023
45. महामहिम इयान बोर्ग. माल्टा गणराज्य के विदेश और यरूोपीय मामले और व्यापार मंत्री 06-08 अक्टूबर 2023

46. महामान्या सामिया सुलुहु हसन, संयकु्त गणराज्य तंजानिया की राष्ट्रपति की राजकीय 
यात्रा

08-11 अक्टूबर 2023

47. आतंरिक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष महामहिम थॉमस बाख का दौरा 08-18 अक्टूबर 2023
  48. वागंभूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल चुक की यात्र 03-09 नवंबर 2023

  49. माननीय दातो सेरी डिराजा डॉ ज़ाम्ब्री अब्दुल कादिर, मलेशिया के विदेश मंत्री का दौरा 05-08 नवंबर 2023
 50. 2+2 मंत्रिस्तरीय बठैक के लिए संयकु्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव और रक्षा सचिव 

का दौरा
10 नवंबर 2023

  51. मिशनो ंके स्थानीय प्रमुख का अयोध्या दौरा 11 नवंबर 2023
  52. 2+2 मंत्रिस्तरीय बठैक के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का दौरा 20 नवंबर 2023
   53. महामहिम अक्सेल वी. जोहानसन, फ़रो द्वीप समूह के प्रधानमंत्री का दौरा 20-24 नवंबर 2023
   54. महामहिम सिल्वेस्ट्रे राडेगोडें, सेशेल्स गणराज्य के विदेश मामलो ंऔर पर्यटन मंत्री का 

दौरा
22-24 नवंबर 2023

55. मिशनो ंके रेजिडेंट प्रमुख का वाराणसी दौरा 27 नवंबर2023
56. महामहिम माननीय विलियम समोई रुतो, पीएचडी, सी.जी.एच., केन्या गणराज्य के 

राष्ट्रपति और रक्षा बलो ंके कमाडंर-इन-चीफ की राजकीय यात्रा
03-06 दिसंबर 2023
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क्र.सं.   आगमन तारीख
 57. महामहिम माननीय विलियम समोई रुतो, पीएचडी, सी.जी.एच., केन्या गणराज्य के 

राष्ट्रपति और रक्षा बलो ंके कमाडंर-इन-चीफ की राजकीय यात्रा
05-07
दिसंबर 2023

  58. माननीय बिरुता विसंेंट, रवाडंा गणराज्य के विदेश मामलो ंऔर अतंर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री 
का दौरा।

07-08
दिसंबर 2023

59. ओमान के सुल्तान महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिख की राजकीय यात्रा 15-17 दिसंबर 2023
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अनबंुध XV

01 जनवरी से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान मिशन के विदेशी प्रमखुो ंद्वारा प्रत्यय पत्रों  की प्रस्तुति

क्रम संख्या देश राजदूत/उच्चायकु्त का नाम क्रे डेंशियल प्रस्तुति की तिथि
1. लिथआुनिया महामान्या श्रीमती डायना मिकेविशियन 15.02.2023
2. लाओस पीडीआर महामहिम बाउंमी वनमनी 15.02.2023
3. यनूान महामहिम दिमित्रियोस आयोन्नौ 15.02.2023
4. ग्वाटमाला महामहिम उमर लिसेंड्रो कास्टानेडा सोलारेस 15.02.2023
5. एस्वातिनी साम्राज्य ** (कुआलालंपरु में) महामहिम मेन्ज़ी सिफो डलामिनी 15.02.2023
6. दक्षिण सूडान महामान्या सुश्री विक्टोरिया सैमुअल अरु 24.02.2023
7. ओमान महामहिम इस्सा सालेह अब्दुल्ला सालेह अल-शिबानी 24.02.2023
8. पेरू महामहिम जेवियर मैनुअल 24.02.2023
9. सेशल्स महामान्या श्रीमती लालशियना एकौचे 24.02.2023
10. कंबोडिया महामहिम कुओगं कोय 24.02.2023
11 हंगरी महामहिम इस्तवान स्ज़ाबो 24.03.2023
12. मॉरीशस महामहिम हमंेडॉयल डिलम 24.03.2023
13. किर्गिज गणराज्य महामहिम आस्कर बशेिमोव 24.03.2023
14. पुर्तगाल महामहिम जोआओ मैनुअल मेंडेस रिबरेो डी अल्मेडा 24.03.2023
15. मॉरिटानिया ** (अब ूधाबी में) महामहिम मुहम्मद अहमद सलेम मुहम्मद रराह 24.03.2023
16. संयकु्त राज्य अमेरिका महामहिम एरिक एम. गार्सेटी 11.05.2023
17. कतर महामहिम मोहम्मद हसन जाबिर अल-जाबिर 11.05.2023
18. मोनाको (पेरिस में ) महामहिम डिडिएर गेमरडिगंर 11.05.2023
19. चाड महामान्या सुश्री डिल्लाह लुइनन 19.07.2023
20. बरुूण्डी महामहिम ब्रिगेडियर. जनरल अलॉयस बिज़िंदवी 19.07.2023
21. फ़िनलैंड महामहिम किम्मो लाहदेविर्ता 19.07.2023
22. अगंोला महामहिम क्लेमेंटे पेड्रो फ़्रांसिस्को कैमेन्हा 19.07.2023
23. इथियोपिया महामहिम डेमेके अतनाफु अम्बोलो 19.07.2023
24. वेनजे़ुएला महामान्या श्रीमती कैपाया रोड्रिग्ज गोजंालेज 21.08.2023
25. कोलंबिया महामहिम डॉ. ए.एस. विक्टर ह्यूगो एचेवेरी 21.08.2023
26. अल्जीरिया महामहिम अली अचौई 21.08.2023
27. ब्राज़ील महामहिम केनेथ फ़े लिक्स हज़िंस्की दा नोब्रेगा 21.08.2023
28. ऑस्ट्रेलिया महामहिम फिलिप ग्रीन 21.08.2023
29. नीदरलैंड महामान्या श्रीमती मरैी लुइसा गेराड्स 21.08.2023
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क्रम संख्या देश राजदूत/उच्चायकु्त का नाम क्रे डेंशियल प्रस्तुति की तिथि
30. एस्तोनिया महामान्या श्रीमती मार्जे लुप 29.08.2023
31. यकू्रे न महामहिम ऑलेक्ज़ेंडर पोलिशचुक 29.08.2023
32. बरु्किना फासो महामहिम डॉ. डिज़ायर बोरिफेस सम 29.08.2023
33. नॉर्वे महामान्या श्रीमती मे एलिन स्टेनर 29.08.2023
34. साइप्रस महामहिम एवागोरस व्रियोनाइड्स 23.10.2023
35. बलु्गारिया महामहिम निकोले याकंोव 23.10.2023
36. यरूोपीय संघ (ईय)ू महामहिम हर्वे डेल्फ़िन 23.10.2023
37. फ्रांस महामान्या डॉ थिएरी मथौ 23.10.2023
38. मोल्डाविया महामान्या श्रीमती एना ताबन 23.10.2023
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अनबंुध XVI

01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक मिशनो ंके विदेशी प्रमखुो ंकी अतंिम प्रस्थान स्थिति
क्र.सं. उद्देश्य मिशन प्रमखु का नाम अतंिम प्रस्थान की तिथि

1. इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान आफताब हसन खान 26.01.2023

2. सेशेल्स गणराज्य थॉमस सेल्बी पिल्ले 30.01.2023

3. कंबोडिया का शाही दूतावास हुन सेन 11.02.2023

4. ब्राजील संघीय गणराज्य आदं्रे अरान्हा कोरिया डो लागो 19.03.2023

5. पोलैंड गणराज्य प्रो एडम बरुाकोव्स्की 03.04.2023

6. चाड गणराज्य सौन्गुई अहमद 25.04.2023

7. फिनलैंड सुश्री रित्वा कोक्कू -रोडें 06.05.2023

8. बोस्निया और हर्जेगोविना मुहम्मद सेंगिक 20.06.2023

9. जॉर्जिया आर्चिल डज़ुलियाश्विली 20.06.2023

10. ऑस्ट्रेलिया बरैी रॉबर्ट ओ'फेरेल 30.06.2023

11 एस्टोनिया गणराज्य सुश्री कैटरीन किवी 31.07.2023

12. बुल्गारिया गणराज्य श्रीमती एलोनोरा दिमित्रोवा 31.07.2023

13. आयरलैंड ब्रेंडन वार्ड 14.08.2023

14. नॉर्वे हंस जैकब फ्राइडेनलंुड 19.08.2023

15. साइप्रस गणराज्य एगिस लोइज़ौ 24.08.2023

16. कुवैत राज्य जसम इब्राहिम आलनजेम 19.08.2023

17. यरूोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल उगो एस्टुटो 14.09.2023

18. उज़्बेकिस्तान गणराज्य दिलशोद अखतोव 06.09.2023

19. फ्रांस इमैनुएल लेनैन 17.09.2023

20. श्रीलंका माननीया मिलिडंा मोरागोडा 01.10.2023

21. आर्मीनिया यरूी बाबखानियन 04.10.2023

22. अजरबजैान डॉ अशरफ शिखलियेव 22.10.2023
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     अनुबंध XVII

2023-24 के दौरान विदेश में मुख्यालय और मिशनो ंमें कैडर की संख्या

क्रम संख्या काडर / कें द्र  मखु्यालय में रिक्त पद मिशनो ंमें रिक्त पद कुल
1. ग्रेड I 6 29 35
2. ग्रेड II 11 51 62
3. ग्रेड III 50 144 194
4. ग्रेड IV 58 164 222
5. कनिष्ठ व्यवस्थापक. ग्रेड/सीनियर स्के ल 116 312 428
6. (i) जनूियर स्के ल 20 25 45

(ii) प्रोबेशनर्स रिजर्व 69 69
(iii) अवकाश रिज़र्व  15 15
(iv) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 19 19
(v) प्रशिक्षण रिजर्व 7 7
कुल योग I 371 725 1096
आईएफएस (बी)

7. (i) ग्रेड I 118 126 244
(ii) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 6 6

8. (i) एकीकृत ग्रेड II और III 365 262 627
(ii) अवकाश रिज़र्व 30 30
(iii) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 16 16
(iv) प्रशिक्षण रिजर्व 25 25

9. (i) ग्रेड IV 220 579 799
(ii) अवकाश रिज़र्व 60 60
(iii) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 54 54

10. (i) ग्रेड V/VI 173 84 257
(ii) अवकाश रिज़र्व 60 60
(iii) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 14 14

11 (i) साइफर कैडर का ग्रेड II 32 76 108
(ii) अवकाश रिज़र्व 5 5

12. (i) आशुलिपिक संवर्ग 523 577 1100
(ii) अवकाश रिज़र्व 47 47
(iii) प्रशिक्षण रिजर्व (हिन्दी) 10 10
(iv) प्रतिनियकु्ति रिजर्व 12 12
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क्रम संख्या काडर / कें द्र  मखु्यालय में रिक्त पद मिशनो ंमें रिक्त पद कुल
13. दभुाषिया का संवर्ग 9 26 35
14. एल एंड टी संवर्ग 20 3 23
कुल योग II 1799 1733 3532
महायोग (कुल योग I+II) 2170 2458 4628

अनबंुध
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संक्षिप्तीकरण
A

AALCO Asia Africa Legal Consultative Organization

ACD Asia Cooperation Development

ACMECS Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy

ACMP Agreement on the use of Chattogram and Mongla Ports for Movement of Goods to and from India

ACTREC Advance Centre for Training, Research and Education in Cancer 

ADB Asian Development Bank

ADMM + ASEAN Defence Minister Meeting Plus

AERB Atomic Energy Regulatory Board

AfCFTA African Continental Free Trade Area

AFINDEX Africa-India Exercise

AFMS Armed Forces Medical Services

AG Australia Group

AIIA All India Institute of Ayurveda

AIWC Australia India Water Centre

AKAM Azadi Ka Amrit Mahotsav

AMEXCID Mexican Agency for International Development Cooperation

AMR Advanced Modular Reactors

ANAMAR National Authority for Maritime Affairs, Dominican Republic

ANASTU Afghan National Agricultural Science and Technical University

ANF Aids to Navigation Fund

APA Asian Parliamentary Assembly

APMBC Anti-Personnel Mine Ban Convention

APPU Asia-Pacific Postal Union

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ASEM Asia-Europe Meeting

ASS Africa Scholarship Scheme

ASSOCHAM The Associated Chambers of Commerce and Industry

AU African Union

AVP Academic Visitors Programme

B

BADP Border Area Development Programme

BARC Bhabha Atomic Research Centre 

BBNJ Biodiversity Beyond National Jurisdiction

BCGSI Bilateral Consultative Group on Security Issues

BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

BoI Bureau of Immigration
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BPWC BIMSTEC Permanent Working Committee

BRICS Brazil, Russia, Iran and China

BTWC Biological & Toxin Weapons Convention

C

CAG Comptroller and Auditor General of India

CAMM Common Agenda on Migration and Mobility

CAR Central African Republic

CARICOM Caribbean Community

CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs

CCIT Convention on Countering of International Terrorism

CCUS Carbon Capture, Utilization and Storage

CD Cyber Diplomacy

CD Conference on Disarmament

CDF Chief of Defence Staff

CDRI Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

CDSCO Central Drugs Standard Control Organisation

CEC Central Election Commission

CEDT Centre for Entrepreneurship Training and Development

CEIT Center of Excellence in IT

CELAC Community of Latin American and Caribbean States

CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement

CERN The European Organization for Nuclear Research

CFM Moçâmedes Railway Company

CGIMA Contact Group on Illicit Maritime Activities

CHG Council of Heads of Government

CHOGM Commonwealth Heads of Government Meeting

CICA Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia

CII Confederation of Indian Industry

CIM Minister of Commerce and Industry

CIS Commonwealth of Independent States

CNES National Centre for Space Studies (French National Space Agency)

CNT National Transition Council

CoAS Chief of Army Staff

COFCOR- CARICOM Council for Foreign and Community Relations- Caribbean Community

COM Council of Ministers

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa

CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

CPC Commonwealth Parliamentary Conference

CSC Colombo Security Conclave

CSIR Council of Scientific and Industrial Research



CSIR-NIO CSIR-National Institute of Oceanography

CT Counter Terrorism

CWC Chemical Weapons Convention

D

DAE Department of Atomic Energy

DBT Department of Biotechnology

DCoC-JA Djibouti Code of Conduct – Jeddah Amendment

DDP Department of Defence Production

DEA Department of Economic Affairs

DEWG Digital Economy Working Group

DGFT Directorate General of Foreign Trade

DGRIS Director General for International Relations and Strategy

DIA Document Issuing Authorities

DICSEP Dubrovnik International conference on the Sanskrit Epics and Puranas

DIGEMAPS Directorate General of Medicines, Food and Health Products

DPA Development Partnership Administration

DPI Digital Public Infrastructure

DPIIT Department for Promotion of Industry and Internal Trade

DPM Deputy Prime Minister

DPRK Democratic People’s Republic of Korea

DRC Democratic Republic of Congo

DRDO Defence Research and Development Organisation

DWCP Decent Work Country Programme

DWG Defence Working Group

E

EAM External Affairs Minister

EAS East Asia Summit

EAS FMM EAS Foreign Ministers’ Meeting

EAS SOM EAS Senior Officials’ Meeting

ECA Export Credit Agency

ECOSOC Economic and Social Council

ECR Emigration Check Required

ECTA Economic Cooperation and Trade Agreement 

EDB Economic Development Board

EEC Eastern Economic Corridor

EEPC Engineering Export Promotion Council

EFD Economic and Financial Dialogue

EG&IT e-Governance and Information Technology

EMTCT Elimination of Mother-to-Child Transmission
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EPCC Executive Programme on Cultural Cooperation

EPCES Export Promotion Council for EOUs and SEZs

EPCP Electric Propulsion Capability Partnership

ESG Executive Steering Group

EU European Union

EV Electric Vehicle

e-VBAB e-Vidya Bharti Arogya Bharti

EWG Employment Working Group

F

FASF French Air and Space Force

FATF Financial Action Task Force

FCBD Finance and Central Bank Deputies

FCMNO Constancia Mangue Nsue Okomo Foundation

FFC Friendly Foreign Countries

FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry

FIEO Federation of Indian Export Organizations

FLS Foundational Learning Survey

FMCBG Finance Ministers and Central Bank Governors

FMD Financial Markets Dialogue

FMFD Foreign Ministers’ Framework Dialogue

FMM France Media Monde

FoGG Friends of the Gulf of Guinea

FPG Fukuoka Prefectural Government

FSB Financial Stability Board

FTF Foreign Terrorists Fighters

FYP Five Year Plan

G

GASCC Global Air and Space Chiefs’ Conference

GBA Global Biofuels Alliance

GCNEP Global Centre for Nuclear Energy Partnership

GCTF Global Counter Terrorism Forum

GCTS Global Counter Terrorism Strategy

GGE Group of Governmental Experts

GGE on LAWS Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapon 
Systems

GMC Goa Maritime Conclave

GMCOS Gandhi Mandela Centre of Specialization

GOFVOT Group of Friends of Victims of Terrorism
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GoG Gulf of Guinea

GoI-UNSCDF Government of India-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework

GPAI Global Partnership on Artificial Intelligence

GPFI Global Partnership for Financial Inclusion

GSDP Green and Sustainable Development

GSL Goa Shipyard Ltd

GSS Global Standardization Symposium

H

HAA High Altitude Area

HADR Humanitarian Assistance and Disaster Relief

HAL Hindustan Aeronautics Limited

HCCH Hague Conference on Private International Law

HCoC Hague Code of Conduct

HCSS Hague Centre for Strategic Studies

HICDP High Impact Community Development Project

HLDMM India-EU High-Level Dialogue on Migration and Mobility

HLPF High-Level Political Forum

HLW High-Level-Week

HRVP High Representative and Vice President

I

IA Implementation Agreement

IAEA International Atomic Energy Agency

IAFS India-Africa Forum Summit

IATC India Africa Trade Council

IBC International Buddhist Confederation

IBCA International Big Cat Alliance

IBF India-Bhutan Foundation

IBSA India, Brazil, South Africa

ICC International Criminal Court

ICCR Indian Council for Cultural Relations

iCET Critical and Emerging Technologies

ICJ International Court of Justice

ICMR Indian Council for Medical Research

ICP Immigration Check Posts

ICPRCP Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its country of Origin or 
Restitution in case of illegal appropriation

ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics

ICT Information and Communication Technology
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ICWA Indian Council of World Affairs

ICWF Indian Community Welfare Fund

IDY International Day of Yoga

IEA International Energy Agency

IED Improvised Explosive Device

IESAA Indo-European Science and Arts Association

IETO India Economic Trade Organization

IEW India Energy Week

IFC-IOR Information Fusion Centre-Indian Ocean Region

IFCPAR Indo-French Center for Promotion of Advanced Research

IFREMER French Institute for Ocean Science

IFTM International and French Travel Market

IGBF Indo-German Business Forum

IGC Intergovernmental Consultations

IGN Intergovernmental Negotiations

IGSTC Indo-German Science and Technology Centre

IIDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IIFT Indian Institute of Foreign Trade

IIT Indian Institute of Technology

IITM Indian Institute of Tropical Meteorology

ILC International Labour Conference

ILC International Law Commission

ILO International Labour Organization

IMD Indian Meteorological Department

IMEC India-Middle East-Europe Economic Corridor

IMF International Monetary Fund

IMO International Maritime Organization

IMRC India-Mexico Research Consortium

IMT India-Myanmar-Thailand

IMT-GT Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle

IMWG Inter-Ministerial Working Group

INAC International Arts and Crafts

INB Intergovernmental Negotiating Body

INDUS X India-US Defence Acceleration Ecosystem

INS Indian Naval Ship

IOC Indian Ocean Commission

IOM International Organization for Migration

IORA Indian Ocean Rim Association

IPACC Indo-Pacific Armies Chiefs Conference

IPAMS Indo-Pacific Management Seminar
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IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPEF Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity

IPOI Indo-Pacific Oceans Initiative

IPU Inter-Parliamentary Union

IRENA International Renewable Energy Agency

IRIGC-M&MTC India-Russia Inter-Governmental Commission on Military and Military Technical Cooperation

IRIGC-TEC India-Russia Intergovernmental Commission for Trade, Economic, Scientific & Cultural Cooperation

ISA International Solar Alliance

ISB Indian School of Business

ISPS International Ship and Port Facility Security

ISRO Indian Space Research Organisation

ITEC Indian Technical and Economic Cooperation

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor

ITPO India Trade Promotion Organization

ITRA Institute of Agronomic Research

ITU International Telecommunication Union

IUSSTD India-US Strategic Trade Dialogue

IYM International Year of Millets

J

JASDF Japan Air Self-Defence Force

JCEC Joint Committee on Economic Cooperation

JCIFM Joint Committee on Inundation and Flood Management

JDCC Joint Defence Cooperation Committee

JDP Joint Development Plan

JEC Japanese Endowed Courses

JETRO Japan External Trade Relation Organisation

JIM Japan-India Institutes for Manufacturing

JMC Joint Ministerial Commission

JNPP Jaitapur Nuclear Power Project

JSDF Japan Self Defence Force

JSTC Joint Science and Technology Committee

JTG Joint Technology Group

JWG-CT Joint Working Group on Counter-Terrorism

JWG-CTTC Joint Working Group on Counter Terrorism and Transnational Crime

K

KIP Know India Programme

KMTTP Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project
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L

LAAD Latin American Defence and Security Exhibition

LAC Line of Actual Control

LCS Local Currency Settlement

LDCs Least Developed Countries

LiFE Lifestyle for Environment

LIGO Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory

LLDCs Landlocked Developing Countries

LMA Labour Mobility Agreements

LMIS Labour Market Information System

LNG Liquified Natural Gas

LOC Line of Credit

LoC Line of Control

LTAG Long-Term Aspirational Goals

M

MAHSR Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail

MANAGE National Institute of Agricultural Extension Management

MAPL Motihari-Amlekhgunj Petroleum Pipeline Project

MATES Mobility Arrangement for Talented Early-Professionals Scheme

MBC Mauritius Broadcasting Corporation

MCG Military Cooperation Group

MDB Multilateral Development Bank

MDTI Ministerial Dialogue on Trade and Investment

MFFLI Merck Foundation First Ladies Initiative

MGC Mekong Ganga Cooperation

MIDC Maharashtra Industrial Development Corporation

MIFC Mauritius International Financial Centre

MIFCO Maldives Industrial Fisheries Company

MIIM Make in India Mittelstand

MLAT Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaties

MMP Migration and Mobility Partnerships

MMPA Migration and Mobility Partnership Agreement

MNDF Maldives National Defence Force

MNRE Ministry of New and Renewable Energy

MoA Memorandum of Agreement

MOCA Ministry of Civil Aviation

MONUSCO United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo

MoS (ML) Minister of State for External Affairs of India (Meenakshi Lekhi)
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MoS (RRS) Minister of State for External Affairs of India 
(Rajkumar Ranjan Singh)

MoS (VM) Minister of State for External Affairs of India 
(V. Muraleedharan)

MPS Maldives Police Service

MPX Maritime Partnership Exercise

MSDTF Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation

MSMEs Micro, Small and Medium Enterprises

MTCR Missile Technology Control Regime

MVR Maldivian Rufiyaa 

N

NAM Non-Aligned Movement

NASA National Aeronautics and Space Administration

NASRDA National Space Research and Development Agency

NCB Narcotics Control Bureau

NCC National Cadet Corps

NCMRWF National Center for Medium Range Weather Forecast

NCQG New Collective Quantified Goal

NDDB National Dairy Development Board

NDLD New Delhi G20 Leaders’ Declaration

NDV Nuclear Disarmament Verification

NHPC National Hydroelectric Power Corporation

NIBC Nigeria-India Business Council

NIBSS Nigeria Inter-Bank Settlement System

NiMET Nigerian Meteorological Agency

NIOT National Institute of Ocean Technology

NPCI National Payments Corporation of India

NRI Non-Resident Indians

NSA National Security Advisor

NSDC National Skill Development Corporation

NSF National Science Foundation

NSG Nuclear Suppliers Group

O

OCI Overseas Citizens of India

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OEWG Open Ended Working Group

OFA One Future Alliance

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
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OIA Overseas Indian Affairs

OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

OSOWOG One Sun, One World, One Grid

OVL ONGC Videsh Ltd

P

PAMED Sustainable Livelihoods Improvement Programme

PASSEX Passing Exercise

PB Prasar Bharati

PBBY Pravasi Bharatiya Bima Yojana

PBC Peacebuilding Commission

PBD Pravasi Bharatiya Diwas

PBSK Pravasi Bharatiya Sahayata Kendras

PCA Permanent Court of Arbitration

PCFD Professional Course for Foreign Diplomats

PCTD Promotion of Cultural Ties with Diaspora

PDCTO Principal Deputy Chief Technology Officer

PDNSA Principal Deputy National Security Advisor

PDOT Pre-Departure Orientation Training

PGA President of General Assembly

PGE Protector General of Emigrants

PGII Partnership for Global Infrastructure and Investment

PHARMEXCIL Pharmaceuticals Export Promotion Council of India

PHDCCI PHD Chamber of Commerce and Industry

PHPA Punatsangchhu Hydroelectric Project Authority

PIC Pacific Island Countries

PIO Persons of Indian Origin

PMBJP Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana

POE Protector of Emigrants

POPSK Post Office Passport Seva Kendra

PPPR Pandemic Prevention, Preparedness, and Response

PPR Preliminary Project Report

PR Permanent Representative

PRR Prosecutions, Rehabilitation and Reintegration 

PSC Project Steering Committee

PSK Passport Seva Kendra

PSLK Passport Seva Laghu Kendra

PSP Passport Seva Project

Q

QIF Quad Infrastructure Fellowships
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QIP Quick Impact Project

QUIN Quad Investors Network

R

RATS Regional Anti-Terrorist Structure

ReCAAP Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia

RETAP Renewable Energy Technology Action Platform

RIAT Royal International Air Tattoo

RIIDC Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation

RIKEN Institute of Physical and Chemical Research

RITES Rail India Technical and Economic Service

ROC Republic of Congo

RPO Regional Passport Office

RVNL Rail Vikas Nigam Limited

S

SADC South African Development Cooperation

SAGAR Security and Growth for All in the Region

SAMHITA South Asian Manuscript Histories and Textual Archive

SATTE South Asia’s Travel and Tourism Exchange

SCEP Strategic Clean Energy Partnership

SCF Standby Credit Facility

SCO Shanghai Cooperation Organisation

SCO CHS SCO Council of Heads of State

SCO RATS Regional Anti-Terrorist Structure of the Shanghai Cooperation Organisation

SCOMET Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies

SDG Sustainable Development Goals

SELF Senior Enlisted Leaders Forum

SELM Space Economy Leaders Meeting

SERB Science and Engineering Research Board

SGOS Sectoral Group of Secretaries

SIBS Sweden-India Business Council

SICA Central American Integration System

SII Study in India

SIPCOT State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu

SIPO Singapore-India Partnership Office

SJVL Satluj Jal Vidyut Nigam

SMR Small Modular Reactors

SOMS Straits of Malacca and Singapore
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SOPECAM Cameroon Press and Publishing Company

SoTF Summit of the Future

SPDC Scholarship Programme for Diaspora Children

SPEED Shared Prosperity through Enhanced Engagements in Defence

SPTC Seychelles Public Transport Corporation

SSA Social Security Agreements

SSIFS Sushma Swaraj Institute of Foreign Service

SSW Specified Skilled Workers

STAR-C Solar Technology Application Resource Centre

STINT Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education

STP Sao Tome and Principe

T

TAWG Thematic Area Working Groups

TCC Troop Contributing Countries

TDC Trilateral Development Cooperation

TEC Technical and Economic Cooperation

TEPA Trade and Economic Partnership Agreement

TIFF Tashkent International Film Festival

TIR Transport International Routier

ToT Training of Trainers

TPF Trade Policy Forum

TSUL Tashkent State University of Law

TT&C Telemetry, Tracking & Command

TTC Trade and Technology Council

U

UDHR Universal Declaration of Human Rights

UNAIDS UN Programme on HIV/AIDS Program

UNCCI UNCITRAL National Coordination Committee India

UNCCT United Nations Counter Terrorism Center

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

UNCOPUOS United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space

UNDC United Nations Disarmament Commission

UNDP United Nations Development Programme

UNEP United Nations Environment Programme

UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNESCO United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UNGA United Nations General Assembly

353

संक्षिप्तीकरण



UNHRC United Nations Human Rights Council

UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research

UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law

UNOCT United Nations Office of Counter Terrorism

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

UNRCCA United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia

UNSG United Nations Secretary General

UPI Unified Payments Interface

UPITS Uttar Pradesh International Trade Show

UPU Universal Postal Union

USMSC US Military Sealift Command

USTR US Trade Representative

V

VBSM Virtual Buyer Seller Meet

VDPA Vienna Declaration and Programme of Action

VET Vocational Education and Training

VOGSS Voice of Global South Summit

VUCL Vidhyut Utpadan Company Limited

W

WA Wassenaar Arrangement

WFP World Food Program

WGIHR Working Group on Amendments to the International Health Regulations

WHC World Hindi Conference

WHO World Health Organization

WMCC Working Mechanism for Consultation and Coordination

WMD Weapons of Mass Destruction

WMO World Meteorological Organization

WTSA World Telecommunication Standardization Assembly

X

XPD External Publicity & Public Diplomacy

Y

YA Yaoundé Architecture

YEP Youth Exchange Programme

YPS Young Professionals Schemes
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